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 LOK  SABHA  DEBATES

 LOK  SABHA

 Thursday,  March  28,  978/Chaitra  2,
 900  (Saka)

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the
 ‘  Clock.

 (Mr.  Speaker  in  the  Chair.]
 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 ez  बेक  झाफ  इंडिया,  नई  दिल्‍ली  से  रेडऋास
 सोसायटी  का  चैसा  गायब  हो

 जाना
 +

 *i34.  श्री  यसम्त  साठे  :
 श्री  प्रसेन :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मत्री
 भारतीय  रेडक्राम  सोपराइटी  का  पैसा  स्टेट
 बैक  आफ  इडिया,  नर्ट  दिल्‍ली  से  गायब  हो
 जाने  के  बारे  में  22  दिभम्बर,  977  के
 अताराकित  प्रश्न  सख्या  4880  के  उत्तर  के
 सबध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 (क)  क्‍या  इस  मामले  की  जाच  पूरी
 हो  गई  है  ;

 (ख)  यदि  नही,  तो  इस+  क्‍या  कारण  है,
 झौर

 (ग)  उक्त  जाच  कब  तक  पुरी  हो  जायेगी?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री
 नी  राज  नारायण)  :  (क)  भारतीय
 रेडक्रास  सोसाइटी  से  मिली  सुचना  के  अनुसार
 पुलिस  ने  इस  मामने  की  छानबीन  की  है  और
 ब  यह  मामला  न्यायाधीन  है  ।

 (ल)  भौर  (ग).  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  ।
 9  Lg—1,

 SHRI  VASANT  SATHE:  I  beg  your
 pardon,  Sir,  to  begin  with,  This  ques- tion  is  009  which  is  going  on  from  22nd
 December,  Last  time  also,  you  were
 kind  enough  to  say  that  if  the  matter
 {s  already  put  before  the  police,  and
 the  police  have  chalianed—I  am  not
 asking  about  the,  subject-matter;  that
 would  be  sub-judice

 SHRI  RAJ  NARAIN:  This  is  a  lec-
 true.  (Interruptions)  It  is  not  a  ques-
 tion.  If  he  has  got  the  question

 (Interruptions)...
 SHRI  VASANT  SATHE:  I  am  glad.  I

 thank  him  very  much.  I  must  thank
 the  Minister  for  his  realization.  I
 hope  he  keeps  it  up.  My  question  is:
 what  are  the  names  of  the  accused,  and
 what  is  the  charge  against  them?

 sit  राज  नारायण  मैंने  पहले  यह  समझा
 था  कि  मुझे  केवल  नाम  देने  होंगे  ।  मगर  जब
 सेक्रेटरियेट  से  यह  क्वेशचन  झा  गया,  तो
 मैं  क्‍या  करूं  ?

 MR  SPEAKER  What  are  the  names?

 श्री  राज  लारायण *  मैं  नाम  बता  देता  हूं  ny
 झ्रावश्यक  छानबीन  के  बाद  पुलिस  ने  निम्न-
 लिखित  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  मामले  दर्ज  किये  ;
 सर्वश्री  शिव  कुमार,  राम  कुमार,  मोहम्मद
 अयूब,  आसिद  मोहन  घोष  और  राज  कुमार  t
 ae  मामला  नई  दिल्‍ली  के  मेद्रोपालिटन
 मैजिस्ट्रेट,  श्री  बुजेश  कुमार  के  न्यायालय  में
 विचाराधीन  है  |

 MR.  SPEAKER:  What  are  the
 charges  against  them?

 st  राज  नारायण  :  भारतीय  रेड  क्रास
 सोसायटी  के  एडवोकेट,  श्री  डी०  एस०
 भारद्वाज  ने  भारतीय  रेड  क्रास  सोसाइटी
 के  महासचिव  को  सुचित  किया  है  कि  इस
 मामले  की  सुनवाई  की  तारीख  मेट्रोपालिटन
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 मैजिस्ट्रे:  की  प्रादालत  में  15-12—77
 को  रखी  गई  थी  ।

 जितनी  सूचना  मेरे  पास  है,  वह  मैं  दे
 रहा  हूं  अगर  चाजिज़  की  डीटेल्ज़  मेरे  पास
 होंगी,  तो  मैं  दे  दूगा  ।

 अभियुक्तों  मे  से  दो,  भर्थात्‌  मोहम्मद
 झयूब  शौर  असिद  मोहन  ने  अपना  अपराध
 मान  लिया  1

 एक  भाननीय  सबस्य  :  क्‍या  अपराध  था?

 श्री  राज  नारायण  :  उन्होंने  यह  भ्रपराध
 मान  लिया  कि  हम  ने  बेक  से  चैक  निकाले,
 भुनाये  शर  रुपया  लिया  |

 अदालत  ने  उन्हें  भारतीय  दण्ड  सहिता  की
 घारा  120  ख  के  साथ  पठनीय  घारा  468,
 473  और  428  के  अ्न्तगंत  उन  के  अपराधों

 के  लिए  दोषी  सिद्ध  क्या  है।  दोष  सिद्ध  होने
 पर  उन्हें  नाबालिग  होने  के  का*ण  अपराध
 परिवीक्षा  अधिनियम  की  घारा  4(1)
 के  भ्रन्तगत  छोड  दिया  गया  है  ।

 श्री  वतन्त  साठे  :  नाबालिग  कौन  थे  ?

 श्री  राज  नारायण  माहम्मद  अयूब
 और  अमिद  मोहन  घाप  1  दो  श्रभियुक्‍त,
 अर्थात्‌  राज  कुमार  और  राम  कुमार,  फरार
 रहे  और  अदालत  ने  उन्हें  अ्रपराधी  घोषित
 कर  दिया  |  लेक्नि  ग्रत  में  वे  भी  श्रदालत
 में  उपस्थित  हुए  है  श्रीर  उत  के  विरुद्ध  भी  अरोप
 लगाये  गये  है  ।

 श्री  बसन्त  साठ  राज  कुमार  का  राज
 नारायण  से  क्‍या  सम्बन्ध  है  ?

 श्री  राज  नारायण  :  राज  कुमार  का
 सम्बन्ध  संजय  गाधी  से  है  पाचवे
 झभियुकत  शिव  कुमार  के  विरुद्ध  इन्ही  श्रारोपो
 के  लिये  मेट्रोपाल्टिन  मैजिस्ट्रेट,  नई  दिल्‍ली
 की  भ्रदालत  में  मुकदमा  चल  रहा  है  i

 शी  वसन्‍्त  साठे  :  चार्ज  अभी  तक
 नही  बताया  ny
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 MR.  SPEAKER:  He  has  said  it.  He
 has  mentioned  it.  A  number  of
 charges  he  has  read  out.

 SHRI  VASANT  SATHE:  I  want  to
 know  the  amount  of  defalcation  for
 which  Raj  Kumar,  son  of  Ra)  Narain,
 is  arrested.

 st  राज  नारायण  :  श्रीमन,  इसीलिए
 मैं  से  भ्राप  से  पहले  ही  निवेदन  किया  कि  ये
 मानेगे  नही,  पूरा  प्रश्न  पूछेंगे  ।  पहले  कहा  कि
 केवल  नाम  जानना  चाहता  हु,  ब  कहते
 हैं  कि  जो  उस  दिन  बता  दिया  गया  था  ag
 फिर  से  बताझो  ny  वह  मैं  फिर  से  बताने  के
 लिए  तैयार  हू  ।  भ्रध्यक्ष  की  झाजशा  से  इस
 अनावश्यक  सवाल  का  जवाब  दे  रहा  हू  t

 सोसाइटी  द्वारा  की  गई  आन्तरिक  जाच
 से  यह  पता  चला  है  कि  कागजात  एक  भ्रधिकारी
 से  दूसरे  भ्रधिकारी  को  पहुचने  के  रास्ते  मे  ही
 चेकों  से  पन्ने  गायब  कर  दिए  गए,  तथापि
 आगामी  विभागीय  कार्यवाही  भ्रदालत  द्वारा
 दिए  गए  प्रन्तिम  निर्णय  तक  स्थगित  रखी  गई
 है  ।  यद्यपि  भारतीय  स्टेट  बैक'  ने  भारतीय
 रेड  ऋस  सोसाइटी  को  60,100  रुपये  के
 चेक  भुने  श्रौर  जितने  रुपये  के  चेक  भुने  उतने
 रुपये  का  चेक  जब  बैक  का  यह  मालूम  हा  गया
 कि  हम  ने  फोज्ड  सिगनेचर  से  भुने  और  इतने
 रुपये  दे  दिए  तो  उतना  रुपया  उन्होंने  बैक  को
 वापस  दे  feat-—50,.00  रुपया

 SHRI  K  LAKKAPPA  There  was  a
 furore  on  that  day  when  the  informa
 tion  was  withheld  by  the  Minister,  even
 though  he  had  the  file  with  all  the
 names  of  the  accused  This  is  not  a
 sohtary  mstance.  Many  such  ineidents
 are  going  on

 MR  SPEAKER  Please  come  to  your
 question

 SHRI  K  LAKKAPPA.  After  a  long
 while,  you  have  called  me  to  put  a  sup-
 plementary.

 MR.  SPEAKER:  This  1s  not  a  sup-
 plementary.
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 SHRI  K.  LAKKAPPA:  As  I  said,
 this  is  not  a  single  instance;  there  {is
 large  scale  misappropriation  in  the
 Red  Cross.  Therefore,  I  would  like
 to  know  whether  the  hon.  Minister
 would  revamp  and  reorganise  the
 whole  Red  Cross  Society  on  the  recom-
 mendations  of  a  Committee  of  Mem-
 ders  of  Parliament,  which  will  go  into
 all  the  shady  transactions  in  all  the
 branches  in  the  country  of  the  Red

 ‘Croas.

 sit  शाज  वसारायण  :  श्रीमनू,  मानमीय
 सम्मानित  सस*मानित  पभ्ादरणीथ  लकप्पा  जी
 ने  जो  सबाल  पूछा  है  भ्रसल  में  बहू  सवाल  तो

 है  ही  नहीं,  मिस-पअ्रप्रोप्रिएतन  का  कोई
 सवाल  नहीं  है  ।

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  He  is  reject-
 ing  that.

 aft  राज  मारायग्र :  जरा  सुना  जाय  ।
 घबड़ाइए  मत  t  जरा  शब्द  को  नाम  तौल
 कर  बोलना  चाहिए  t  यह  मिस-प्रप्रोग्रिएशन
 नहीं  है।  उन्होंने  बैक  से  8  चेक  चुराये
 6  चेक  भुनाएं।  दो  चेक  नहीं  भुन  पाए  ।

 ये  दो  चेफ  फिसी  तरह  स  फट  फटा  गए  दस्तखत
 करने  में  ।  झब  उन  6  भुने  गए  चेकों  का  रुपया
 बैंक  को  वापस  हो  गया  जिस  में  50,  00  रुपये
 की  रकम  इन्वाल्य  थी  |  उन  झादभियों  के
 ऊपर  मुकदमा  चल  रहा  है  |  हमारी  कभो
 कोई  छवाहिश  नहीं  है  कि  कोई  बात  सदन  से
 छिप्पएं  ।  सदन  से  कोई  बात  छिपाना  मैं  पाप
 सानता  हूं  और  इसी  बात  को  लेकर  बराबर
 20  साल  तक  संसद  में  लड़ता  रहा  -  मैं
 खुद  'छिपाऊं  तो  इस  का  मतलब  मैं
 पहले  दोषी  था.  (व्यथवान)
 झादमी  बनों ।  मैं  बड़े  प्यार  से  कह  रहा  हूं,
 लकप्पा  जी,  श्राप  ब्रादमी  बनें  ।  (व्यवधान)

 MR.  SPEAKER:  No  cross-conversa-
 tion  please.

 att  राज  नारायण :  उसी  का  उत्तर
 दे  रहा  हूं  ।  मैं  रोज़  इस  सदन  की  मर्यादा
 को  भंग  होते  हुए  देख  रहा  हूं  इसलिए  भापसे
 मेरी  विनम्र,  हाथ  जोड़  करबद्ध  प्रार्थना  है
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 MR.  SPEAKER:  Are  you  thinking  of
 reorganising  the  Red  Cross  Society?

 थ्मी  बसंत  साठे  :  |  मंत्री  जी  से  जो  कहां
 है---भादमी  बनो  राज  नारायण  मत  बनो---
 बह  झाव्जेक्शनेबल  है  ।

 शी  राज  भमारायण  :  राज  नारायण  बनने
 की  क्षमता  तो  उनमें  है  ही  नहीं,  यह  मैं
 जानता  हूं  ।  माननीय  लकप्पा  जी  में  राज
 नारायण  बनने  का  क्षमता  नहीं  है  इसीलिए
 मैं  कहता  हूं  भ्रादमी  बनो  t

 तो  जो  उनका  सुझाव  है  उस  सुझाव  के
 पझनुसार  मैं  चाहूंगा  भौर  भी  सुझाव  दे  दें  ।
 जितने  भी  सुझाव  होंगे  उनको  में  प्रसीडेन्ट  के
 पास  रख  दूंगा  और  उसके  मुताबिक  जो  उचित
 समझेंगे  वह  भार्येताइज़ेशन  हो  जायेगा  ।
 अगले  महीने  प्रथम  वीक  में  ही  रिआर्गेनाईजेशन
 होने  जा  रहा  है  t

 MR.  SPEAKER:  You  yourself  said
 when  Mr.  Sathe  was  putting  a  question
 that  it  was  not  the  occasion  for  lec-
 turing.

 श्री  राज  नारायण  :  जो  क्वैशचन  पूछते
 हैं  वे  लेक्चर  नहीं  दे  सकते  श्रापका  कहना
 अधंसत्य  है,  क्वैश्चन  पूछने  वाला  लेक्चर  नहीं
 दे  सकता,  वह  कंक्रीट  क्वैश्वन  ही  कर  सकता  है
 लेकिन  झासर  देने  वाला  उसको  समझाने
 के  लिए  पूरा  श्रांसर  दे  सकता  है।  (व्यवधान)
 SHRI  K.  LAKKAPPA:  My  question

 has  not  been  answered.  Should  I  not
 get  the  information?

 MR.  SPEAKER:  You  have  got  the  in-
 formation.  Nothing  further.

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  I  seek  your
 protection.

 MR.  SPEAKER:  I  have  been  protect-
 ing  you.

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  I  asked  whe-
 ther  he  was  going  to  reorganise  the
 Red  Cross  Society.

 MR.  SPEAKER:  He  said  new  elec-
 tions  were  taking  place.  He  has  said
 that.
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 SHRI  RAJ  NARAIN:  You  send  all
 your  suggestions.  I  shall  put  all  the
 suggestions  before  the  President  of  the
 Red  Crosg  Society.

 aft  कंघर  लाल  गुप्त  :  मैं  मंत्री  महोदय  को
 धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  बड़े  विस्तार  से
 जवाब  दिया।  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  यह
 रेड  क्रास  एक  बहुत  बड़ी  संस्था  है,  सारे
 हिन्दुस्तान  में  है  और  करोड़ों  रुपये  का
 इसका  बजट  होता  है,  सरकार  के  जरिये  से
 झौर  दूसरे  तरीके  से  भी  लेकिन  यह  कोई
 पहली  शिकायत  नहीं  है,  बंगलादेश  में  जब
 रेड  क्रास  गया  था  तब  भी  करोडों  रुपये  का
 माल  बाजारों  में  बिका  और  जब  अांघ  प्रदेश
 का  साईक्लोन  झाया  तब  भी  इस  प्रकार  का
 करोड़ों  रुपये  का  माल  बाजार  में  मिसयूज
 हुआ  तो  मैं  जानना  चाहता  हूं  क्या  इस  प्रकार
 की  शिकायते  आपके  पास  शभ्ाई  हैं  भर  भ्रगर
 भाई  है  तो  झापने  क्‍या  कार्यवाही  की  ताकि
 आइंदा  इस  प्रकार  की  चीजे  न  हो  ?  (व्यवधान)

 शो  बसन्त  साठे  :  उस  वक्‍त  श्रीमती  लीला
 फर्नानैडीज़  उसकी  एक  बड़ी  अफसर  थी।
 (ध्यवधान )

 शी  राज  नारायण  :  श्रीमन्‌,  मैं  कवरलाल
 गुप्त  जी  का  बहुत  भ्राभारी  हूं  कि  उन्होने
 कुछ  गड़े  हुए  मुर्दों  को  उखाडने  की  कृपा  की
 है।  यह  सही  है  और  हमारी  जानकारी  में
 बाते  भाई  है  कि  बगलादेश  के  समय  भी  काफी
 गडबडी  हुई  थी  और  आध्र  मे  जब  इतना
 बडा  जबर्दस्त  तूफान  श्राया,  तमिलनाड्‌  मे
 झाया,  केरल  में  आया  शौर  सभी  जगह  जो
 कम्बल  बटे  वह  कम्बल  नहीं  थे,  कम्बल'  के
 नाम  पर  सूती  टाइप  डबल  चादर  कई  जगह
 बटी  थी।  हमारे  राज्य  मंत्री  स्वतः  गये
 श्लौर  जाच  करके  अपनी  रिपोर्ट  दी!  ये  सारी
 बातें  है,  इसलिये  मैं  बार-आर  कहता  हू.

 श्री  बसन्त  साठे  :  लीला  फरनानडीज़  भी
 तो  थी,  उस  वक्‍त  सारा  काम  उनके  हाथ
 में  था।
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 eft  राज  नारायण:  पअध्यक्ष  महोदय,
 कांग्रेस  ग्वर्नमेन्ट  ने  इस  तरह  से  साफ-साफ
 उत्तर  कभी  नहीं  विया।

 मैं  कह  रहा  था  कि  भझान्प्र  के  बारे  मे  भी
 शिकायते  झाई  हैं,  किसी  सामान्य  नागरिक
 की  झोर  से  ही  नहीं,  बल्कि  हमारे  स्वास्थ्य
 विभाग  के  जो  राज्य  मंत्री  हैं,  उनकी  शोर  से
 भी  भाई  है,  उन्होंने  लिखित  रिपोर्ट  दी  है,
 उन्होंने  वहां  चारों  तरफ  घूम  कर,  सब  पता
 लगा  कर,  रिपोर्ट  दी  है  कि  इस-इस  तरह  की
 बंगलिंग  हुई  है  शौर  उस  पर  उचित  कार्यवाही
 हो  रही  है।  लेकिन,  भ्रध्यक्ष  महोदय,  हमारे
 हाथ  बंधे  हुए  है;  हम  खोलना  चाहते  है.

 शी  बसंत  साठे  :  क्‍यों  बंधे  है?

 शी  राज  मारायण  :  सदन  यदि  चाहेगा,
 सदन  की  इच्छा  होगी  और  हमको  शक्ति
 देगा,  तो  हम  उस  बन्धन  को  ज़रूर  खोलेगे।
 बंधन  यह  है  कि  उस  पर  हमारा  डायरेक्ट
 कन्ट्रोल  नहीं  है,  क्योकि  यह  ससस्‍्था  श्रनेक
 स्रोतों  से  पैसा  पाती  है।  हम  ने  होम  विभाग
 को  लिखा  कि  झाप'  सी  “बी  ome  ०  के  द्वारा
 एन्क्वायरी  कराइये,  उनके  खिलाफ  फला-फला
 चाजेज  है।  सी०  बी०  झ्राई०  के  अफसर  हमारे
 पास  आये  और  कहा---चूकि  वे  प्रनेक  स्रोतों  से
 पैसा  पाते  है,  इसलिये  हम  एन्क्वायरी  नही  कर
 सकते।  फिर  यह  बात  हुई  कि  आई  त्बी  ०  से
 एन्क्वायरी  कराई  जाय,  उसके  लिये  भी
 हमने  घर  मत्नरी  को  लिखा।  इसी  बीच  मे
 उन्ही  की  मैनेजिंग  कमेटी  की  तरफ  से  एक
 जाच  श्ायोग  बैठाया  गया  लेकिन  उस  पर
 श्री  कंवर  लाल  गुप्ता  जी  ने  आपत्ति  की।
 इस  पर  उस  जाच  झायोग  ने  कह  दिया---
 जब  हमारी  जांच  की  मान्यता  नही  है,  तो  हम
 जांच  ब्या  करें  झौर  उन्होंने  भी  रिजाइन
 कर  दिया।

 शनी  बसंत  साठे  :  लीला  फरनानडीज  भी
 तो  उसकी  भ्रफसर  थी,  उनके  समय  में  ऐसा
 हुआ  है।  उन्होंने  भी  डिस्ट्रिब्यूट
 किया  था.
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 SHRI  RAJ  NARAIN;  Sir,  Leila
 Fernandes  is  not  here  in  this  House.
 ‘Whatever  has  been  said  about  her
 should  be  expunged.  (Interruption)

 SHRI  VASANT  SATHE:  She  was  a
 member  of  the  Red  Cross.  She  was
 an  officer  of  the  Red  Cross.

 MR.  SPEAKER:  I  will  examine.

 Supply  of  Coal  to  Steel  Plants

 *435.  SHRI  R.  V.  SWAMINATHAN:
 Will  the  Minister  of  STEEL  AND
 MINES  be  pleased  to  refer  to  the
 reply  given  to  Unstarred  Question  No.
 481  on  the  23rd  February,  978  re-
 garding  coal  supplied  to  Steel  Plants
 and  state:

 (a)  whether  the  issues  have  -been
 sorted  out  between  the  Ministries;

 (b)  what  are  the  difficulties  faced
 by  the  Ministry  in  this  regard;

 (९)  whether  the  Steel  Minister’s
 suggestion  for  transfer  of  Coking  Coal
 Washeries  (ang  connected  collieries)
 from  Coal  India  Ltd.  to  SAIL  will  be
 of  great  help  to  the  Stee]  Ministry;
 and

 (da)  to  what  extent  they  will  be  sol-
 ved  in  case  the  Coal  Department  is
 given  to  the  Steel  Ministry?

 THE  MINISTER  OF  STEEL  AND
 MINES  (SHRI  BIJU  PATNAIK):  (a)
 to  (d).  Discussions  are  continuing  bet-
 ween  the  Department  of  Stee]  and  the
 Department  of  Coal  to  find  a  solution
 to  the  problem  of  adequate  supplies  of
 coking  coal  to  the  stee]  plants,  both
 in  terms  of  quantity  and  quality.

 SHRI  R.  V.  SWAMINATHAN:  I
 want  to  know  from  the  hon.  Minister
 though  he  is  a  Minister  with  great
 drive,  why  are  they  not  able  to  come
 to  a  settlement?  This  is  pending  for
 a  long  time.  What  is  the  real  diffi-
 culty?

 SHRI  BIJU  PATNAIK:  When  the
 Ministries  are  bifurcated,  it  takes
 time  to  consider  all  the  remifications
 of  re-arrangement.  Therefore,  the  dis-
 cussions  are  going  on.  The  primary
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 consideration  is  that  the  steel  plants
 must  get  right  type  of  coking  coal,  pro-
 perly  washed  and  adequately  supplied.
 Therefore,  the  matter  ig  being  discus-
 sed  between  the  two  Ministries.  We
 will  hopefully  succeed  in  the  matter.

 SHRI  R.  त्  SWAMINATHAN:  I
 want  to  know  whether  while,  discuss-
 ing  the  matter,  there  was  a  difference
 of  opinion  between  the  Steel  Minister
 and  the  Energy  Minister  and  also
 during  the  general  discussions, whether  a  serious  difference  of  opinion
 cropped  up  between  the  Steel  Secretary and  the  Coal  Secretary.

 MR.  SPEAKER:  We  would  not  dis-
 cuss  the  internal  discussions  between
 the  Ministers.  So  far  as  this  House
 is  concerned,  the  Government  is  one
 and  indivisible.

 SHRI  BIJU  PATNAIK:  Ican  answer
 the  question.  There  is  no  difference
 of  opinion  between  the  Ministers  to
 ensure  that  proper  quality  of  coking
 coal  should  be  supplied  to  the  steel
 Plants.  How  it  is  to  be  done  is  being
 worked  out  between  the  two  Minis-
 tries.

 sit  हुकम  चचन्ब  कछवाय  :  अभ्रध्यक्ष  महोदय,
 मैं  झापके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से
 जानना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  जो  झपने  उत्तर
 में  यह  बताया  है  कि  इस्पात  विभाग  और
 कोल  विभाग  में  चर्चा  हो  रही  है,  तो  यह  चर्चा
 कब  से  चल  रही  है,  उसकी  कितनी  बैठकें
 हो  चुकी  हैं  और  भ्रन्तिम  निर्णय  होने  में
 कितना  समय  शौर  लगने  वाला  है?  ऐसी
 कौन  कौन  सी  दिक्‍कतें  हैं  जो  इतना  विलस्थ
 हो  रहा  है?

 SHRI  BIJU  PATNAIK:  The  discus-
 sions  will  end  only  when  the  causes
 are  located  and  corrections  made.

 get  we  कछथाय  :  कब  से  चर्चा
 चल  रही  है  भौर  कितनी  मीटिंग  हो  चुकी  हैं?

 MR.  SPEAKER:  That  he  will  not
 be  able  to  give.  He  wants  to  know
 how  many  meetings  have  been  held.
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 SHRI  BIJU  PATNAIK:  It  will  be
 done  as  soon  as  possible.

 aft  हुकम  श्चम्द  कछवाय  :  कितनी  वार
 मीटिंग  हुई  है  और  यह  मामला  कब  से
 विचाराधीन  है,  इसका  उल्लेख  नहीं  किया
 गया  है।  सवाल  को  बताने  में  मंत्री  जौ
 टाल-मटोल  न  करें  और  सदन  से  सच्चाई  को
 न  छिपायें  और  वास्तविक  चीज़  को  बतायें ।

 SHRI  BIJU  PATNAIK:  I  have  hid-
 den  nothing.  I  say,  the  discussions
 are  going  on  and  a  final  decision  will
 be  taken  as  soon  as  possible.

 st  gen  arr  कछवाय  :  श्चर्चा  कब  से
 चल  रही  है  ?

 MR.  SPEAKER:  How  can  he  say
 that?  He  has  said,  as  soon  as  possi-
 ble

 st  gen  we  कछवाय  :  यह  सवाल
 पूछा  गया  है।  माननीय  मंत्री  महोदय  को  मेरे
 सवाल  का  जवाब  देना  जचाहिए।.
 (व्यवधान)  माननीय  श्रध्यक्ष  जी,
 मैंने  पूछा  था  कि  ये  मीटिंग  कब  से  चल  रही  है,
 यह  मामला  कब  से  विचाराधीन  है  और  शन  तक
 कितनी  मीटिग  हो  चुकी  है?

 MR.  SPEAKER:  He  is  not  able  to
 give  the  information  as  to  how  many
 meetings  have  taken  place  because  it
 is  a  matter  of  detail.

 sit  हुकम  न्द  कछवाय  :  सवाल  में  पूछा
 [गया  है,  इसको  मंत्री  जी  क्यों  नही  बतायेगे  ?  «

 MR.  SPEAKER:  Have  you  any  ans-
 wer  for  that?

 SHRI  BIJU  PATNAIK  I  have  said
 that  the  Governement  expects  to  come
 to  a_  satisfactory  conclusion  very
 soon.

 श्री  हुकम  बन्  कछवाय :  मैं  ने  पूछा  है
 कि  पिछली  कार्यवाही  कब  से  प्रारम्भ  हुई
 शौर  श्रब  तक  कितनी  मीटिंग  हुई  हैं,  कब  तक
 निर्णय  होगा  श्र  ऐसा  कारण  क्या  है.  .जो
 अभी  तक  मामला निपटा  नहीं  है?
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 MR.  SPEAKER:  Please  don’t  shout
 like  that.  The  difficulty  is,  that  if  I
 put  on  the  ear-phone  for  the  interpre.
 tation  my  ear  will  be  broken.  After
 all,  you  are  in  Parliament.  Should
 you  shout  like  that?

 श्री  1... औ  चन्द  कछवाय:  माननीय  प्रध्यक्ष
 जी,  यह  मामला  कब  से  विचाराधीन  है?
 इसकी  अब  तक  कितनी  मीटिंग  हो  चुकी  हैं
 झौर  निर्णय  कब  तक  होने  वाला  है?

 MR.  SPEAKER:  Please  answer  that
 question.

 SHRI  BIJU  PATNAIK:  I  have  al-
 ready  answered  to  question.

 MR  SPEAKER.  He  wants  to  know
 how  many  meetings  have  been  held.

 श्री  हुकस  शशम्द  कछयाय  :  भाप  कहेगे  तो
 मैं  बैठ  जाऊंगा  लेकिन  मैं  यह  कहना  चाहता
 हूं  कि  सदस्यों  को  इतना  दबायेगे  तो  मामला
 चलेगा  नही  1  मैंने  पूछा  था  कि  मीटिंग  कब  से
 प्रारम्भ  हुई,  कितनी  मीटिंग  हुई,  इस  मामले
 की  कब  से  शुरुआत  हुई,  कब  से  यह  मामला
 वि्ताराधीन  है?  इस्पात  और  कोयला
 विभाग  मे  शब  तक  कितनी  मीटिग  हुई  है  ?

 SHRI  BIJU  PATNAIK:  No  question
 of  how  many  meetings.  It  is  a  matter
 of  continuous  discussion.

 MR.  SPEAKER:  When  is  it  likely  to
 be  done?

 SHRI  BIJU  PATNAIK:  I  have  said,
 very  soon.

 श्री  हुकम  श्व  कछवाय  :  सवाल  यह  है
 कि  कब  से  मीटिंग  हो  रही  हैं?

 MR.  SPEAKER:  He  says,  it  is  a  con-
 tinuous  process.

 st  हुकम  श्व  कछवाय  :  कब  से  ?

 SHRI  BIJU  PATNAIK:  We  have
 come  only  recently.  After  assuming
 the  office,  when  the  difficulties  were
 found,  we  went  into  it.
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 यह  जो  पूछा  कि  कब  से  हो  रही  हैं,
 तो  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  चार,  पांच
 महीने  से  डिस्कशन्स  चल  रहे  है  v

 करी  हुकम  चचम्द  कछवाय  :  अ्रध्यक्ष  महोदय,
 मैं  प्रापका  संरक्षण  चाहता  हूं,  श्राप  मेरी  रक्षा
 करें  V

 MR.  SPEAKER:  He  is  not  able  to
 give  more  answer.

 sit  हुकम  प्यन्द  कछवाय  :  अध्यक्ष  महोदय,
 जानकारी  इनके  पास  है।  ये  जानबूझ  कर
 तथ्यों  को  छिपाना  चाहते  है।  जब  इस  मामले
 पर,  मंत्री  महोदय  के  भनुसार,  दोनों  विभाग
 विचार  कर  रहे  है  तो  मै  यह  जानना  चाहता
 हूं  कि  वे ंकब  से  विचार  कर  रहे  है,  इस  विचार-
 विमर्श  में  कितना  समय  लग  चुका  है  और
 कितना  समय  श्रौर  लगने  वाला  है,  मूल
 समस्या  क्‍या  है,  किस  पर  मामला  अटका
 हुआ है?

 MR  SPEAKER:  He  is  not  able  to
 give  more  information.  He  says  that
 the  discussion  is  continuing.

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  आप  अगर
 कहते  है  तो  मैं  इसे  छोड़  देता  हूं  लेकिन  आइन्दा
 ऐसा  नहीं  होगा।  झाप  यहां  पर  हम  पर  दया
 करें,  इत  पर  दया  न  करें  क्‍योंकि  ये  तथ्यों  को
 छिपाना  चाहते  है।

 MR.  SPEAKER:  He  has  said  that  it
 has  been  continuously  going  on  tor
 the  last  five  months  and  it  will  soon
 be  decided.  That  is  his  answer.  He
 has  said  that.  Evidently,  you  have
 not  followed.

 att  ay  लाल  कपूर  :  अ्रध्यक्ष  महोदय,
 मैं  मंत्री  महोदय  से  यहू  जानना  चाहता  हं
 कि  इस्पात  संयत्नों  क ेलिए  आप  कोकिंग  कोल
 वाशरीज  को  इस्पात  संयंत्रों  के साथ  रखना
 चाहते  हैं  तो  क्या  इससे  श्राप  इस्पात  उत्पादन
 के  क्षेत्र  का  कंसोलिडेट  करना  चाहते  हैं  ?
 इस्पात  उत्पादन  क्षेत्र  और  कोल  उत्पादन  क्षेत्र
 जो  ह:  झलग  भ्रलग  हैं,  इन  दोनों  को एक  साथ
 कर  देने  से  क्या  आप  समझते  हैं  कि  कोल
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 उत्पादन  में  बचत  हो  सकेगी  ?  इसके  बारे  मे
 मंत्रिमंडल  में  जो  बातें  चल  रही  हैं,  वे  बातें
 कब  से  चल  रही  हैं  ?  क्‍या  आप  इन  बातों
 को  गोपनीयता  और  सीक्नेसी  के  कारण
 प्रकट  नहीं  करना  चाहते  हैं  ?  क्या  यह  बात
 सही  है  कि  इस  मामले  मे  इसलिए  विलम्ब  हो
 रहा  है  कि  ऊर्जा  मंत्रालय  का  प्रस्ताव  इस  प्रस्ताव
 को  मंजूरी  नहीं  दे  रहा  है  ?
 SHRI  BIJU  PATNAIK:  I  have  al-

 ready  replied,  that  the  matter  is  under
 discussion.

 SMRI  T.  A.  PAI:  When  the  coal-
 mines  were  under  the  Munistry  of
 Steel  and  Munes  once,  there  was  no
 difficulty  in  the  steel  plants  getting
 the  coking  coal  from  the  Bharat  Cok-
 ing  Coal  But  afterwards  when  they
 were  transferred  to  the  Ministry  of
 Energy  on  the  plea  that  coal  was
 necessary  to  be  supplied  to  the  thermal
 plants,  the  difficulty  has  arisen.  I
 think,  it  is  a  question  of  management—.
 which  Ministry  manages  it.  The  coal-
 mines  are  going  to  be  there,  and  it
 is  only  a  question  of  management.  I
 think,  for  rational  production,  it  88
 necessary  that  the  coking  coal  mines
 are  under  the  Ministry  of  Steel.  and
 I  do  not  understand  why  this  question
 of  transfer  was  at  all  raised.  We
 would  certainly  like  to  see  that  this
 question  is  settled  in  favour  of  the
 steel  plants.  and  I  hope,  the  Steel
 Minister  will  do  his  best  to  exert  him-
 self.

 MR  SPEAKER:  It  is  a  suggestion  for
 action,

 SHRI  BIJU  PATNAIK:  I  have  noted
 the  hon  Member’s  suggestion,  It  will
 be  communicated  to  the  proper
 quarters.

 SHRIMATI  PARVATHI  KRISH-
 NAN:  The  Minister  has  said  that  con-
 sultations  are  going  on  between  the
 two  Ministries.  The  reason  why  this
 question  has  arisen  at  all  is  because
 the  ash-content  of  the  coking  coal  has
 been  going  up  which  is  seriously  affec-
 ting  the  quality  of  steel  and  the  work-
 ing  of  the  steel  plants.  Therefore,



 75  Oral  Answers

 when  he  says  that  discussions  are
 going  on,  what  the  House  is  concerned
 with  is  we  would  like  to  know  how
 soon  they  are  going  to  come  to  deci-
 sion  so  that  this  condition  of  produc-
 tion  of  steel  does  not  continue  in  this
 ‘way  and  after  ten  months  we  find
 ourselves  in  a  further  mess.  It  has
 been  a  pretty  long  time.  I  would  like
 to  know  what  steps  the  Minister  is
 himself  taking  to  see  that  the  discus-
 sions  are  concluded  at  the  earliest
 possible  time  and  a  decision  is  taken
 to  bring  the  Bharat  Coking  Coal  under
 the  Ministry  of  Steel  and  Mines,

 SHRI  BIJU  PATNAIK:  The  observa-
 tion  made  by  the  hon.  lady  Member
 is  noted  as  indeed  the  observation
 made  by  Mr.  Pai.  and  this  will  be
 taken  into  consideration  within  the
 scope  of  our  consultations.

 Kudremukh  Iron  Ore  Project

 *437.  SHRIMATI  PARVATHI
 KRISHNAN;  Will  the  Minister  of
 STEEL  AND  MINES  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government’s  attention
 has  been  drawn  to  the  news  item  ap-
 pearing  in  the  ‘Business  Standard’
 dated  27  February,  298  under  the
 heading  “Kudremukh  Ore  deal  with
 Iran,  India  may  incur  big  loss’;  and

 (b)  if  so,  the  details  and  Govern-
 ment’s  reaction  thereto?

 THE  MINISTER  OF  STEEL  AND
 MINES  (SHRI  BIJU  PATNAIK):  (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  Government  are  of  the  view
 that  the  apprehensions  expressed  in
 the  news  item  are  based  on  hypothe.
 tical  considerations.

 SHRIMATI  PARVATHI  KRISH-
 NAN:  I  would  like  to  point  out  that
 the  article  referred  to  in  the  question
 js  of  a  serious  nature  but  the  answer
 is  of  a  flippant  nature.  After  all,
 when  an  article  ig  there  in  the  Press
 drawing  attention  to  certain  financial
 commitments  and  the  possibility  that
 these  commitments  may  go  against  the
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 interests  of  the  country~and  in  a
 prestigious  project  like  the  Kudre-
 mukh  Iron-ore  project—I  would  have
 expected  the  Minister  to  spell  out
 what  exactly  makes  it  hypothetical
 and  what  is  erroneous  in  the  article.
 Therefore,  I  would  like  to  know  what
 safeguards  are  there  to  see  that  if  the
 prices  of  the  international  market—
 which,  you  calculate,  are  not  going
 up—do  go  up,  the  charges  for  the  first
 5  million  tons  will  be  safeguarded
 and  do  not  rise  beyond  what  the  Minis-
 ter  thinks  is  hypothetical.

 SHRI  BIJU  PATNAIK:  The  hon.
 Member  knows  it  quite  well  that  there
 are  two  parts  of  the  contract  One  is
 for  the  first  5  million  and  the  balance
 is  for  the  next  35  million,  over  a
 period  of  years.  The  first  35  million
 would  be  based  on  the  total  invest-
 ments.  If  the  investments  go  up,  the
 Iranian  Government  accepts  the  going
 up  of  investments  due  to  escalatio.:
 and  higher  prices  would  be  given  pro-
 portionately.  There  is  a  formula  attach-
 ed  to  it.  Therefore,  there  would  be  no
 loss  on  that  account  on  the  basis  of
 the  higher  investment  than  originsliy
 envisaged.

 Regarding  other  things,  there  is  a
 4  V2  per  cent  increase  which  the  hon.
 Member  knows  very  well,  every  year
 on  the  basis  of  the  world  market  pri-
 ces.  The  world  market  prices  can
 fluctuate  up  and  down  but  this  price
 will  remain  steady.  The  hon.  Mem-
 ber  is  only  thinking  of  the  world  mar-
 ket  prices  going  up.  Just  now  the
 world  market  prices  have  crashed,  but
 because  of  this  huge  investment,  this
 will  give  a  basic  return  and,  at  the
 same  time,  will  take  care  of  the  i-
 crease  of  costs,  unrelated  to  the  fluc-
 tuation  in  the  world  market,  because
 this  is  a  long-term  20  years’  agree-
 ment.

 SHRIMATI  PARVATH]  KRISH-
 NAN:  The  other  question  I  would  like
 to  ask  is  this.  One  of  the  reasons
 that  have  been  pointed  out  in  this
 particular  article  is  that  prices  have
 been  expressed  in  dollars.  I  wonld
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 like  to  know  whether  there  is  any  pro-
 tection  clause  in  the  agreement  against.
 currency  fiuctuation  because,  ot  er-
 wise,  we  may  stand  to  lose  unless
 Such  a  protection  is  also  there.  Why
 should  it  be  linked  only  to  the  dollar
 prices  without  protection?

 SHRI  BIJU  PATNAIK:  The  hon.
 Member  also  knows  very  well  that  ihe
 currencies  are  fluctuating  all  over  the
 world.  When  this  agreement  was
 signed,  one  dollar  was  equal  ‘o  Rs.  7.50
 np.  Lateron  it  went  up  to  Rs.  8.90.
 So,  it  went  up  even  to  Rs.  9  but  now
 it  has  come  down  to.  slightly  over
 Rs.  8/-.  But  the  Hon.  Lady  Member,  I
 am  sure,  desires  or  hopes  (I  hope  that
 will  not  happen)  that  the  dollar  be-
 comes  Re.  i/-.  If  such  a  thing  ever
 happens  then,  certainly,  there  is  a
 case  for  reconsideration  of  the  whole
 thing.

 SHRI  JANARDHANA
 The  administrative  office  of  this  pro-
 ject  is  situated  9  Bangalore  whereas
 this  project  is  situated  at  Chikmagalur
 and  Mangalore.  The  officers  80
 from  Bangalore  of  Mangalore  almost
 daily;  they  fly  and  thus  add  to  the
 Josses  of  this  project.  Are  the  Giv
 ernment  going  to  set  up  the  admin:s-
 tralive  office  in  Managalore  itself?

 MR.  SPEAKER:  That  does  not  arise.

 SHRI  JANARDHANA  POOJARY:  It
 arises  because  of  the  unnecessary  ex-
 penditure.  From  the  administrative
 point  of  view  also,  it  would  be  de3sira-
 ble  to  set  up  this  office  at  Managalore.

 SHRI  BIJU  PATNAIK:  The  hon.
 Member  should  know  that  my  officers
 at  Kudremukh  have  not  Jevelope i
 wings  that  they  would  fly  from  Kudre-
 mukh  to  Mangalore  over  the  unsurpas-
 sable  mountains.  As  the  hon.  Mem-
 ber  knows  it  very  well,  a  lurge  high-
 way  is  being  built;  it  is  just  getting
 ready.  As  soon  as  it  is  ready,  I  hive
 No  doubt,  that  Mangalore  would  be
 a  more  suitable  place  for  this  purpose
 than  Bangalore.

 SHRI  D.  B.  CHANDRE  GOWDA:  It
 ig  not  only  one  of  the  prestigeous  pro-
 ject,  but  it  is  a  time-bound  project
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 also.  Earlier  when  the  agreement
 was  entered  into  between  Iran  and
 India,  a  penalty  clause  stipu.ated  that
 for  non-commitment  on  the  part  of
 India,  a  demurrage  of  Rs.  20/-  per
 tonne  would  be  levied.  May  I  know
 from  the  hon.  Minister,  if  a  similar
 clause  in  the  agreement  has  been  in-
 cluded  in  case  they  failed  tu  =  fulfil
 their  part  of  the  agreemer.t

 SHRI  BIJU  PATNAIK:  The  _  hon.
 Member  should  know  that  the  Iran
 Government  are  the  investors,  The
 people  who  invest  600  millon  dollars

 id
 not  going  to  waste  it  by  not  taking

 il.

 SHRI  D.  B.  CHANDRE  GOWDA:
 What  is  the  safeguard  if  something
 happens?

 SHRI  BIJU  PATNAIK:  600  million
 dollars.

 SHRI  D.  8.  CHANDRE  GOWDA:  If
 India  doeg  not  give  the  iron  ore  by
 September  1  1980,  the  demurrage  is
 Rs.  20/-  per  tonne.

 MR.  SPEAKER:  They  have  already
 invested  money  in  sdvance  tnerefore,
 any  safeguards  may  not  be  necessary.
 They  would  lose  the  money.

 SHRI  A.  C.  GEORGE:  In  view  of
 the  statement  made  by  the  hon.  Minis-
 ter  regarding  the  c'ruses  on  the  price
 of  the  product  of  the  slury  which  ult.-
 mately  would  be  shipped  to  Iran,  and
 in  view  of  the  fact  that  there  was
 fluctuation  in  the  irterrational  mar-
 ket,  may  I  know  from  the  hon.  Minis-
 ter,  whether  he  has  conceived  of  any
 particular  formula  regarding  the  price
 structure  in  the  sense  whether  pro-
 duct-price  will  be  linked  according  to
 the  capital  investment  uo:  ihe  interna-
 tional  prices?

 SHRI  BIJU  PATNAIK:  The  prices
 are  linked,  as  the  hon.  Member  knows
 very  well,  the  czapital  invested,  in-
 terest  charges,  if  anv  the  ~unning  cost
 plus  the  profit  which  would  be  calcula-
 ted  after  paying  the  taxes  for  return
 of  the  capital  in  terms  of  goods,  That
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 formula  is  the  well-established  for-
 mula  and  the  formula  has  been  well-
 conceiveg  and  this  Government  finds
 nothing  wrong  with  this  formula.

 Nomination  of  Employees  Representa-
 tive  in  Central  Board  of  Trustee  of

 E.P.F.  Organisation
 *438.  SHRI  MANOHAR  LAL:  Will

 the  Minister  of  PARLIAMENTARY
 AFFAIRS  AND  LABOUR  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  have  any
 proposal  to  nominate  employees’  re-
 presentatives  in  the  Central  Board  of
 Trustees  of  Employees’  Provident
 Fund  Organisation;  and

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN

 THE  MINISTRY  OF  LABOUR  AND
 PARLIAMENTARY  AFFAIRS  (DR.
 RAM  KIRPAL  SINHA):  (a)  and
 (b).  Section  5A  of  the  Employees’
 Provident  Funds  and  Miscellaneous
 Provisions  Act,  952  prescribes  what
 the  composition  of  the  Board  of  Trus-
 tees  would  be.  Six  persons  repre-
 senting  employees  in  the  establish-
 ments  to  which  the  Scheme  applies
 are  accordingly  members  of  the
 Board

 श्री  मनोहर  लाल  :  श्रध्यक्ष  जी,  माननीय
 मंत्री  जी  के  उत्तर  से  संबंधित  1  जैसा  मंत्री  जी
 ने  बताया  है.  कि  सेक्शन  5(@)  के  मताबिक
 6  प्रतिनिधियों  को  प्रतिनिधित्व  देने  का

 प्रावधान  है  ।  मैं  जानता  चाहता  हूं  कि  क्‍या
 यह  सच  है  कि  जो  6  प्रतिनिधि  हैं  वह  कब
 नियुक्त  किये  गये  थे  बोर्ड  आफ  ट्रस्टीज  मे
 और  उनके  नाम  क्‍या  है,  वह  कब  से  कार्य  कर
 रहेहै  शरीर  उन  प्रतिनिधियों  को  प्रतिनिधित्व  देने
 का  आधार  क्‍या  है  ?

 डा०  राम  कृपाल  सिंह  :  अ्रध्यक्ष  महोदय,
 इस  विधयक  के  अनुसार  जो  अभी  ऐमप्लाईज
 सब्स्क्राइबर्स  होते  है  प्रोवीडेंट  फंड  के  उन  के  जो
 रिप्रेजेन्टेटिव्ज़  हैं  उनका  प्रतिनिधित्व  होता  है  ।
 अभी  जो  लोग  हैं,  उस  समिति  का  गठन
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 6  दिसम्बर,  975  को  हुभा  था  |  भौर
 इसके  अनुसार  जो  रिप्रेजेन्टेटिव्ज  हैं

 representatives  of  employees  appoint-
 ed  by  the  Central  Government  in
 consultation  with  the  organization  of
 employees,

 बह  है:

 .  श्री  प्रयुम्न  सिह,  टेकक्‍्सटाइल
 मजदूर  एकता  यूनियन,

 is]  श्री  दिवाकर,  प्रेसीडेंट  मश्य  प्रदेश
 ट्रेड  यूनियन  कांग्रेस,

 3.  श्री  विमल  मेहरोत्रा,  वाइस-
 प्रेसीडिट,  हिन्दू  मजदूर  सभा,

 4.  श्री  सिसिर  कुमार  गांगली,
 जनरल  सेक्रेटरी,  दन्टक,
 बंगाल  |

 5.  श्री  वी०  आर०  होशिग्स,
 जनरल  सेक्रेटरी,  राष्ट्रीय

 मिल  मजदूर  संध,

 6.  श्री  जी०  संजीव  रेही,  प्रेसीडेंट
 इंडियन  नेशनल  ट्रेड  यूनियन
 काग्रेस,  आन्ध्र  प्रदेश  ॥

 श्री  मनोहर  लाल:  अध्यक्ष  महोदय,
 हमने  यह  पूछा  था  कि  इन  लोगों  को  प्रतिनिधित्व
 देने  का  श्राधार  क्या  है  ?

 डा०  राम  कृपाल  सिह:  जितना  भी
 ट्रेड  यूनियन्स  का  वेरीफिकेशन  हसा  था
 मेम्बस  का  968  में

 on  the  basis  of  the  strength  of  the
 different  trade  unions  at  that  time.

 उनको  रिप्रेजेंटेशन  दिया.  गया  ।
 शो  सनोहर  लाल  :  जसा  कि  मंत्री  जी

 ने  बताया  कि  विभिन्न  संगठनों  में  उनके
 प्रतिनिधियों  की  संख्या  के  भाधार  पर  ही  उनको
 प्रतिनिधित्व  दिया  गया,  हमारा  कहना  यह  है  कि
 यह  गलत  लोगों  को  प्रतिनिधित्व  दिया  गया  t
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 wer  मंत्री  जी  इस  पर  कोई  कार्यवाही  करेंगे,
 एन्कवायरी  करेंगे  जिससे  कि  जिन  गलत  लोगों
 को  प्रतिनिधित्व  मिल  गया  है,  ह.। ह  वह  सही
 लोगों  को  मिल  सके  ?  क्‍या  बहू  ऐसी  कोई
 व्यवस्था  करेंगे  ?

 Bo  राम  कृपाल  सिह  :  ऐसा  सुझाव  है
 किऐसी  व्यवस्था  करनी  चाहिये  जब  टर्म  झोवर
 हो  जायेगा,  तब  ऐक्ट  में  संशोधन  की  गुजाइश
 हो  जायगी  तो  उस  झ्राधार  पर  विचार  किया
 जा  सकता  है  ।

 श्यो  सनोहर  लाल  :  हमने  पूछा  था  कि
 झवधि  क्‍या  है  ?

 MR.  SPEAKER:  He  said  that  their
 term  is  going  to  be  over  soon  and
 that  he  will  consider  it  soon  there-
 after.

 श्री  मनोहर  लाल द.  टम  के  बारे  मे
 जानना  चाहते  थे  ?

 DR.  RAM  KIRPAL  SINHA:  I  said
 5  years.

 SHRI  PURNA  SINHA:  Out  of  the
 Assam  Teg  Gardens  Employees’
 Provident  Fund  Rs.  4  lakh  was  paid
 to  the  Jawaharnagar  Division  of  the
 Congress  in  1956,  I  want  to  know
 what  steps  the  Minister  is  going  to
 take  to  recover  this  amount.

 MR.  SPEAKER;  It  does  not  arise.
 SHRI  PURNA  SINHA:  It  does

 arise.  There  is  a  provident  fund  of
 the  labourers  and  it  is  out  of  thet.

 MR.  SPEAKER:  That  is  all  right,
 but  we  are  here  concerned  with  re-
 presentation  of  labour.  He  requires
 notice.

 SHRI  VINODBHAI  B.  SHETH:
 In  the  abs  of  the  loyees’  re-
 presentation,  poor  employees  suffer  a
 lot.

 I  would  like  to  draw  the  attention
 of  the  hon.  Minister  to  an  editorial
 in  a  newspaper  of  Gujarat  called
 ‘Phulchap’  two  days  ago  where  it  is
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 said  that  an  employee  applied  for  a
 loan  of  Rs.  5000  from  his  provident
 fund  for  the  marriage  of  his  daugh-
 ter  and  he  did  not  get  tifis  loan  till
 the  day  of  the  marriage  on  some
 flimsy  grounds  in  spite  of  the  fact
 that  he  has  accumulategq  Rs.  7000  in
 his  provident  fund....

 MR.  SPEAKER:  How  can  he  ans-
 wer  that  question?

 SHRI  VINODBHAI  B.  SHETH:
 Would  he  please  see  that  such  cases
 are  expedited  so  that  the  employees
 got  loans  in  time?

 DR.  RAM  KIRPAL  SINHA:  Loans
 from  the  fund  are  always  expedited
 provided  the  forms  are  duly  filled
 and  documents  duly  attached.  The
 hon.  Member  has  referred  to  a  spaci-
 fic  case  and  if  he  could  give  me  the
 particulars  of  the  case,  I  will  look
 into  that.

 श्री  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी:  जितनी  भी
 पोलिटिकल  पार्टीज़  हैं,  उन  सबका  एक  न  एक
 ट्रेड  यूनियन  है,  जनता  पार्टी  को  छोड  कर  t
 we  जनता  पार्टी  के  मेम्बर  नेतृत्व  पर  दबाव
 डाल  रहे  हैं  कि  जो  रिकग्नाइज़ड  ट्रेंड  यूनियन  के
 प्रतिनिधि  है,  उनको  बदला  जाये  ,  मै  मत्री
 महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  मेम्बर्स
 के  दबाव  में  आकर  वह  कोई  ऐसा  कदम
 उठायेंगे  जिससे  जो  नाम्सं  है  ह. 1:  तक  उनमें
 तबदीली  की  जाये  ?

 DR.  RAM  KIRPAL  SINHA:  How
 does  this  question  arise  here?

 MR.  SPEAKER:  It  does  not  arise.

 SHRI  M.  RAM  GOPAL  REDDY:
 How  is  it  that  it  does  not  arise?

 MR,  SPEAKER:  It  does  not  arise
 at  all.

 at  arg  सिंह  :  कर्मचारी  भविष्य  निधि
 संगठन  में  बहुत  सारे  घपले  हैं  ।  ज्योंही
 झ्रापातकालीन  स्थिति  लागू  हुई,  बड़े-बड़े  पदों
 पर  जो  नियुक्तियां  हुईं  oe
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 MR.  SPEAKER:  This  is  about  re-
 presentation  of  labour.

 SHR]  NATHU  SINGH:  I  am  com-
 ing  to  that....  (Interruptions)

 MR.  SPEAKER:  The  hon.  Mem-
 ber  here  was  raising  the  question  of
 Janata  Party  Members  etc.  That  is
 not  the  point.  |

 SHRI  DARUR  PULLAIAH:  No,
 no,  Sir.  His  question  was  whether
 representation  is  given  to  all  parties
 or  favouritism  is  shown  to  the  trade
 unions  of  the  ruling  party.

 MR.  SPEAKER:  It  is  a  question
 of  policy  which  does  not  arise  in  a
 question.

 SHRI  DARUR  PULLAIAH:  Re-
 presentation  should  be  given  to  all
 Parties.

 MR.  SPEAKER:  Under  the  Act  it
 is  representation  to  labour  unions
 and  not  to  political  parties.

 SHRI  VASANT  SATHE:  Is  he  go-
 ing  to  give  representation  to  all  trade
 unions  or  some  trade  unions?

 ओ  नायू  सिह  :  वहां  बड़े  बड़े  पदों  पर
 जो  नियक्तियां  हुईं,  वे  जो  कांग्रेस  के  बडे  बड़े
 नेता  थे,

 MR.  SPEAKER:
 arise?

 at  ara  fag:  उनके  रिश्ते-
 दारों  की  नियुक्तियां  हुईं  |  मि०  नायक,
 जो  वहां  पर  डाइरेक्टर  हैं,  वह  उस  पद  के
 योग्य  नहीं  थे,  लेकिन  इसके  बावजूद  उनकी

 नियुक्ति  हुई  ।  उस  व्यक्ति  ने  इस  फंड  में
 इतना  घपला  किया  है

 How  does  it

 MR.  SPEAKER:  Please  ask  the
 question.

 sit  नाथ  सिंह  :  उसी  का  परिणाम  है
 कि  दिसम्बर,  975  में  कर्मचारियों  के
 प्रतिनिधियों  को  उसमें  लिया  गया  ।  कर्मे-
 आरियों  के  जो  नेता  लिये  गये,  वे  भी  उस  व्यग्ति
 के  पिठढ़  नेताओं  को  लिया  गया
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 MR,  SPEAKER:  If  it  is  irrelevant,
 I  will  not  allow.

 sit  arg  fag  :  मैं  यह  जानना  चाहता
 हैँ  कि  वहा  जो  घपला  चल  रहा  है,  क्‍या  मंत्री
 भसड़ोदय  उसको  जाच  करायेंगे  ।

 MR.  SPEAKER:  No,  I  would  not
 allow  that  question.  That  does  not
 arise.

 Question  No.  489.  Shri  Pradhan  is
 not  there.  We  go  to  question  No.  440.

 Checking  of  Smuggling  on  Nepal
 Border

 *440.  SHRI  YASHWANT  BOROLE:
 Will  the  Minister  of  EXTERNAL
 AFFAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  some  talks  have  been
 held  with  the  Government  of  Nepal  to
 make  suitable  arrangements  on  or
 along  the  border  to  check  smuggling;

 (b)  if  so,  the  results  thereof;  and
 (c)  if  not,  whether  there  are  pro-

 posals  to  this  effect?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EXTERNAL
 AFFAIRS  (SHRI  s.  KUNDU):  (a)
 to  (c).  As  part  of  discussions  on  the
 conclusion  of  new  Treaties  of  Trade
 and  Transit,  talks  have  been  held
 between  the  officials  of  the  two  coun-
 tries  on  matters  relating  to  checking
 of  unauthorised  trade  across  the
 Indo-Nepal  border.  An  Inter-Gov-
 ernmental  Agreement  of  Cooperation
 to  control]  unauthorised  trade  between
 the  two  countries  has  been  concluded
 on  the  17th  March  78  along  with  the
 Treaties  of  Trade  and  Transit.  In
 this  Agreement  there  js  a  clear  reco-
 gnition  by  the  two  parties  of  the
 need  to  take  all  such  measures  “as
 are  necessary  to  ensure  that  the
 economic  interests  of  the  other  party
 are  not  adversely  affected  through
 unauthorised  trade  between  the  two
 countries.”

 SHRI  YASHWANT  SBOROLE:
 May  I  know  from  the  hon.  Minister
 whether  any  positive  guidelines  have
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 been  Inid  down  by  the  agreement  of
 i%th  March,  978  for  the  inter-trade
 between  the  two  countries  in  order
 to  check  unauthorised  trade  between
 India  and  Nepal?

 SHRI  8.  KUNDU:  This  important
 problem  of  unauthorised  trade,
 smuggling  and  defalcation  of  goods
 hag  been  discussed  by  us  for  the  first
 time  with  Nepal  in  great  depth  and
 we  have  arrived  at  an  agreement
 with  the  Nepalese  Government.  The
 broad  features  of  the  agreement  indi-
 cate  how  smuggling,  unauthorised
 trade  and  defalcation  of  goods  could
 be  controlled.  But  the  details  of  it
 would  be  worked  out  by  the  respec-
 tive  Ministries—i.e.  the  Ministry  of
 Findnce  on  our  side,  Finance  Minister
 on  the  side  of  Nepal.  There  is  a  pro-
 vision  thet  these  two  Ministries  or
 the  representatives  of  the  Govern-
 ment  of  these  two  countries  will  meet
 at  leust  once  in  six  months  to  discuss
 this  issue.

 MR.  SPEAKER:  What  are  the
 broad  guidelines,  he  wants  that?

 SHR:  s.  KUNDU:  These  are—the
 laws,  rules  and  regulations  of  either
 country  would  be  so  changed  that  it
 would  prevent  this  sort  of  smuggling,
 defalcation  and  unauthorised  trade.
 Certain  provisions  regarding  customs,
 foreign  exchange  ang  foreign  trade
 ang  such  other  things  should  also  be
 altered  or  suitably  changed  to  check
 smuggling  and  unauthorised  trade.
 The  two  parties  shell  also  prohibit
 and  cooperate  with  a  view  to  pre-
 venting  ro-export  from  its  territory
 of  goods  received  from  the  other
 party.  The  most  important  item  in
 this  agreement  is  this  that  this  mea~
 sure  should  be  such  that  it  should
 ensure  that  the  economic  interest  of
 the  other  party  is  not  adversely
 affecteq  through  unauthorised  trade
 between  the  two  countries.

 SHRI  YASHWANT  BOROLE:
 What  are  the  commodities  that  are
 smuggled?  What  is  the  extent  of
 smuggling?
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 SHRI  S.  KUNDU:  The  major  com-
 modities  which  we  are  aware  of  are
 mostly  electronic  goods,  transistors,
 radios  and  similar  kinds  of  goods,
 Regarding  the  extent  of  this  smugg)-
 ing,  we  do  not  have  a  precise  figure.
 But  we  can  roughly  say  from  the
 type  of  goods  seized  last  year  that  it
 is  of  the  order  of  about  Rs.  I  crore.

 MR.  SPEAKER:  Guess  work.  Your
 estimate  is  a  guess-work,  whatever
 you  may  cal]  it.

 SHRI  S.  KUNDU:
 more  precisely,

 SHRI  NANASAHIB  BONDE:  I
 want  to  ask  one  question.  What  is
 the  estimate  of  the  amount  involved
 in  smuggling  between  India  and
 Nepal  and  in  which  commodities?

 MR.  SPEAKER:  He  has  answered
 that  question.

 SHRI  NANASAHIB  BONDE:  I  re-
 quest  him  to  give  specific  answer  to
 this.

 SHRI  S.  KUNDU:  I  will  repeat
 what  I  said  for  the  information  of
 the  Hon.  Member.  There  is  no  pre-
 cise  figure  about  smuggling.  But  a
 rough  idea  could  be  had  from  the
 amount  of  goods  which  were  seized
 last  year.  That  comes  roughly  to
 about  a  crore  of  rupees.  The  smug-
 gled  items  mostly  related  to  electri-
 cal  goods,  electronic  goods,  stainless
 steel  and  such  other  things.

 I  cannot  say

 SHRI  P.  K.  DEO:  I  just  want  to
 find  out  if  the  Government  have
 aceeded  to  the  request  of  Nepal  to
 provide  a  corridor  from  Nepal  to
 Bangladesh  so  that  there  would  be
 bilateral  trade  between  Bangladesh
 and  Nepal.

 SHRI  VASANT  SATHE:  How  does
 it  arise?

 SHRI  P.  K.  DEO:  If  so,  what  steps
 are  being  taken  by  the  Government
 to  stop  smuggling?

 MR,  SPEAKER:  He  has  mentioned
 about  the  steps  taken.
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 SHRI  P.  K.  DEO:  He  has  not
 mentioned  about  the  corridor.

 MR.  SPEAKER:  Have  you  any
 further  information  apart  from  what
 you  have  already  given?

 SHRI  S.  KUNDU:  He  has  asked
 about  the  corridor.  It  does  not
 strictly  relate  to  this  question.

 SHRI  P.  K.  DEO:  Sir,  he  has  not
 replied  to  my  question.

 att  शिवनरायण,  सरसूनिया  :  इस  समय
 दिल्‍ली  की  मार्केट  में  बहुत  सा  टेक्सटाइल
 कफैब्रिक्स  और  कासमे  टिक्स  का  स/मान  स्मगल्ड
 जो  बिक  रहा  है  उस  को  रोके  के  लिए  मंत्री
 महोदय  क्या  प्राधधान  कर  रहें  हैं  शौर  वह
 किधर  से  श्प्ा  रहा  है  ?

 SHRI  8.  KUNDU:  _  Sir,  the  hon.
 member  asks:  What  steps  is  the
 Government  taking  to  check  the  sale
 of  the  smuggled  goods  which  are
 available  in  the  Delhi  market.

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUES-
 TIONS

 Labourers  driven  out  from  Dubai
 *427.  SHRI  ANANT  DAVE:  Will

 the  Minister  of  PARLIAMENTARY
 AFFAIRS  AND  LABOUR  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  it  has  been  reported
 that  more  than  900  labourers  employ-
 ed  by  a  construction  company  at
 Dubai  were  driven  out  without  any
 reasonable  cause  and  they  were  not,
 paid  their  dues  also;

 (b)  if  80,  what  action  has  been
 taken  by  Government;  and

 (c)  whether  their  passports  were
 taken  away  by  the  customs  authority
 at  Bombay  and  then  were  harassed  at
 the  instance  of  company?

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR
 (SHRI  RAVINDRA  VARMA):  (a)
 The  Government  has  not  received  any
 such  report,  The  Indian  Mission  in
 Dubai  has  also  confirmed  that  no
 such  incident  has  come  to  their
 attention,
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 (b)  and  (c).  Do  not  arise.

 wafer  के  रोगी

 *428.  शी  एस०  एस०  सोगानी :
 या  स्वास्थ्य  और  चरिवार  कल्याण  मंत्री
 यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  वर्ष  976  में  देश  में  मलेरिया
 रोगियों  की  संख्या  क्या  थी  शौर  झब  तक
 इस  रोग  के  रोगियों  को  संख्या  में  कितसी
 वृद्धि  हुई  है;  भौर

 (ख)  इस  भयंकर  रोग  से  लोगों  को
 बचाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय
 किये  गये  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री
 (६  राज  नारायण  )  :  (क)  देश  में
 976  के  दौरान  रिकार्ड  किये  गये  मलेस्यिा

 के  पाजेटिव  रोगियों  की  संख्या  64,67,215
 है  ।  भ्रब  तक  प्राप्त  रिपोर्टों  के  अनुसार  देश
 मे  977  के  दौरान  मलेरिया  के  पाजेटिय
 रोगियों  की  श्रनन्तिम  संख्या  44,27,250
 है।  इस  प्रकार  इनमें  लगभग  37.  38
 प्रतिशत  की  कमी  श्राई  है  t

 (ख)  भारत  सरकार  ने  एक  संशोधित
 कार्य  योजना  स्वीकृत  की  है  जिसे  रेश  मे  पहली
 अप्रैल,  977  से  चलाया  जा  रहा  है  ।  इस
 योजना  के  मुख्य  उद्देश्य  निम्नलिखित  है  :--

 q)  मलेरिया  से  होने  वाली  मौतों  की
 रोक  थाम  करना,

 (2)  बीमारी  की  अवधि  को
 कम  करना,

 (3)  ऐसे  इलाकों  &  मले  रिया-रोधी
 तीब्र  उपाय  करके  श्रौद्योगिक
 एवं  कृषि  उत्पादन  को  बनाये
 रखना,  भौर

 (4)  ब  तक  प्राप्त  की  गई  उप-
 लब्धियों  को  समकित  करना  t
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 संशोधित  कार्य  योजना  की  मुख्य-मुख्य
 बातों  से  सम्जन्धित  एक  विधरण सभा  पटेल  पर
 रख  दिया  गया  है।

 विवरण
 संशोधित  कार्य  बोजना  की  मुख्य-मुख्य

 बातें  इस  प्रकार  हैं  —
 hw  राष्ट्रीय  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम

 की  वर्तमान  यूनिट  का  जिले  की  भौगोलिक
 सीमा  के  भ्रनुरूप  पुनर्गंशन  किया  गया  है।
 पहले  जिलों  के  मुख्य  चिकित्सा  प्रधिकारियों
 को  इस  कार्यक्रम  में  शामिल  नही  किया  गया
 था  लेकिन  इन  यूनिटों  का  पुनर्गठन  हो  जाने
 के  कारण  नहें  जिले  मे  इस  कार्यक्रम  के  लिए
 मुख्य  रूप  से  जिम्मेदार  बनाया  गया  है

 2.  राज्यों  को  विभिन्न  कीटनाशी
 दवाइयां  ढी०  टी०  डी०
 टी०  ,  बो०्एचण्सी०  मेलाथिश्रान्‌  को
 अधिक  मात्रा  सप्लाई  की  गई  है/की  जा  रही
 है।  जहा  रोग  वाहकों  पर  डीन्डी०्टो/
 त्री०एच०सी०  08  कोई  श्रसर  नही  होता  उन
 यूनिटों/जिलो  को  वैकल्पिक  कीटनाशक  दवा-
 या  भी  उपलब्ध  की  जा  रही  है।

 3.  उन  सभी  ग्रामीण  क्षेत्रों  ह  जहा
 भ्रति  हजार  जनसख्या  के  पीछे  दो  या  इससे
 अधिक  रोगी  हैं,  कौटनाशी  दवाइयों  का
 छिडकाबव  किया  गया  है।

 4.  राज्यों  संघ  शासित  क्षेत्रों  की  सर-
 कारों  को  मजेरिया  रोधी  दवाइया  पर्याप्त
 मात्रा  में  सप्लाई  की  गई  है,को  जा  रही  है।
 आषधिया  झ्ासानी  से  उपलब्ध  करने  के  लिए
 लगभग  2.  00  लाख  श्रीषधि  वितरण  केन्द्रों
 ज्वर  उपचार  केन्द्रों  की  स्थापना  कर  दी  गई
 है।  जिन  क्षेत्रों  मे  परिजीवियों  पर  क्लोरो-
 क्विन  का  कोई  भसर  नही  हुआ  वहां  पर  कुनीन
 जैसी  वैकल्पिक  मलेरिया  रोधी  दवाई  सप्लाई
 की  गई  हैं

 5.  नगरीय  मलेरिया  कार्यक्रम  के  अंतरगत
 लार्वा-रोधी  कार्यों  को  तेज  कर  दिया  गया  है  ny
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 977  में  इस  योजना  को  क्तंमान  26  शहरों
 के  श्रलावा  38  टझौर  शहरों  में  लागू  कर
 दिया  गया  है।

 6.  क्षेत्रीय  स्टाफ  के  निगरानी  कार्य  को
 तेज  कर  दिया  गया  है।

 7.  मलेरिया  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  क्षेत्र
 मे  सेडातिक  और  व्यावहारिक  भनुसंधान
 करने  के  लिए  कदम  उठाये  गये  हैं।  भारतीय
 आायुविज्ञान  प्रनुसंधान  परिषद्‌  के  तत्वाधान
 में  4  भ्रनुसंधान  योजनायें  भ्र्थात  8  आपरेशन
 अनुसंधान  के  लिए  और  6  मलेरिया  के
 प्रयोगशाला  अ्रनुसंधान  के  लिए  झारम्भ  की
 भई  है।

 8.  ब्लड  स्मीयरों  का  तत्काल  परीक्षण
 तथा  सक्रिय  रोगियों  पर  तत्काल  इलाज
 करने  के  लिए  प्रयोगशाला  सेवाहझों  को
 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  स्तर  तक  विकेन्द्रीकृत
 कर  दिया  गया  है।

 9.  एलासमीडियम  फाल्सीफंसम  के  संक्र-
 मण  को,  जिसके  कारण  मस्ति८्कीय  मलेरिया
 हो  जाने  से  मौते  ही  जाती  है,  फैलने  से  रोकने
 के  लिए  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  की  सहायता
 से  देश  के  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  के  राज्यों  म ेसघन
 का्यंक्रम  श्रारम्भ  किये  गये  है।

 L0.  रोग  के  बारे  मे  स्वास्थ्य  शिक्षा
 देने  के  लिए  और  इसके  नियत्रण  के  लिए
 जनता  का  सहयोग  प्राप्त  करने  के  लिए
 निम्नलिखित  कदम  उठाये  गये  है।

 Q)  क्लोरोक्विन  की  गोलियो  के  वितरण
 के  लिए  पंचायतों झौर  स्कूल  शभ्रध्यापकों  को
 शामिल  किया  गया  है।

 (2)  दूर  दराज  वाले  पिछड़े  क्षोत्नों  मे
 दवाइयों  के  डिपुओं  को  खोल  दिया  गया
 है।  कुछ  राज्यों  मे  यह  कार्य  जनजाति
 कल्याण  विभाग  के  सहयोग  से  किया
 गया  है।
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 (3)

 (4)

 (5)

 (6)
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 “fe  te"  नामक  एक  फिल्‍म  जो
 हाल  हो  में  तैयार  की  गयी  थ्री  उसे
 चौदह  क्षेत्रीय  भाषाओ्रों  में  सारे  देश
 में  दिखाया  जा  रहा  है।

 इस  झाशय  के  पोस्टर  “बुखार-
 मलेरिया  हो  सकता  है--क्लोरोक्विन
 गोलियां  लीजिये”  पंक्रयतधरों,  स्कूलों,
 प्राइमरी  हैल्थ  सेंटरों  श्रौर  सब-सेंटरों
 में  प्रदर्शित  करने  हेतु  राज्य  सरकारों
 को  सप्लाई  किये  गये  है।

 क्षेत्रीय  भाषाओं  से  “मलेरिया  में
 क्या-क्या  करना  चाहिए”  नामक  एक
 पेम्फलेट  भी  तैयार  किया  गया  है,
 जिसमे  मलेरिया  के  लक्षणो,  क्लोरो-
 बवीन  की  मात्रा  भ्रादि  का  उल्लेख
 है  और  उसे  पच्रायतों,  स्कूलों  के
 अध्यापको  शर  श्न्य  स्वैच्छिक  एजे-
 सियों  में  वितरित  करने  के  लिए
 राज्यों  को  सप्लाई  किया  गया  है।

 पंचायतों  के  ग्रध्यक्षो  शीर  मंत्रियों
 को  मलेरिया  के  बारे  |म  विषय
 परिचायक  प्रशिक्षण  देने  का  भी
 विचार  है।

 चिकित्सा  व्यावशायिकों  के  वया-क्या
 कार्य  होने  चाहिए,  उसके  बारे  मे  भी
 फोल्डर  तेर  करके  राज्यों  को
 सप्लाई  किये  गये  #  ताकि  वे  उन्हें
 चिकित्सा  व्यावसायिका  मे  बांट  दे
 इसी  प्रकार  एक  और  पेम्फलेट
 “मलेरिया  फिर  क्‍यों?”  भी  तैयार
 किया  गया  है  और  उसे  उपायुकतों,
 मुख्य  चिकित्सा  अधिकारियों  और
 खण्ड  विकास  अ्रधिकारियों  में  बाटने
 के  लिए  राज्यों  को  सप्लाई  कर
 दिया  गया  है  ताकि  उपयुक्त  भ्रधि-
 कारियो  को  मलेरिया  संबंधी  मौजूदा
 समस्याओं  भर  प्रस्तावित  कार्यवाही
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 करने  के  बारे  में  जानकारी  दिलाई
 जा  सके।

 (8)  मलेरिया  रोधी  संदेश  का  प्रचार
 करने  के  लिए  डाक  भौर  तार  विभाग
 द्वारा  i977  में  विशेष  पोस्टल
 स्टेशनरी  रिलीज  की  गई  है।

 Payment  of  Cash  Incentives  by  E.P.F.
 Organisation  on  eccadion  of  Silver

 Jubilee
 *429.  िप्तह्ा  K.  RAMAMURTHY:

 SHRI  SOMNATH
 CHATTERJEE:

 Will  the  Minister  of  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Employees’  Provi-
 dent  Fund  Organisation  is  celebrat-
 ing  its  Silver  Jubilee  this  year;  and

 (b)  if  so,  whether  Government  pro-
 pose  to  give  any  caSh  incentives  to
 the  employees  of  the  organisation?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  LABOUR  AND
 PARLIAMENTARY  AFFAIRS  (DR.
 RAM  KIRPAL  SINHA):  (a)  Yes  sir.

 (b)  Government  have  sanctioned
 the  grant  of  scholarships  to  the
 wards  of  employees  of  the  Organisa-
 tion  Every  employee  who  has  com-
 pleted  twenty  five  years  of  service
 wil]  also  receive  qa  gift  of  an  HMT
 Watch.

 Aceld  ६  in  Durgapur  Steel  Plant
 *430  SHRI  KRISHNA  CHANDRA

 HALDER:  Will  the  Maunister  of
 STEEL  AND  MINES  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  any  accident  occurred
 in  Durgapur  Steel  Plant  on  l4th  Feb-
 ruary,  1978;

 (b)  how  many  workers  died  in  the
 accident;  and

 (c)  what  are  the  reasons  for  the
 aceident?
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 THE  MINISTER  OF  STEEL  AND

 MINES  (SHRI  BIJU  PATNAIK):
 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Three.

 (c)  Water  supply  lines  to  Gas
 washers  No.  7  and  8  had  been  under
 repair  and  water  had  been  drained
 out  of  this  line  by  opening  the  drain
 valve.  The  water  valve  of  the  flush-
 ing  water  line  connecting  the  above
 line  with  semiclean  gas  main  was
 Jeaking  and  gas  from  semiclean  gas
 main  leaked  into  the  pit  through  the
 open  drain  valve.  When  the  first
 worker  had  gone  into  the  pit  to  close
 the  drain  valve  of  the  washer  line
 before  putting  the  line  into  com-
 mission,  he  was  gassed.  Two  other
 men  who  tried  to  help  him  out  by
 getting  into  the  pit  also  got  gassed
 one  after  the  other.

 Logg  incurred  by  TISCO
 *432.  SHRI  M.  RAM  GOPAL

 REDDY:  Will  the  Minister  of  STEEL
 AND  MINES  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  ITSCO  has  incurred  a
 huge  loss  last  financial  year;  and

 (9)  if  so,  the  total  loss  and  the  rea-
 sons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STEEL  AND
 MINES  (SHRI  BIJU  PATNAIK):
 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  total  loss  incurred  by
 IISCO  during  l976-77  385  estimated
 at  Rs.  6.3l  crores.  The  main  reasons
 for  the  loss  are:—

 (i)  Heavy  interest  burden  due  to
 the  fimancing  of  a  major  portion  of
 the  Plant  Rehabilitation  Scheme  as
 wel]  as  the  working  capital  re-
 quirement  through  financial  institu-
 tions;

 (ii)  Inadequate  attention  paid  to.
 and  neglect  of,  normal  replace-
 ments/repairs/maintenance  during
 the  period  prior  to  the  take-over
 of  management  by  Government;

 (iii)  Outmoded  technology  pre-
 sently  in  use  for  the  manufacture
 of  iron  and  steel;
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 (iv)  Higher  consumption  of  coke,

 refractories,  stores  and  spares;
 (v)  Decline  in  the  demand  for

 spun  pipes  produced  et  the  Kulti
 Works  of  the  company;

 (vi)  Fall  in  production  in  the
 captive  collieries  of  the  company;
 and

 (vii)  Higher  cost  of  inputs.

 अस्पतालों  और  'नसिंग  होम्स'  में  डायलिसिस
 मशीनें

 +  433.  श्री  मुत्युंजय  प्रसाद  wat:  aut
 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  निम्न-
 लिखित  की  जानकारी  दर्शाने  वाला  विवरण
 सभा-पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  :

 (क)  समूचे  देश  में  ऐसे  भ्रस्पतालों  और
 'नसिंग  होम्म'  की  संख्या  कितनी  है  जिनमे
 डायलिसिस  मशीनें  लगी  हुई  है;

 (ख)  क्या  प्राइवेट  भ्रस्पतालों  झथवा
 किसी  रोगी  के  संबंधियों  या  प्राइवेट  डाक्टरों
 को,  जो  इस  मशीन  को  लगाना  चाहते  हों
 सीमाशुल्क  से  छूट  देने  की  कोई  योजना"
 सरकार  के  विचाराधीन  है;  झौर

 (ग)  क्‍या  लगभग  सभी  बडे  श्रस्पतालों
 में  यह  मशीन  लगाने  और  रोगियों  की  वित्तीय
 स्थिति  के  अनुपात  में  खर्चा  लेकर  उनकी
 चिकित्सा  की  व्यवस्था  करने  की  कोई  योजना
 सरकार  के  विचाराधीन  है  और  यदि  नही,  तो
 इसके  क्‍या  कारण  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री
 श्ी  राज  नारायण)  :  (क)  सूचना  एकत्र

 की  जा  रही  है  शौर  डसे  सभा  पटल  पर  रख
 दिया  जायेगा।

 (ख)  होमोडाइलेसर  (कृत्रिम  गुर्दा
 मशीन)  एक  जीवन  रक्षक  उपकरण  है  भौर
 किसी  व्यक्ति,  भस्पतालों  द्वारा  इसके  झ्रायात
 किये  जाने  पर  पहले  ही  सीमा  शल्क  से  छट
 दी  गई  है।
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 (ग)  जी  नहीं  श्रीमान  |  स्वास्थ्य  एक
 राज्य  का  विषय  है  भर  राज्य  सरकारों  का
 कायें  है  कि  वे  अपने  वित्तीय  संसाधनों  भ्रोर
 भावश्यकताभों  आदि.  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 इसकी  उपयुक्त  व्यवस्था  करे।

 Proposal  to  open  Offices  by  P&T
 Department  in  Orissa  in  798.79
 "439,  SHRI  GANANATH  PRA-

 DHAN;  Will  the  Minister  of  COM-
 MUNICATIONS  be  pleased  to  lay  a
 statement  showing:

 (a)  what  are  the  proposals  of  the
 P&T  Department  for  opening  now
 divisional  offices,  head  offices,  sub-
 offices  and  Branch  offices  during  the
 year  ‘1978-79  in  the  Orissa  Circle;

 (b)  how  many  of  them  will  cover
 tribal  and  industrial  areas;

 (c)  what  are  the  existing  numbers
 of  different  categories  of  the  offices  in
 the  Orissa  Circle  ang  how  do_  these
 compare  with  the  nationa)]  ratio  on
 the  basis  of  area  and  population;  and

 (ad)  what  steps  are  being  taken  to
 bring  ihe  numbers  to  the  level  of
 national  ratio?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMUNICA-
 TIONS  (SHRI  NARHARI  PRASAD
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 SUKHDEO  SAI):  (a)  and  (b).  The
 proposals  are:

 Sub-POs.  Branch
 2.05.

 (i)  ‘Total  Jo  250
 (in)  In  tubal  atcas  2  38
 (iu)  जरा  Industria’

 aleas  a8  Nal

 At  present  there  is  no  proposal  for
 opening/creation  of  postal  Divisiens
 and  Head  Post  Offices  in  Orissa  Circle
 during  1978-79,

 (c)  and  (d).  Postal  Existing  num-
 ber  of  post  offices  in  Orissa  78  6,377,
 out  of  which  78  are  also  telegraph
 Offices.  A  post  office  m  Orissa
 Circle  on  an  average  is  serving  an
 area  of  24.4  Sq.  Kms.  as  compared  to
 the  national  average  area  of  2667  Sq.
 Kms.  per  post  office.  Population-
 wise,  the  national  figure  and  that  fer
 Orissa  circle  58  4447  and  344l  persons
 to  a  post  office.  Hence,  the  averages
 for  Orissa  circle  in  respect  of  area
 and  population  served  by  a  post  office
 are  better  than  national  averages

 TELE  COM:  The  average  population
 and  average  area  served  by  Public
 Call  Offices  (PCOs)  and  telegraph
 offices  in  Orissa  as  compared  to  the
 all  India  average  figures  as  on  ‘15-2-78
 are  as  below'—

 Orissa

 All  India

 Average  Population
 Average  area  in  Sq served  by  a  Kms.  served  by  a

 PCO  Telegraph  PCO  Telegraph Office  Offier

 59.523  30,048  420  23

 73.408  34.200  44t  205,

 The  provision  of  telephone  and  tele~
 graph  facilities  m  Orissa  by  and  large,

 is  better  than  the  average  for  the
 country.
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 केसीय  सरकार  को  बिहार  में  खानों  की  रायल्टी
 से  झाय

 *44i.  डा०  रामजो  सिंह  क्‍या
 अस्पात  और  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  बिहार  में  सभी  खानो  से  केन्द्रीय
 सरकार  बो  रायलटी  भ्रादि  से  कितनी  वाधिक
 आय  होती  ६;

 (@)  केन्द्रीय  सरकार  उस  शझ्राय  का
 कितना  भा।  बिहार  के  श्रौद्योगिक  झथवा  कृषि
 विकास  के  लिये  उस  राज्य  को  देती  हैं;  और

 (%)  क्‍या  सरकार  बिहार  के  पिछड़ेपन
 और  उससे  होने  वाली  श्राय  को  देखते  हुए
 राज्य  को  और  अधिक  अनुदान  देने  पर
 विचार  करेगी  ?

 इस्पात  झोर  खान  मंत्री  (श्री  बजू
 चटवायक)  :  (क)  से  (ग)  खनिजों  पर
 रायल्टी  खनन  पद्टाघारियों  द्वारा  सम्बन्धित
 राज्य  सरकारों  को  देय  होती  है  ।  चूकि  केन्द्र
 सरकार  को  खनिजों  पर  कोई  रायल्टी  नही
 मिलती,  इसलिए  उसका  कुछ  अन्श  राज्य
 सरकार  को  दने  अ्रथया  इस  नाते  राज्य
 सरकार  प्रौर  अधिक  भ्रनुदान  देने  का
 सवाल  ही  नहीं  उठता  |  परन्तु  राज्य
 योजनाओं  के  लिए,  ब्लाक-ऋण  और  ब्लाक
 अनुदान  के  रूप  में  गाडगिल  फार्मूला!  में
 निर्धारित  ।सद्धान्तों  के  भ्रनुसार  केन्द्रीय
 सहायता  दो  जाती  है,  जो  किसी  विशेष
 मोजना  था  कायंक्रम  से  सम्बन्धित  नहीं
 होती  ।
 खभिजों  पर  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  रायल्टो

 #  442,  शी  यस्‌ता  प्रसाद  शास्त्री  :
 थी  राघव  जी  :

 क्या  इस्पात  झोर  खान  मन्ती  यह  बताने
 की  छुपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  केन्द्र  सरकार  द्वारा  मध्य
 अ्रदेश  सरका  तको  राज्य  में  खनिज  निक्षेपों  पर
 दिया  गया  शायत्टी  बहुत  कम  है;
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 (8)  यदि  हां,  तो  राज्य  को  झाधिक
 स्थिति  सुधारने  के  उद्देश्य  से  क्‍या  केन्द्र  सरकार
 इस  पर  पुनः  विचार  करेगी  तथा  रायल्टी  की
 दरें  पुनः  निर्धारित  करेगी;

 (ग)  यदि  हां,  तो  किन-किन  खनिजों
 की  रोयल्टी  को  दरे  बढ़ाई  जायेंगी,  कितनी
 तथा  किस  तारीख  से  बढ़ाई  जायेंगी;  भौर

 (घ)  इसके  फलस्वरूप  राज्य  सरकार
 को  कितना  वाधिक  लाभ  होगा  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  (13  बीज
 पटनायक)  :  (%)  से  (घ).  खनिजों  पर
 रायल्टी  खनन  पट्टाधारियों  द्वारा  सम्बन्धित
 राज्य  सरकारों  को  देय  होती  है  जो  मध्य  प्रदेश
 सहित  सम्पूर्ण  भारत  मे  लागू  है।  खान  और
 खनिज  (विनियमन  और  विकास )  प्रधिनियम,
 957  की  धारा  9(3)  के  भ्रधीन  केन्द्र
 सरकार  किसी  भी  खनिज  पर  रायल्टी  की  दर
 में  4  वर्ष  की  किसी  अ्रवाध  मे  केवल  एक  बार
 बृद्धि  कर  सकती  है  ।  लौह  झयस्क,  मैंगनीज
 अयस्क  तथा  ताम्र  श्रयस्क  जैस  कुछ  खांनजों  को
 छोड  कर  न्य  खनिजों  की  रायल्टी  दरों  मे
 975  मे  सशोधन  किया  गया  था।  लौह  भ्रयस्क,

 तार  'झयस्क,  मैंगनीज  भ्रयस्क,  मैगनेसाहट
 शौर  भराई  रेत  के  सम्बन्ध  मे  रायल्टी  दरों  मे
 शीघ्र  सशोधन  करने  का  प्रस्ताव  है।  विभिन्‍न
 खनिजो  पर  रायल्टी  दरों  में  विशिष्ट  वृद्धि  के
 बारे  मे  जब  तक  श्न्तिम  निर्णय  नही  ले  लिया
 जाता  तब  तक  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  उससे
 मिलने  वाले  सम्भावित  लाभ  के  बारे  में
 अनुमान  नही  लगाया  जा  सकता  |
 Central  Grants  to  Indian  Medical

 Association
 "443,  SHRI  DURGA  CHAND:  Wil

 the  Mhnister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  WELFARE  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  Central  Govern-
 ment  give  any  grants  to  the  Indian
 Medical  Association;

 (b)  if  so,  the  amount  of  grant  given
 to  the  Association  during  the  last
 three  years,  (year-wise);



 39  Written  Answers

 (९)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Association  only  looks  after  the  in-
 terests  of  the  private  medical  prac-
 titioners  and  not  the  patients;

 (व)  wh«ther  it  is  a  fact  that  in
 Delhi  registered  medical  practitioners
 and  members  of  the  Association
 charge  high  consultation  fee  from  the
 patients;  and

 (e)  auf  80.  what  steps  Government
 propose  to  take  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  HEALTH  AND
 FAMILY  WELFARE  (SHRI  RAJ
 NARAIN)->  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  A  statement  is  laid  on  the
 Table  of  the  Sabha.
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 (c)  Yes  primarily.  However,  it
 has  a  code  of  conduct,  and  indirectly
 it  looks  after  the  interest  of  the
 patients  through  various  family  we)l-
 fare  programmes  and  other  activities
 like  providing  medical  relief  during.
 epidemics,  natural  disasters  etc.

 (d)  There  is  no  fixed  limit  on  remu-
 neration  for  professional  services
 rendered  by  a  medical  practitioner
 whether  at  Delhi  or  anywhere  im  the
 country,  and  the  Department  of
 Health/Directorate  General  of  Health
 Services  has  no  say  or  control  in  this
 regard.

 (e)  In  view  of  (d),  the  question does  not  arise,

 Statement
 The  following  grants-in-aid  have  been  given  to  the  Indian  Medical  Association  :—

 Year  Amount  Purpose

 (a)  7075-79  Rs  t0,000  For  meeting  the  expenses  of  the  Conference on  Population  Control  held  in  September 3975«
 Rs.  20,300  For  holding  of  courses  for  ouentatng  the members  of  the  Indian  Medical  Association in  service  aspect  of  Family  Welfare  Pro gramme  in  the  States  of  Bihar  \Viadhva Pradesh  and  West  Bengal.

 Rs,  r0,000  For  printing  out  special  number  of  journal on  Planned  Parent-hood
 Rs  9,600  For  publication  of  Family  Plunning  News

 (a)  956-77

 im  the  Journal  “Your  Health”  and  “Apka Swasth”  published  by  Indian  Medical Association,
 Rs

 =  45,000  For  involvement  of  private  nicdical  practi Being  the first  of  the
 lioners  in  the  Family  Welfare  Pi  ogramme inone  district  cach  in  4  State,  of  West total  um  of  Bengal,  Bihar,  Madhya)  Pradesh  and Rs.90,000  Uttar  Pradesh

 (3)  Rs,  30,000,  Fowards  cxpencdiune  on  holding  the  8th Biennal  Meeting  of  the  Common  Wealth Mecheal  Association  and  Gommon  Wealth Scientific  Meet,
 Workshop  sponsored  by  WHO  in  New

 Delhi
 "444,  SHRI  AGHAN  SINGH  THA-

 KUR;:  wrt  the  Minister  of  HEALTH
 AND  FAIHLY  WELFARE  be  pl  d

 (a)  whether  WHO  sponsored  a
 workshop  in  New  Delhi  in  January this  year;

 (b)  if  so,  the  details  of  participat-
 ing  ‘ies  in  the  workshop  anti  the to  lay  a  statement  showing:  subjects  discussed  therein:
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 {c)  whether  the  workshop  alzo
 discussed  the  need  to  enact  a  legisla. tion  te  ensure  quality  pharmaceuti-
 cals;  and

 (6)  if  so,  the  action  taken  by  Gov-
 ernment  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  HEALTII  AND
 FAMILY  WELPARE  (SHRI  RAJ
 NARAIN):  (a)  to  (d).  A  statement  is
 jaid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 Statement
 A  Workshops  on  Quality  Control

 of  Drugs  was  sponsored  by  the  World
 Health  Organisation  from  the  6th  to
 20th  January,  1978,  in  New  Delhi.

 2.  Participants  from  the  following
 countries  attended  this  Workshop:

 (qq)  Bangladesh
 (2)  Burma
 (3)  India
 (4)  Indonesia
 (5)  Nepal
 (6)  Sri  Lanka
 (7)  Thailand.

 The  following  subjects  were  discus-
 ed  in  the  workshop.—

 a)  International  aspects  of  diug
 control

 Gi)  The  importance  of  instrumen-
 tation  in  the  quahty  control  of
 drugs

 (प्रा)  Quality  control  of  drugs
 (av)  Good  manufacturing  practi-

 ces  and  quality  control
 (v)  Principles  of  microbiological

 assays
 (vi)  Drug  control  Laboratories  &

 drug  analysis
 (vii)  Legal  aspects  of  drugs.

 3.  The  Workshop  did  not  parti-
 cularly  address  itself  to  the  need  for
 legislation  to  ensure  the  quality  of
 pharmaceuticals,  because  this  need  is
 already  amply  recognised  by  all
 countries  that  sent  participants  to  the
 meeting.  However,  the  need  to  en-
 force  the  legislation  and  the  mechan-
 ism  through  which  this  enforcement
 can  be  attained,  received  ample  consi-
 deration.  Also,  technical  details  on
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 the  methods  that  should  be  adopted for  proper  control  of  the  quality  of
 pharmaceuticals  were  dealt  with,

 4.  So  far  as  India  is  concerned,  there
 is  already  a  legislation  to  ensure  the
 quality  of  pharmaceuticals  viz.  The
 Drugs  &  Cosmetics  Act,  which  was
 enacted  in  ‘1940,  This  legislation
 regulates  the  import,  manufacture,
 sale  and  distribution  of  drugs  and
 contains  adequate  provisions  for  en-
 suring  the  quality  of  drugs  marketed
 in  the  country.  The  Rules  under  this
 Act  were  framed  in  1945,
 गत  तोन  वर्षों  मे ंबना  अपरिष्कृत  तथा  बिक्री

 योग्य  इस्पात
 *  445.  श्री  सुखेन्द्र  सह  :  क्या  इस्पात

 झोर  खान  मन्त्री  निम्नलिखित  की  जानकारी
 दर्शान  वाला  विवरण  राभा-पटल  पर  रखने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  गत  तीन  वर्षों  में  देश  मे  कितना
 अर्पारष्कृत  तथा  बिक्री  शग्य  इस्पात  बनाया
 गया;

 ग्ख)  निर्माताआ  के  पास  इस  समय
 पार  कृत  इस्पात  का  स्टाक  बितना  है;  और

 (ग)  इस  स्टोक  को  बेचने  के  लए
 सरकार  क्‍या  कायंवाही  कर  रही  है  ?

 इस्पात  झौर  खान  मंत्रों  (श्रो  बीज
 पटनायक)  :  (%)  पिछले  तीन  बर्षो  के
 दौरान  देश  में  छ  सर्वेत्रोमृखो  इरपात  कारखानों
 द्वारा  उत्पादित  अपरिष्कृत  टरपात  (सम्भव
 इस्पात  पिण्ड)  और  विक्रेय  इस्पात  की
 मात्रा  नीचे  दी  गई  है

 (हजार  टन)
 अवधि  इस्पात  विक्रेय

 पिण्ड  इस्पात
 1974-75,  6264  4900
 1975-76.  725l  5778
 1976-77.  8427  6922

 (ख)  i-3978  को  निर्माताओं
 (जिनमें  कारखाने,  स्टाकयार्ड  निर्यात  यार्ड

 श्र  मार्गस्थ  माल  शामिल  हैं)  के  पास  विक्रेय
 इस्पात  का  स्टाक  LL.70  लाख  टन  था
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 जबकि  चालू  वित्त  वर्ष  के  झारम्भ  में  स्टाक
 7,  04  टन  था  ।

 (ग)  सरकार  द्वारा  की  गई  कारंबाई
 के  फलस्वरूप  इस्पात  का  स्टाक  कम  हो  रहा  है।

 देश  में  तार  सेवा  का  कार्यकरण

 *446.  श्री  ईश्वर  चोधरी  :  क्‍या
 संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  को  पता  है  कि
 विछल  कछ  महीनों  से  देश  मं  तार  सेवा  में
 काफी  हद  तक  शिथिलता  झा  गई  है;

 (ख)  क्‍या  यह  सच  है  कि  कुछ  मामलों
 में  गन्तव्य  स्थान  पर  पत्र  तार  से  पहले  पहुच
 जाते  हैं;  और

 (ग)  थदि  हां,  तो  इसके  क्‍या  फारण  हैं
 और  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार
 ने  क्या  कारंवाई  की  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  (श्री
 नरहरि  प्रसाद  सुखदेव  साथ)  :  (कक)
 तार  सेवा  के  कार्यकरण  मे  कोई  शिथिलता
 नहीं  भाई  है

 (ख)  कुछ  मामलों  मे  ऐसी  सम्भावना
 हो  सकती  है  कि  पत्रों  के  पहुंचने  के बाद  तार
 पहुंचे  हों  ny

 (ग)  इसके  कारण  निम्नलिखित  हैं  :

 (i)  मध्यवर्ती/गन्तव्य._  कार्यालय
 चौबीसों  घंटे  खुले  नहीं

 रहते  t
 ii)  तारों  की  अधिकतर  चोरी

 हो  जाने,  तूफान  या  बाढ़  श्र
 जाने  की  बजह  से  लाइनें  लम्ब
 जसे  तक  खराब  'रहती  हैं  शोर
 तारों  के  पारेषण  के  लिए
 अन्य  कोई  वैकल्पिक  मार्ग
 नहीं  होते  ।

 इस  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए
 लिखे  कदम  उठाए  गए  हैं  :

 qa)  ट्रांजिट  मार्गों  पर  नजर  रखी
 जाती  है  जौर  जब  कभी  भ्रधिक
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 विलम्ब  होने  की  सम्भावना  होती
 है,  यातायात  को  दूसरे  मार्गों  से
 भेज  दिया  जाता  है

 (2)  भ्रधिक  से  अधिक  मार्गों  पर
 कोएक्सिएल  केबुल  झौर  माइक्रो-
 बेब  लिक  जैसे  ट्रांसमिशन  के
 भरोसे  के  साधन  चालू  किए
 जा  रहे  हैं।

 (3)  जिन  क्षेत्रों  मे  तांबे  के तार  की
 चोरिया  भ्रधिक  होती  हैं,  वहां
 उत्तरोत्तर  तांबे  के  तारों  की
 जगह  तांबा  झले  तार  था  भल्‍ल्यु-
 मिनियम  के  तार  लगाए  जा
 रहे  हैं

 (4)  झधिक  से  अ्रधिक  मार्गों  पर
 वैकल्पिक  चैनल  स्थापित  किए
 जा  रहे  हैं  1

 (5)  अ्रधिक  से  अधिक  सीधे  मार्ग  खोले
 जा  रहे  हैं।

 Extra  Departmental  Staff  in  P&T

 *447.  SHRI  C.  छू.  CHANDRAPPAN:
 Will  the  Minister  of  COMMUNICA-
 TIONS  be  pleased  to  state:

 (a)  what  is  the  total  number  of
 Extra  Departmental  Staff  working  in
 P&T  department;

 (b)  what  are  the  service  conditions,
 pay  and  allowances  etc.  provided  to
 these  people;

 (c)  whether  government  are  aware
 of  the  persistent  demand  of  this  sec-
 tion  of  employees  for  a  better  deal
 and  reasonable  condition  of  service;
 and

 (१)  if  so,  the  steps  taken  and  what
 are  the  proposals  under  considera-
 tion?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMUNICA-
 TIONS  (SHRI  NARHARI  PRASAD
 SUKHDEO  SAI):  (a)  222,4i8  as  om.
 31-3-77.
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 (b)  A  statement  giving  the  informa-
 tion  is  laid  on  the  table  of  the  House,

 (९)  Dernands  for  giving  them  all
 benefits  and  facilities  like  regular  full
 time  Govt.  servants  were  received.
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 (d)  They  cannot  be  granted  the
 same  facilities  and  benefits  as  admis-
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 The  proposal
 emoluments  ig  under  active  considera-
 tion  of  Government.

 Statement

 of  Extra  Dep  mental  Agents  of  the P  &  T  Department Service  cond.  ५  Pay  and  Allo:
 Extra  Departmental  Agents  are  paid  monthly  allowances.  ‘Lhe  rates  are  different  for  different.

 categories,  as  shown  below
 Category

 (७)  Extra  Departmental  Sub  Postmasters/Sorters Record  Clerks
 tal  Branch  P. (a)  Extra  Depart

 (m)  xtra  Departmental  Stamp Vendors
 @)  Lxtra  Departmental  Mail  Carners/Extra  De-

 partmental  Delivery  Agents/k.xtra  Depart- Mess- mental  Packery/Extra  Departmental
 engers/Extra  Departmental  Chowkidars  / Por  ters/Maal  Peons

 a  Extra  Departmental  Agents  are
 not  regular  full  time  Govt  employee:
 and  are  also  free  to  have  other  avoca-
 tions,  They  are  expected  to  have  an
 independent  source  of  income  apart
 from  the  allowance  from  the  P&T
 Department.  They  are,  therefore,
 not  entitled  to  leave  with  pay,  other
 allowances,  medical  and  travel  bene-
 fits  or  pensionary  benefits  as  admis-
 sible  to  full-time  Govt.  servants.  They are  paid  ex-gratia  gratuity  upto  a
 maximum  of  Rs.  750/-  subject  to  cer-
 tain  conditions.

 3.  Mxtra  Departmental  Agente  can
 continue  in  service  upto  the  age  ef  65
 years

 Setting  up  of  Ferro-Mangamese  Plant
 by  Manganese  Ore  India  Limited
 °448.  SHRI  MUKHTIAR  SINGH

 MALIK:  Will  the  Minister  of  STEEL AND  MINES  be  pleased  to  state:
 (a)  whether  the  Manganese  Ore India  Ltd.,  propose  to  set  up  a  ferro.

 manganese  plant  in  the  country;  and

 Allowances
 Minimum  Maaunum

 Rs  125/155,  petite
 Ra  80/tt0  peme

 Rs-  87770  peme

 रद  751105,  pom.
 (b)  if  so,  the  details  in  this

 gard?
 THE  MINISTER  OF  STEEL  AND

 MINES  (SHRI  BIJU  PATNAIK):  (a)
 and  (b)  Manganese  Ore  (India)  Limi-
 ted  applied  for  issue  of  Industrial
 Lacence  to  set  up  one/two  plant(s) to  manufacture  60,000  tonnes  each  per
 annum  of  ferro-manganese,  at  suit-
 able  location(s)  m  Orissa,  Madhya
 Pradesh  or  Maharashtra  at  an  esti-
 mated  cost  of  Rs  5  crores  each.  The
 application  of  MOIL  for  issue  of  an
 industrial  licence  was  considered  and
 rejected  by  the  Government  in
 December.  1977.  The  Company’,  re-
 presentation  against  the  prima  facie
 rejection  of  their  application  is  under
 consideration.
 Employees  of  Bokaro  Steel  suspended er  harawed  during  Emergency

 4074.  SHRI  PIUS  TIRKEY:  will the  Minister  of  STEEL,  AND  MINES be  pleased  to  state:
 (a)  how  many  employees  of  Bokare

 Steel  Limited  had  been  suspended  0८

 re.
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 otherwise  harassed  during  emergency and  how  many  of  them  remain  still
 suspended  and  why;

 (b)  what  ig  the  category-wise  per-
 centage  of  S.C,  &  S.T.  employees  in
 the  B.S.L.  which  is  built  in  the  thickly
 populated  Adibasi  area  of  Chhota-
 magpur;  and

 (c)  how  many  displaced  persons  or
 their  kiths  and  kins  have  been  provid-
 ed  with  employment  in  the  B.S.L.  so
 far?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  STEEL  AND
 MINES  (SHRI  KARIA  MUNDA):  (a)
 The  services  of  22  employces  of
 Bokaro  Stee]  Limited  were  terminated
 during  the  emergency.  Out  of  these
 the  re-instatement  orders  of  2  emp-
 loyees  have  been  issued.  The  case  of
 the  remaining  one  employee  is  still
 under  investigation  Information  about
 employees  suspended  33  being  collect-
 ed  and  will  be  laid  on  the  Table  of
 the  House.

 (७)  The  category  wise  percentage of  SC  and  ST  employees  in  Bokaro
 Steel  Limited  as  on  +1-1-78,  5  as
 follows:

 Percentage  Percentae of  $C.  of  ©  T.
 employees  emplovees

 Group  —A  ०  प्रा  छा
 Group—B  .  '  44  3  75
 Group—C  (excluding

 Sweepers)  It  43  9  03
 Group  -C  ‘Sweepers)  92  27  7  40

 (c)  7,959  displaced  persons  have
 been  provided  with  employment  so
 far  in  Bokaro  Steel  Limited.  This
 works  out  to  22.82  per  cent  of  the
 total  number  of  employees  in  the
 Company.
 एलोवपथिक  श्रस्पतालों  में  कार्मासिस्टों  को

 प्रशिकण
 4075.  शो  हरगोविन्द  वर्मा  :  क्‍या

 स्वास्प्प  शोर  परियार  कल्याण  मत्री  यह
 बताव  को  कृपा  रेगे  कि

 (क)  क्या  सरकार  का  विचार  एला-
 पंधथिक  श्र पतालों  में  फार्मासिस्टों  के  रूप  में
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 कार्य  कर  रहे  प्रप्रशिक्षित  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण
 वेने  तथा  उनका  पजीकरण  करने  का  है  ;

 (ख)  सदि  हा,  तो  कब  तक  ;  शीर

 (ग)  यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण
 है?

 स्वास्थ्य  भौर  परिणार  कल्याण  सं  त्रालय  में
 राज्य  मंत्री  (यो  जगदम्बी  प्रसाद  यादव)  :
 (क)  जा  नहा  ।  तथापि  श्रस्पतालो,

 डिस्पे  मरियों  और  अन्य  सस्थाओं  में  न्यूनतम
 2  वर्षो  नग्गे  कर  रहे  तथा  मेट्रिक्यूलेगन

 या  अन्य  समकक्ष  के  योग्प्रता  रखने  वाले.
 ग्नक्य  लिफाइड  फ  मॉसिस्टो  को  फामंसी  में
 डिप्लोमा  हासिल  करने  के  रि.ए  एक  सा".  का
 एक  सक्षिप्त  कोसें  परने  की  झनमाति  दि,
 जाने  के  लिए  भारतीय  फार्मेसी  परिषद  भिक्षा
 विनियम  .972  में  सशोधन  करने  के  प्रस्ताव
 पर  विवार  कर  रही  है  V  किसी  राज्य  मे
 शिक्षा  बिनि  कम  लागू  हुए  है  या  नहीं  उसका
 ध्यान  न  करते  हुए  सह  रियायत  ब  को  दी
 जाएगी  t

 (@)  याहू  प्रश्न  नहा  उठता  |

 (य)  फार्मेसी  में  डिप्लोमा  कोरम  चला
 कर,  जा  फार्मासिस्टों  के  रूप  से  प्रीक्‍त  हने
 के  लिए  पजावरण  की  च्यूनतम  अरईेता  हैं,
 फार्मासिस्दों  को  प्रशिक्षण  देने  था  शाम
 मुख्यतवा  राज्य  सरकारों  का  है।  फामना  में
 डिप्तामा  कार्स  चलान  बाला  लगभग  57
 सरथाए  है  (सडिकल  कालेज  और  पोलिट  कनाय)
 i976  में  फार्मेसी  अधिनियम  म  विश  गए

 संशोधन  का  अनसरण  करो  हुए  के
 अनुसार  किसी  भी  व्यक्ति  को  जा  रउिस्टड
 फार्मासिस्ट  न  हो,  3)  श्रगस्त,  :98i  4  थाई
 दवाइया  देने  या  बनाने  की  श्रन  मति  ही  दा
 जायगो,  भारत  सरकार  ने  सभी  राज्य  सरकारों
 को  यह  सलाह  दी  थी  कि  फार्मासिस्टा  के
 प्रशिक्षम  की  सुविधाएं  बढ़ाई  जाए  और  <
 प्रयोजन  के  लिए  मौजूदा  सस्थाग्रों  मे  दाखिलों
 की  संख्या  बढ़ाई  जा  सक्रतो  है  और  साइंस
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 कालेजों  भौर  पोलोटेबिनिकों  में  उपलब्ध
 सुविध  भी  का  फारमेसी  में  डिप्लोमा  कोसं
 के.  लिए  उपयोग  किया  जा  सकता  है  1

 सेडीकल  कालेजों  में  कंकालों  का  उपयोग

 4076.  श्री  दयाराम  शाक्य :.  क्‍या
 स्वास्थ्य  शौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  देश  में  विभिन्न  राज्यों  में  मेडीकल
 कालेजों  में  प्रयोग  के  लिए  नरकंकालों,  हाथ
 पैरों  तथा  खोपड़ी  का  मूल्य,  श्रलग  अलग
 क्या  है  श्र  सरकार  द्वारा  इस  पर  कुल  कितना
 व्यय  किया  जाता  है  ;  श्रौर

 (ख)  क्या  यह  सच  है  कि  विदेशों  में
 नर  कंकालों  के  मूल्य  में  भारी  बद्ध  हो  गई  है
 शोर  यदि  हां,  तो  बा  भारत  में  इसका  प्रभाव
 पड़ा  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्रो  पुश्ो  जगवस्धो  प्रसाद  यादव)  :
 (क)  और  (ख):  यह  सूचना  एकत्र  की  जा
 रही  है  और  सभा  पटल  पर  यथासमय  रख
 दी  जाएगी  t

 सौराष्ट्र  में  टेलेक्स  एक्सचेंज

 4077  श्रो  घर्मेंसह  भाई  पटेल  :
 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे
 किः

 (क)  घोराजो,  जूनागड़  और  वेराबल
 नगरों  में  टेलेक्स  एक्सचेंज  खोलने  वेः  सम्बन्ध
 में अब  तक  कितना  काम  हुआ  है  और  शेष  काम
 कब  तक  पूरा  होगा  तथा  एक्सचेंज  कब  काम
 करना  आरम्भ  कर  देंगे  ;

 (@)  क्‍या  सीराष्ट्र  के  बडे  शहर  पोर-
 बन्दर  में  टेलेक्स  की  सुविधा  के  लिये  पोरबन्दर
 चेम्बर  आफ  कामसे  एण्ड  इण्डस्ट्रीज़  ने  भी
 अपने  पत्र  संख्या  431  दिनांक  24  जनवरी,
 978  और  दिनांक  7  फरवरो,  1978  के
 तार  द्वारा  भांग  की  है  ;
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 (ग)  यदि  हाँ;  तो  श्रीधोगिक  शहर-
 पोरबन्दर  में  टेलेक्स  की  सुविधा  कब  तक  दो
 जाएगी  ;  झौर

 (3)  इस  कारे  में  ग्रव  तक  क्या  कार्येबाहों
 की  गई  है  और  कया  कार्यवाही  करने  का  वित्ञार
 है  और  यदि  हां,  तौ  कब  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  .(श्री
 नरहरि  प्रसाद  सुखबेब  साथ)  :  (क्र)
 इन  टे  लेकक्‍्प  एक्सचेंज  के  लिए  साज-प्रामान  प्राप्त
 किया  जा  रहा  है  आशा  है  कि  ये  एक्सचेंज  च
 1978-79  में  स्थवाधित  क्र  दिए  जाएंगे

 (a)  जो  हां  ।

 (ग)  और  (घ).  इस  काम  के  लिए
 प्रोजेक्ट  की  मंजूरी  दे  दो  गई  है  |  श्राणा  है
 कि  पोखन्‍्दर  में  करोब  दो  ब्  की  अवधि  5
 टेलेक्स  सुविधा  दे  दो  जाएगी  t

 Plant  to  manufacture  iron  plates  frum
 the  remains  of  iron  ore

 4078.  SHRI  ,  PARMANAND
 GOVINDJIWALA:  Will  the  Minister
 of  STEEL  AND  MINES  bc  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  Central  Government
 have  received  any  proposal  for  estab-
 lishment  of  a  plant  to  manufacture
 iron  plates  from  the  remains  of  the
 iron  ore  which  is  experted  from
 Bailadila,  M.P.  to  Japan;

 (b)  if  so,  whether  Government  have
 examined  the  proposal;  and

 (c)  if  av,  the  decision  taken  theve)57
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN

 THE  MINISTRY  OF  STEEL  AND
 MINES  (SHRI  KARIA  MUNDA):  (a)
 to  (०).  The  reference  is  presumably
 to  the  manufacture  or  iron  ore  pel-
 lets—not  iron  plates.  A  proposal  for
 setting  up  of  a  pelletisation  plant
 based  on  iron  ore  fines  from  Bailadila
 is  under  consideration.  An  investment
 decision  on  the  proposal  will,  how-
 ever,  depend  upon  a  long-term  tie  up~
 being  secured  for  sale  of  pellets  and
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 availability  of  requisite  financial  re-
 sources  within  the  overall  priorities.

 मिजर,  सूरत  में  टेलफोन  एक्सचेंज  का  स्थापित
 किया  जाता

 4079.  शी  छोतु  भाई  गासित  :  क्‍या
 संचार  मंत्री  यह  बताने  को  हृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सुरत  टेलीफोन  डिवीजन  में
 निझर  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने
 के  लिए  कोई  मांग  की  गई  है  भौर  क्या  सरकार
 ने  इसे  मंजूरी  दे  दी  है  भौर  यदि  हा,  तो
 कब  ;

 ्)  कितने  टेलीफोन  कनेक्शनों  की
 मंजूरी  दी  गई  और  टे  लीफोन  एक्सचेंज  का  कार्य
 कब  शुरू  हो  जाएगा  भ्रथवा  यह  शुरू  हो  गया
 है  ;  शौर

 (ग)  निश्षर  के  लोगों  को  टेलीफोन  सेवा
 का  लाभ  कब  से  मिलने  लगेगा  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  (लो
 मरहरि  प्रसाद  सुखदेव  साथ)  :  (क)  से  (ग)
 सुरत  जिले  के  निनर  मे  तारीख  7—-78  को
 25  लाइनों  का  एक  छोटा  आटोमेटिक

 एक्सचेंज  चाल,  कर  दिया  गया  है  जिममे
 5  कनेक्शन  काम  कर  रहे  है  ।

 Maquiry  into  the  state  of  Affairs  of
 Aluminium  Corporation  of  India  Ltd.

 Asansol

 4080.  SHRI  ROBIN  SEN:  Will  the
 Minister  of  STEEL  AND  MINES  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Ministry  of  Labour
 instituted  an  Enquiry  into  the  state
 ef  affairs  of  Alummium  Corporation
 ef  India  Ltd.,  Asansol,  Jaykay  Nagar.
 few  years  back;  and

 (b)  if  so,  the  broad  out  lines  of  the
 Enquiry  report?

 हाए  MINISTER  OF  STATE  IN
 ‘HE  MINISTRY  OF  STEEL  AND
 WINES  (SHRI  KARIA  MUNDA):  (a)
 Ne,  Sir.
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 (b)  Does  nob  arise.

 Aid  to  Thirag  World  Countries
 4081.  SHRI  VIJAY  KUMAR  MAL-

 HOTRA:  Will  the  Minister  of  EXTER-
 NAL  AFFAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  in  which  and  how  many  aid
 giving  countries  has  the  name  of  India
 been  used  in  propaganda/advertise-
 ments  etc.,  used  by  foreign  govern-
 ments  to  enhance  awareness  of  the
 need  to  increase  aid  to  3rd  World
 countries  in  a  similar  way  as  was  done
 in  certain  West  German  magazines  as
 brought  out  in  reply  to  Starred  Ques-
 tion  No.  42  on  the  23rd  Febrauary,
 398  in  Lok  Sabha;

 (b)  will  the  Minister  lay  on  the
 Table  of  the  House  copies  (xeroxed  or
 photostat  copies)  of  advertisements
 inserted  in  West  German  magazines  by
 the  F.R.G.  to  promote  the  cause  of  aid
 to  third  World  countries  which  have
 been  brought  to  Government's
 notice  as  per  reply  to  above  mentioned
 Starred  Question;  and

 (c)  will  the  Minister  lay  on  the
 table  copies  of  other  similar  advertise-
 ments  use  by  other  aid  giving  countries
 to  achieve  similar  objectives  and  which
 have  come  to  the  notice  of  the  Indian
 embassies  abroad?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EXTERNAL  AF-
 FAIRS  (SHRI  S.  KUNDU):  (a)
 According  to  information  received
 from  concerned  Indian  missions  ab-
 road  it  appears  that  no  other  aid  giv-
 ing  foreign  Government  has
 propaganda  material  or  inserted  any
 advertisements  in  any  newspaper  with
 a  view  to  enhancing  awareness  of  the
 need  to  increase  aid  to  developing
 countries,  including  India,  in  the  way
 it  was  done  in  some  journals  in  the
 Federal  Republic  of  Germany.

 (b)  According  to  information  avail-
 able  with  Government,  a  number  of
 advertisements  were  placed  by  the
 Ministry  of  Economic  Cooperation  of
 the  Government  of  the  Federal  Re-
 public  ef  Germany  in  journals  like
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 “Der  Spiegel”.  “Stern”  and  “Die
 Bunte”  between  September  and  No-
 vember  ‘1977.  The  advertisements
 were  mostly  in  the  shape  of  short
 questions  and  detailed  answers.  The
 questions  related  to  the  use  to  which
 development  aid  was  put  in  the  deve-
 loping  countries  and  dealt  with  such
 subjects  as  itg  role  in  the  struggle
 against  White  minority  regimes  in
 Africa,  possible  adverse  effects  on  the
 economy  of  the  developed  countries
 as  well  ag  on  family  planning  prog-
 rammes  in  the  developing  countries
 themselves  etc.  The  replies  provided
 by  FRG’s  Ministry  of  Economic  Co-
 operation  to  these  questions  attempted
 to  remove  the  prejudices  commonly
 encountered  in  the  developeg  count-
 ries  against  the  grant  of  developmen-
 tal  assistance  by  them  to  developing
 ceuntries,  and  to  educate  the  people
 about  its  desirability.

 (c)  Does  not  arise.
 Security  and  Safety  of  Indian  Labour

 Abroad
 4082.  SHRI  MOHINDER  SINGH

 SAYIANWALA:  Will  the  Minister  of
 EXTERNAL  AFFAIRS  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Governriient  have  any
 say  in  the  manner  of  recruitments  of
 skilled  and  unskilled  labour  against
 demands  from  abroad;  and

 (b)  if  not  how  else  the  security  and
 safety  of  their  person  and  property  is
 ensured  while  abroad?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EXTERNAL  AF-
 FAIRS  (SHRI  8.  KUNDU):  (a)
 and  (b).  Yes,  Sir.  The  recruitment  of
 workers  from  India  by  foreign  emplo-
 yers  is  regulated  according  to  the
 prescribed  procedure.  Recruitment  can
 only  be  done  through  approved  re-
 cruiting  agents  registered  with  the
 Ministry  of  Labour.  Pemission  to  re-
 cruit  workers  is  given  in  each  case
 after  the  Ministry  of  Labour  satisfies
 iteelf  about  the  terms  and  conditions
 of  employment  offer  and  after  consul-
 tation  with  the  concerned  Indian  Mis-
 sien  abroad.  After  obtaining  the  ap-
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 proval,  the  authorised  recruiting
 agent  has  to  register  the  details  of
 employment  with  the  Protector  of
 Emigrants.  Agents  are  also  required
 to  deposit  security  money  to  ensure
 that  the  terms  of  the  employment
 contract  are  fulfilled.  Indian  missions
 abroad  look  after  the  welfare  of  wor-
 kers  and  make  periodic  inspection
 visits  to  work  sites  and  residential
 areas.  Whenever  any  case  of  ill-
 treatment  or  exploitation  of  Indian
 workers  comes  to  the  notice  of  Gov-
 ernment,  the  matter  is  investigated
 by  our  missions  and  suitable  action  is
 taken.
 Placeg  Linked  by  STD  in  Tamil  Nadu

 4083.  SHRI  Cc  N.  VISVANATHAN:
 Will  the  Minister  of  COMMUNICA-
 TIONS  be  pleased  to  state:

 (a)  the  places  which  are  linked  \  or
 proposed  to  be  linked  by  S.T.D.  in
 Tamil  Nadu;  and

 (b)  whether  Thiruvannamalai  is  one
 of  them?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMUNICA-
 TIONS  (SHRI  NARHARI  PRASAD
 SUKHDEV  SAI):  (a)  Stations  having
 STD  facility  in  Tamil  Nadu  are  5
 VIZ,

 Chingleput.
 Coimbatore.
 Erode.
 Kancheepuram.

 Ootty.
 Rajapalayam.
 Tiruchirapalli.

 10.  Tirupur.
 lL  Salem.
 12,  Theni.
 13.  Udumalpet.
 14,  Vellore;  and
 15.  Virudhunagar.

 In  addition  the  following  stations
 are  proposed  to  be  given  this  facility
 progressively:

 I.  Bhavani
 2.  Chidambaram.
 3.  Dharamapuri.
 4.  Methupalayam.
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 5.  Nagercoil.
 6.  Namakkal
 7.  Palani.
 8.  Tiruchengodu.
 o  Tirunnelveli.
 10,  Tuticorin.
 qd.  Vaniyambadi,
 12,  Villupuram.

 (b)  No,  Sir.

 सवाई  माधोपुर  में  डाकधर  के  लिये  भवन  का
 निर्माण

 4084.  श्री  सीठालाल  पटेल:  क्या
 संचार  मची  यह  बताने  की  क्या  करेगे  कि  :

 (क)  क्या  सवाई  माजोपुर,  राजस्थान  में
 जिला  डाकघर  के  एक  नये  भवन  क  निर्माण
 का  एक  प्रस्ताव  काफी  समप्र  से  सर  र  के
 बविवाराध्रीन  है,  और

 (@)  क्या  उक्त  भवन  के  जिए  स्थान
 पहले  ही  निश्चित  किया  जा  चुझा  है  ,  और
 यदि  हा,  तो  उसका  निर्माण  करने  में  विलम्ब
 के  क्या  कारण  है  ,  इस  पर  वास  सभवत  कब
 शुरू  हो  जाएगा  और  यदि  उस  पर  दाम
 शीघ्र  शुरू  करन  का  विच्यर  नहीं  है  ता  इसके
 क्या  कारण  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री
 नरहरि  बसाद  सुखदेव  साथ)  (+)  जा
 हा ।

 खि)  सवाई  माधोपुर  (राग्स्थान)
 में डाफघर  की  इमारत  बनवाने  छा  लिए
 जमीन  उपलत्ध  है  1  उस  दमारत  या  ।नर्माग
 कार्य  प्रारम्भ  करन  में  विलम्ब  इसलिए  हु
 है  क्योकि  डाफघर  की  इमारता  के  निर्माण
 पर  प्रसिबन्ध  नगा  हुआ  था  और  य*  प्रत्विध
 हटा  दिए  जाने  पर  निधियों  की  कमी  थी

 वर्ष  1979-80  के  दौरान  निर्माय  कार्य
 शुरू  करने  के  लिए  इमारत  की  परियोजना
 के  बारें  में  कार्यवाही  की  जा  रहो  है  t

 MARCH  28,  3978  Written  Answers  56

 ate  टेक्सटाइल  सिल,  इन्दौर  की  झोर  बेय
 भाष्य  निधि  तथा  कर्मचारी  राज्य

 बोसा  की  अकाया  राशि

 4085.  हरी  हुकर  प्घस्द  कछबाय :
 क्या  संसदोय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  यह  बताने
 का  कृपा  करेगे  कि  :

 (क)  होप  टैक्सटाइल,  मिल,  इन्दौर
 ने  गत  त  न  वर्षों  के  दौरान  भविष्य  निधि
 तथा  कॉमेंचारी  राज्य  बीमा  के  अंशदान  के
 रूप  में  कितना  राशि  जमा  नही  कराई  है  और
 उसे  जमा  करवाने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या
 कदम  उठाये  गये  &  और  इस  मिल  को  कितनो
 बार  उक्त  शि  जमा  करा  देने  को  कहा  गया
 #;  और

 (ख)  क्या  इस  मिल  मे  श्रमिको  को  श्रमिक
 कल्याण  कानूनों  के  भ्रधान  पूरे  लाभ  नही  दिये
 जा  रहे  है,  और  यदि  हा,  तो  उक्त  मिल  के
 विरुद्ध  सरकार  का  विचार  क्‍या  कार्यबाह!
 करने  का  है  ?

 श्रम  दया  संपदोय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य
 मत्रो  (डा०  राम  कपाल  सिह):  (क)
 कर्मचारी  भविष्य  निधि  और  कमंचारी
 राज्य  बीमा  प्राधिकारियो  दवार।  सूचित
 स्थिति  नोचे  दी  गई  है  :

 कर्मजारी  भविष्य  निधि  कौ  देय  राशियां
 मैसर्स  होप  टेक्सटाइल  मिल्स  लिमिटड,

 इन्दौर  एक  ऐसा  प्रतिष्ठान  है,  जो  कर्मंचारो
 भविष्य  निधि  तथा  प्रकोर्ण  उपबन्ध  अ्रधि-
 नियम  के  अधीन  छूट  प्राप्त  प्रतिष्ठान  है  a
 इस  मिल  को  सितम्बर,  975  से  दिसम्बर,
 L977  वक  की  झ्वधि  के  लिए  छूट  प्राप्त  भविष्य

 निधि  न्यासी  बोर्ड  का  37  97  लाख  रुपये
 (लगभग )  की  राशि  हस्तान्तरित  करनी  है  t

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  की  धारा
 i4(2%)  के  अधीन  इस  मिल  के  विरुद्ध

 अआअभियोजन  चलाया  गया  था  1  तथापि  इस
 मिल  ने  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  से  रोधनादेश
 प्राप्त  कर  लिया  है  इस  रोधनादेश  को  रदद
 करवाने  के  लिए  कार्यवाही  की  जा  रही  है  t
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 (i)  छूट  को  रदृद  करने  और  (ii)  side
 ave  संहिता  की  धारा  406  409  के  भ्रन्तर्गत
 झभियोग  चलाने  के  लिए  कदम  भी  उठाए
 गए  हैं  ।  इस  मिल  को  झ्रठारह  कारण-  बताझो
 नोटिस  जारी  किए  गए  थे  जिनमे  उन्हें  भविष्य
 निधि  राशि  जमा  करने  के  लिए  कहा  गया  था

 करंजारों  राज्य  थमा  बय  राशियां

 जनवरी,  975  से  मार्च,  1977  को
 समाप्त  होने  वाली  अवधि  के  लिए  अंशदान
 हेतु  इस  मिल  के  प्रति  20,82,685  रुपये
 की  राशि  वकाया  है  1  कर्मचारी  राज्य  बीमा
 अधिनियम  की  धारा  45-ख  के  अधीन  देय
 राशियो  की  वसूली  के  लिए  नियोजक  के  विरुद्ध
 तीन  अवसरों  पर  आवश्यक  कार्यवाही  की  गई  tv
 नियोजक  के  विरुद्ध  is  दिसम्बर,  976
 को  अझभियोजन  चलाया  गया  जो  न्यायालय
 मे  विचाराधीन  है  ।

 (ख)  मिल  के  कर्मचारियों  को  भविष्य
 निधि  और  कमंचारी  राज्य  बीमा  सुविधाएं,
 जहा  कही  देय  है,  प्रदान  वी  जा  रही  हूँ  t

 Help  to  poor  people  on  Health
 Grounds

 4086.  SHIRI  PADMA  CHARAN  SA-
 MANTASINHERA:  Will  the  Minister
 ef  HEALTH  AND  FAMILY  WEL-
 FARE  he  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  con-
 sidering,  to  help  poor  pcople  on
 health  grounds;

 (b)  if  so,  what  is  the  amount  sanc-
 tioned  for  the  help  of  the  poor  peo-
 ples  during  the  last  three  years  year-
 wise  and  State-wise  with  amounts;
 and

 (c)  how  many  applications  are
 pending  with  Government,  State-
 wise?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HEALTH  AND
 FAMILY  WELFARE  (SHRI  JAG-
 DAMBI  PRASAD  YADAV):  (a)
 There  is  no  separate  scheme  for  the
 purpose.  Poor  and  needy  patients  are
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 however,  given  assistance  for  treat-
 ment  from  the  Health  Minister’s  Dis-
 cretionary  Grants.  Further,  a  private
 Lok  Ccikitsa  Trust  has  recently  been
 set  up.  Prime  Minister  Shri  Morarji
 Desai  is  the  Chairman  of  the  Trust
 and  the  other  members  are:

 (i)  Shri  Charan  Singh,  Minister
 for  Home  Affairs;

 (ii)  Shri  Raj  Narain,  Minister  for
 Health  and  Family  Welfare;

 (iii)  Shri  Ravi  Ray,  Member  of
 Parliament;  and

 (iv)  Shri  Jagdish  Gupta.
 This  Trust  would  provide  assistance

 to  the  poor  to  get  treatment  in  dis-
 ९85९3  like  cardiac  disorders,  kidney
 troubles  and  cancer  to  start  with

 (b)  Assistance  is  given  at  the  dis-
 cretion  of  the  Minister  on  the  basis
 of  individual  applications  and  hence
 no  State-wise  records  are  kept.  The
 expenditure  incurred  out  of  Health
 Minister’s  Discretionary  Grant  for
 helping  the  poor  and  needy  patients
 during  the  last  three  years  including
 the  current  financial  year  is  as  under:

 1975-76  Rs.  2.54  lakhs.
 1976-77,  Rs.  3.03  lakhs
 ‘1977-78  upto  28-2-78  Rs,  2.7  lakhs.

 (c)  All  the  applications  received
 upto  28-2-1978,  have  been  dealt  with.

 Steps  to  exploit  God  Deposits  in
 Koraput  District  of  Orissa

 4087,  SHRI  GIRIDHAR  GOMANGO:
 Will  the  Minister  of  STEEL  AND
 MINES  be  pleased  to  state:

 (a)  the  steps  taken  by  his  Ministry
 to  expedite  and  to  exploit  the  gold
 deposits  in  the  District  of  Koraput,
 Orissa;

 (b)  initiative  taken  by  the  Govern-
 ment  of  Orissa  with  the  Government
 of  India  in  this  regard;

 (c)  quantity  and  quality  reported
 so  far;  and
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 (d)  proposals  by  the  Centre  and
 States  in  current  financial  year?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  STEEL  AND
 MINES  (SHRI  KARIA  MUNDA).  (a)
 and  (d).  Sporadic  occurrences  of  allu-
 vial  gold  were  reported  in  some  of
 the  sands  of  Kolab,  Rangpam  and
 Daria  mvers  in  Koraput  District  of
 Orissa.  Ag  these  are  not  of  economic
 significance  the  question  of  taking  up
 a  special  programme  for  their  exploi-
 tation  does  not  arise.  The  State  Gov-
 ernment  of  Orissa  have  not  taken  up
 the  matter  with  the  Government  of
 India.

 (c)  The  gold  content  in  these  occur-
 rences  varies  fron.  025  to  025  gram-
 mes  per  cublic  metre

 (d)  There  are  no  proposals  to  ex-
 ploit  these  minor  gold  deposits  during
 the  current  financial  year

 साससा  से  मेहसाना  और  अहमसवाबाद  के  लिए
 एस०  ही०  डो०  की  व्यवस्था  करना

 4088.  शी  मोतोभाई  झ्रार०  चोधरी  :
 क्या  संचार  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 (क)  मानसा  और  भहमदाबाद  के  बीच
 सीधी  डायल  सुविधा  कब  तक  देने  का  भ्रस्ताव
 है,

 (ख)  यह  सुविधा  अब  तक  न  देने  के
 क्या  कारण  है  ,  जबकि  यह  सुविधा  मानसा
 से  छोटे  कस्बों  के  लिए  उपलब्ध  है  ,

 (ग)  मानसा  और  गान्धीनगर  के  बीच
 कितनी  दूरी  है  और  इतनी  कम  दूरी  के
 बावजूद  गाधीनगर  और  मानसा  के  बीच
 सीधी  लाइन  की  व्यवस्था  न  करने  के  क्या  कारण

 | ह

 घ)  मेहसाना  जिला  मुख्यालय  होने
 के  बावजूद  मानसा  शौर  मेहसाना  के  बीच
 सीधी  डायल  प्रणाली  की  व्यवस्था  न  करने
 के  कया  कारण  है  ;  और
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 (६2  भानसा  से  झहमदाबाद,  गाधीनगर
 झौर  मेहसाना  के  लिए  सीधी  डायल  सुविधा
 कब  तक  उपलब्ध  की  जायगी  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ी
 नरहरि  प्रसाद  सुखदंब  साथ)  (क)  से  (3).
 मानसा  और  भ्रहमदाबाद,गाधीनगर,  मेहस।ना
 के  बोच  एस०  टी०  डी०  सेवा  देने  का फिलहाल
 कोई  प्रस्ताव  नही  है  क्योकि  मानसा  का  एक्सचेज
 एकमैनुशल  एक्सचेज  है  और  उन  मार्गों  पर  इतना
 ट्रैफिक  नहीं  है  कि  उनके  बीच  एस०  टी०  डी०
 सेवा  2?  का  ओचित्य  बन  सके  ।  मानसा
 और  गाधीनगर  के  बीच  is  किलोमीटर  की
 भरीय  दूरी  है  t

 agra  से  हज  जाने  वाले  यात्री

 4089.  श्रीमती  पार्यती  दवी :.  क्‍या
 विदेश  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा  फरेगे  कि

 (क)  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  लद्दाख
 से  हज  यात्रा  के  लिए  प्रति  वर्ष  कितने  व्यक्ति
 गये  ,

 (ख)  क्‍या  यह  सच  है  कि  लद॒दाख्र
 से  हज  यात्रा  के  लिए  जाने  के  दच्छुक  सभी
 मुस्लिमो  को  अनुमति  दे  दी  जाती  है  ,

 (ग)  हज  यात्रियों  को  श्रनुमति  देने
 के  नियम  अथवा  प्रक्रिया  क्‍या  है  और  प्रत्येक
 रा  य  के  लिए  निर्धारित  कोटे,  खर्च  करने  की
 राशि  और  उपलब्ध  की  जाने  वाली  यात्रा
 सुविधाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ,  और

 (घ)  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  कि
 लद॒दाखबासी  भ्रधिकः  सख्या  मे  हज  यात्रा  पर
 जा  सके  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भी  समरेंत्र
 कुण्ड) :  (क)  शौर  (ख).  हज  सम्बन्धी
 आकडे  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  भ्राधार
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 पर  रखे  जाते  हैं  सौर  इसलिए  लद॒दाख  के
 प्रावेषकों  थवा  वहां  से  वस्तुत:  हज  के  लिए
 जाने  वाले  लोगों  की  संख्या  सहज  उपलब्ध
 महीं  है।  सूचना  एकल  की  जा  रही  है।

 (ग)  हज  यात्रियों  को  हज  के  (लिए
 किसी  भ्रनुमति  की  झावश्यकता  नहीं  होती  ।
 कोई  भी  भारतीय  मुसलमान  हज  यात्रा  के
 लिए  बम्बई  स्थित  हज  समितिकों  झावेदन  दे

 खकता  है  झौर  उसके  झावेदन-पत्न  पर  हज  पर  जाने
 वाले  लोगों  के  लिए  हज  समिति  द्वारा  बनाए
 गए  नियमों  के  झनुसार  समस्त  श्रावेदकों  में
 से  उस  कुल  संख्या  को  ध्यान  में  रख  कर  विचार
 किया  जाता  है  जिसके  लिए  सरकार  ने  विदेशी
 मुद्रा  देना  स्वीकार  किया  हो।  978
 के  लिए  सरकार  ने  कुल  मिलाकर  20,000
 हज  यात्रियों  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  देने  का  निर्णय
 लिया  8—5,500  समुद्-मार्ग  से  और
 4,500  हवाई-मार्ग  से  ।  हज  समिति  ने

 जाज्यों  भर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  श्रथवा  वहा  के
 बर्गो  को  पूरी  तरह  से  वहां  की  सुसलमान
 जनसंख्या  के  श्राधार  पर  कोटा  आवंटित  करने
 का  और  यदि  कोई  राज्य,  संघ  राज्य  क्षेत्र
 अपने  कोटे  का  पूरा  उपयोग  न  कर  सके  तो
 उसके  शेष  भाग  को  उन  राज्यों  संघ  राज्य  क्षेत्रों
 में  बाटने  का  निर्णय  लिया  है  जिन्हे  उनके  मूल
 कोटे  से  झधिक  आ्ावेदन  प्राप्त  हुए  हों  ।

 सरकार  ने  समुद्र  मार्ग  से  जाने  वाले  प्रत्येक
 हज  यात्रा  को  अधिक  से  अधिक  2,500/-
 सऊदी  रियाल  और  हवाई  जहाज  से  जाने
 वाले  प्रत्येक  हजयात्री  को  2,250/-  रियाल
 देने  का  निर्णय  किया  है  सऊदी  भरब  के  हज
 प्राधिकरण  को  देय  भ्रनिवाये  प्रभार  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  हज  समिति ने  प्रत्येक  हज  यात्री
 के  लिए  विदेशी  मुद्रा  की  न्यूनतम  राशि  निश्चित
 करने  का  निर्णय  किया  है  जिसे  हज-यात्रियों
 को  झपने  साथ  ले  जाना  आवश्यक  होगा  ।

 हज  समिति  का  विचार  है  कि  मुगल  लाइन
 की  सहायता  से  समुद्र-याक्षा  की  व्यवस्था
 की  जाए  धौर  एयर  इंडिया  झथवा  प्राई०  ए०
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 सी०  के  माध्यम  से  विमान  किराए  पर  लेने
 की  व्यवस्था  की  जाए  t

 (  )  सरकार  यह  झाशा  करती  है  कि
 i978  के  हज  के  लिए  जम्मू  और  काश्मीर

 राज्य  से  प्राप्त  सभी  झ्रावेदन-पत्नों  को  स्वीकार
 किया  जा  सकेगा।  इसके  अतिरिक्त  जम्मू
 और  कश्मीर  के  हज  यात्रियों  का  चुनाव  राज्य
 सरकार/हज  समिति  दुबारा  किया  जाता  है
 झौर  लद॒दाख  के  भावेदकों  को  इस  मामले
 में  राज्य  सरकारों/राज्य  हज  समितियों  से
 सम्पर्क  करने  की  सलाह  दी  जाएगी  a

 Increase  in  production  of  steel  ingots
 and  alumina  for  export

 4091.  SHRI  8.  R.  DAMANI:  will
 the  Minister  of  STEEL  AND  MINES
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  de-
 cided  to  increase  substantially  the  pro-
 duction  of  steel  ingots  and  alumina
 for  export;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;

 (2)  the  details  of  export  orders
 received  or  are  under  negotiation  for
 these  items;  and

 (d)  whether  Government  has  consi-
 dered  utilizing  mini  stee]  units  capa-
 city  for  the  purpose?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  STEEL  AND
 MINES  (SHRI  KARIA  MUNDA):  (a)
 to  (d).  Constant  efforts  are  being
 made  to  increase  production  of  ingot
 steel  in  the  integrated  steel  plants
 through  better  plant  utilisation  and
 technological  improvements.  As  _  re-
 gards  the  ingots  produced  by  mini-
 stee]  plants,  as  a  result  of  the  various
 measures  taken  by  Government,  their
 production  is  also  going  up  The  ex-
 port  of  ingots  is  permitted  in  terms
 of  the  policy.  Regarding  alumina,  the
 possibility  of  setting  up  export-eri-
 ented  plants  is  being  explored.
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 झस्पताजों  सें  रोगी  वालिख  किये  जाने  के  लिए
 संसद  सदस्यों  द्वारा  लिखे  गए  पत्र

 4092.  शी  मही  लाल  3  क्‍या  स्वास्थ्य
 झौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  संसद्‌  सदस्यों  दुबारा  उन्हें
 कितने  पत्र  लिखे  गये  और  उनमें  से  कितने
 पत्नो  के  उत्तर  नही  दिये  गये  प्रौर  इसके  क्‍या
 कारण  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवरा  कल्याण  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  (शो  जगवम्यो  प्रसाद  यादव)  :
 श्रस्पतालों  में  रोगियों  की  भर्ती/इलाज  के
 बारे  मे  समद  सदस्यों  से  जो  पत्र  प्राप्त  होते  है
 उन  पर  तत्काल  कार्यवाही  की  जाती  है  और
 जरूरत  मंद  रोगियो/के  भर्ती/इलाज  की  व्यवस्था
 टेलीफोन  पर  या  संबंधित  अ्रस्पतालों  को  वही
 मूल  पत्र  भेज  कर  की  जाती  है।  चूंकि  ऐसे
 अधिकांश  अनुरोध  भ्रनोपचारिक  ढंग  से  प्राप्त
 होते  हैं,  इसलिए  उनकी  प्राप्ति/निपटान  का
 सही  रिकार्ड  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 Donamalai  iron  ore  palatisation  plant
 to  pe  set  up  in  Karnataka

 4093  SHRI  K.  LAKKAPPA:  Will
 the  Minister  of  STEEL  AND  MINES
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Donamalai  Iron  Ore  Palatisation  Pro-
 ject  is  likely  to  be  set  up  in  the  State
 of  Karnataka;  if  So,  the  details  thereof
 and  whether  the  final  project  report
 has  already  been  prepared;

 (b)  if  so,  the  facts  thereof;
 (९)  whether  for  the  purpose  of

 execution  global  tenders  were  invited
 for  the  Project;

 (d)  whether  any  negotiations  have
 been  held  with  such  tenderers;  and

 (ल)  if  so  the  details  thereof  with
 name-  of  parties  alont  with  their
 countries  of  origin  and  also  the  results
 of  negotiations,  if  any?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  STEEL  AND
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 MINES  (SHRI  KARIA  MUNDA):  (a)
 and  (b).  A  feasibility  report  for  the
 setting  up  of  a  2  million  ton  per  an-
 num  capacity  pelletisation  plant  based
 on  the  iron  ore  fines  produced  from
 the  Donimalai  rine  in  Karnataka,  has
 been  prepared  by  the  Consultants—
 M/s.  Dastur  and  Co,  Construction  of
 the  plant  is  expected  to  take  about  4
 years  after  an  investment  decision  js
 taken.  An  investment  decision  on  the
 setting-up  of  the  pellet  plant  would,
 however,  depend  upon  securing  a
 long  term  sale  tie-up  and  availability
 of  requisite  financial  resources  within
 the  overall  priorities.

 (c)  to  (e).  Yes,  Sir,  in  response  to
 global  tenders,  consortium  offers  were
 received  from  M/s,  Engineering  Pro-
 jects  (India)  Ltd./Lurgi-Chemie,  West
 Germany  and  M/s.  Mitsubishi,  Japan/
 Arthur  Mokee,  USA  and  further  ne-
 gotiations  are  being  held  with  EPI/
 Lurgi-Chemie.
 Improving  conditions  of  Harijan  Lab-
 ourers  in  Plantation  of  Valparai  area,

 Coimbatore  District
 4094.  SHRI  K.  A.  RAJU:  Will  the

 Minister  of  PARLIAMENTARY
 AFFAIRS  AND  LABOUR  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  Government  of
 India  are  aware  that  70  to  80  per  cent
 of  plantation  labourers  belonging  to
 Valparai  area  of  Coimbatore  District
 comprises  Harijans;

 (b)  whether  the  living  conditions  of
 thexe  Harijan  labourers  are  deplor-
 able  as  no  hours  of  employment  re-
 gulations  is  followed,  no  minimum
 wages  78  fixed  for  these  labourers  and
 no  standard  quarters  are  provided;
 and

 (c)  if  so,  whether  there  is  any  pro-
 posal  with  the  Government  of  India
 to  mitigate  these  inhuman  condition
 of  the  Harijans  of  Valparai  area?

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR
 (SHRI  RAVINDRA  VARMA):  (a)  to
 {c).  The  State  Government  of  Tamil
 Nadu  who  administer  the  Plantations



 65  Written  Answers  CHAITRA  2,  4900  (SAKA)
 Labour  Act  in  that  State  have  report-
 ed  that  most  of  the  plantation  workers
 belonging  to  Valparai  area  of  Coim-
 batore  District  are  Harijans.  Both
 teen  and  women  workers  are  paid
 Rs.  6.74  per  day  in  accordance  with  the
 bipartite  settlement.  Under  the  Plan-
 tations  Labour  Act,  95l,  which  is
 meant  to  ensure  minimum  standards
 of  living  conditions  and  welfare  of
 workers,  it  is  the  statutory  responsi-
 bility  of  the  owners  to  observe  the
 provisions  in  Chapter  V  of  the  Planta-
 tions  Labour  Act  relating  to  Hours
 and  Limitation  of  Employment  and
 to  provide  facilities  such  as  housing,
 education,  medical  aid,  etc.  Familities
 relating  to  education,  medical  aid  etc.
 which  are  made  available  to  the  gene-
 ral  public  by  the  State  and  Central
 Governments  can  also  be  availed  of
 by  the  plantation  workers.
 Number  of  Indians  recruitea  for  Arab

 Countries
 4095.  SHRI  AMARSINH  Vv.

 RATHAWA:  Will  the  Minister  of
 PARLIAMENTARY  AFFAIRS  AND
 LABOUR  be  pleased  to  state:

 (a)  what  is  total  number  of  labour-
 ers  and  other  categories  of  staff  re-
 eruited  since  April  3977  to  February
 3978  by  various  Arab  and  Gulf  Coun-
 tries;  and

 (b)  what  are  their  pay-scales  al-
 lowance;  and  other  emuluments  and
 facilities  they  are  being  given?
 The  Ministry  of  Labour  had  granted
 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR
 (SHRI  RAVINDRA  VARMA):  (a)
 The  Ministr  of  Labour  had  granted
 permission  for  deployment  of  39,562
 skilled,  semi-skilled  and  unskilled
 Indian  workers  to  vatious  Arab  and
 Gulf  countries  during  the  period  Ist
 April,  977  to  28th  February,  ‘1978.

 (b)  The  pay  scales,  allowances  and
 other  emoluments  differ  from  country
 to  country  and  from  category  to  cate-
 gory,  Under  the  Model  terms  and
 conditions  of  employment,  it  is  re-
 quired  that  Indian  workers  should  be
 provided  free  passage  to  and  fro,  free
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 furnished  accommodation  and  free
 medical  care.

 Cases  of  Malaria
 4096.  SHRI  R.  छू.  MHALGI:  Will

 the  Minister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  WELFARE  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  number  of  cases  of  malaria
 in  Bombay  area  Thana  and  Poona
 Districts  of  Maharashtra  during  the
 year  ‘1976-77,  ang  ‘1977-78  till  date;

 (b)  whether  the  incidence  of  mala-
 ria  has  been  increasing  there;  if  so,
 the  reasons  thereof;  and

 (c)  what  steps  are  being  taken  and
 what  preventiveg  would  be  thought
 of  to  eradicate  malaria  fully  from  the
 area  in  the  near  future?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND
 FAMILY  WELFARE  (SHRI  JAG-~
 DAMBI  PRASAD  YADAV):  (a)  The
 number  of  positive  malaria  cases  re-
 corded  in  Greater  Bombay,  Thana  and
 Poona  for  the  year  3976  and  977  are
 as  follows:

 Incidence
 Datricts  .

 3976  z  977
 (figures

 provisional)
 Greater  Bombay

 (BAIC)  4-237  3.368
 Thana  22051  20-252
 Poona  65.767  38.155,

 Figures  regarding  incidence  of
 malaria  are  kept  calendar  year-wise
 and  not  financial  year-wise.  Reports
 regarding  the  incidence  during  978
 have  not  yet  been  received  from  the
 State  Governments.

 (b)  As  will  be  seen  from  the  reply
 to  part  (a),  there  is  decrease  in  the
 incidence  of  malaria  during  977  as
 compared  to  that  for  ‘1976,

 (९)  It  is  not  possible  to  eradicate
 malaria  completely  in  the  near  future
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 but  steps  have  been  taken  for  contain-
 ment  of  the  incidence,  For  this  pur-
 pose,  Government  of  India  have  ap-
 proved  a  Modified  Plan  of  Operations
 with  the  following  Objectives:

 l,/Prevention  of  deaths  due  to
 Malaria.

 2.  Reduction  in  the  period  of
 sickness

 3.  Maintenance  of  industrial  and
 agriculture  production  by  under-
 taking  intensive  anti-malaria  mea-
 sures  in  such  areas  and

 4.  Consolidation  of  the  achieve-
 ments  attained  so  far.
 A  statement  indicating  the  salient

 features  of  the  Modified  Plan  of  Ope-
 rations  is  enclosed.

 Statement
 The  salient  features  of  the  Modtfied

 Plan  of  Operations  are  as  follows:
 l.  The  existing  NMEP  Units  have

 been  reorganised  to  confirm  to  the
 geographical  boundaries  of  the  dis-
 trict.  Previously  the  Chief  Medical
 Officers  of  the  districts  were  not
 involved  in  the  programme,  but
 with  the  re-organisation  of  the
 Units,  they  are  primarily  responsi-
 ble  for  the  programme  in  the
 district.

 2.  Increased  quantity  of  various
 insecticides  DDT,  BHC,  Malathion
 have  been/are  being  supplied  to  the
 States.  Alternative  insecticides
 are  also  being  provided  to  the
 Units/districts  where  the  vector  has
 become  resistant  to  DDT/BHC.

 3.  Insecticidal  spray  operations have  been  undertaken  in  all  rural
 areas  which  have  incidence  of  2  or
 more  cases  per  thousand  population.

 4  Adequate  quantity  of  anti-
 malaria  drug;  have  been/are  being supplied  to  the  State/Union  Trri-
 tory  Governments.  Abour  two  lakh
 Drug  Distribution  Centres/Fever
 Treatment  Depots  have  been  estab-
 lished  tt  make  the  drug  freely  avail- able.  In  areas  where  resistance  to
 Chloroquine  by  parasites  hag  been
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 noticed,  alternative  anti-malarials
 like  quinine  have  been  supplied.

 5.  Anti-larval  operations  under
 Urban  Malaria  Programme  have
 been  intensified.  The  Scheme  has
 been  extended  to  38  more  towns
 besides  the  28th  existing  towns
 existing  during  ‘1977,

 6.  Supervision  of  the  field  staff
 has  been  toned  up.

 पृ.  Steps  have  been  taken  for
 undertaking  both  fundamental  and
 operational  research  in  the  field  of
 Malaria  Eradication  Programme.  4
 research  schemes  i.e.  8  for  opera-
 tional  field  research  and  6  for  labo-
 ratory  research  on  malaria  has  been
 associated  by  Government  of  Jndia
 to  Indian  Council  of  Medical  Res-
 earch.

 8.  For  early  examination  of  blood
 smears  and  quick  treatment  of  posi- tive  cases,  laboratory  services  have
 been  decentralisd  to  ‘the  BHC
 levcl.

 9.  With  a  view  to  control  the
 spread  of  Plasmodium  falciparum
 infection  which  accounts  for  death
 due  to  Cerebral  malaria  with  the
 help  of  World  Health  Organisation, an  intensive  programme  has  been
 initiated  in  the  States  of  North
 Eastern  Region  of  the  country.

 10.  The  following  steps  for
 imparting  health  education  regard-
 ing  the  disease  and  secking  public
 co-operation  and  participation  for
 controlling  have  been  taken:

 G)  Panchayats  and  school
 teachers  have  been  involved  in  the
 distribution  of  chloroquine tablets

 (ii)  Drugs  Depots  have  been
 opened  in  inaccessible  tribal  areas.
 In  some  states  this  has  been  done in  collaboration  with  the  Tribal
 Welfare  Departments.

 (iii)  A  film  ‘The  Threat’  recen-
 tly  made  has  been  released  all over  the  country  in  fourteen
 regional  languages.
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 (iv)  Posters  in  regional
 languages  “Fever  May  be
 Malaria.  Take  Chloroquine  tab-
 lets”,  have  been  supplied  to  the
 States  for  display  in  Panchayat
 Ghars,  Schools,  Primary  Health
 Centres  and  sub-centres.

 (v)  A  pamphlet  in  regional
 languages  ‘Malaria-what  to  do’
 giving  the  signs,  symptoms  dose
 schedule  of  chloroquine,  indica-
 tion  and  Centre-indication  has
 been  supplied  to  the  States  for
 distribution  to  Panchayats,  school
 teacherg  and  other  voluntary
 agencies,

 (vi)  It  is  also  proposed  to
 orient  the  presidents  and  the
 secretaries  of  the  Panchayats  on
 Malaria.

 (vii)  Folder  on  the  role  of  the
 Medical  Practitioners  has  been
 supplied  to  the  States  for  distri-
 bution  to  medical  practitioners.

 imilarly,  a  pamphlet  ‘Why
 Malaria  again?”  has  been  sup-
 plied,  to  the  States  for  distribution
 to  the  Deputy  Commissioners,
 Chief  Medical  Officers  and  Bleck
 Development  Officers  for  apprising
 them  about  the  existing  problems
 of  malaria  and  the  action  pro-
 posed  to  be  taken.

 (viii)  To  disseminate  the  anti-
 malaria  message,  special  postal
 stationery  has  been  released  by
 Posts  and  Telegraphs  Department.

 Grant  of  Telehone  connections  to  Vil-
 lage  Bhoce,  Distt,  Sangli  (Maharash-

 tra)
 4097.  SHRI  ANNASAHEB  GOT-

 KHINDE:  Will  the  Minister  of
 COMMUNICATIONS  be  ovleased  to
 state:

 (a)  whether  it  was  assured  by  the
 Department  that  village  Bhose,  Dis-
 trict  Sangli,  Maharashtra  State,  would
 be  provided  with  telephone  facility
 during  the  current  financial  year;  and
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 (b)  if  so,  what  immediate  steps
 are  being  taken  to  fulfil  that  assur~
 ance?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMUNICA-
 TIONS  (SHRI  NARHARI  PRASAD
 SUKHDEV  SAI):  (a)  and  (b).  The
 work  for  provision  of  telephone  faci-
 lity  at  Bhose  in  District  Sangli  has
 been  commenced  and  is  likely  to  be
 completed  in  a  month’s  time.  No
 assurance  appears  to  have  been  given
 regarding  the  time  frame  for  provision
 of  the  service.

 Foreigners  receiving  Medical  Edaca-
 tion  in  India

 4098.  SHRI  SURENDRA  JHA
 SUMAN:  Will  the  Minister  of
 HEALTH  AND  FAMILY  WELFARE
 be  pleased  to  state  the  number  of
 foreigners  receiving  medical  education
 in  India?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HEALTH  AND
 FAMILY  WELFARE  (SHRI  JAG-
 DAMBI  PRASAD  YADAV):  Informa-
 tion  is  being  collected  and  will  be  laid
 on  the  table  of  the  Sabha  in  due
 course.

 Assistance  to  Countries  for  Telecom.
 munication  network

 4099.  SHRI  AHMED  HUSSAIN:
 Will  the  Minister  of  COMMUNICA-
 TIONS  be  pleased  to  state:

 (a)  the  name  of  the  _  countries
 where  telecommunication  network,  is
 being  provided/being  assisted  by  India
 and  the  dates  targetteq  in  each  case;

 (b)  whether  Government  are  under
 obligation  in  accordance  with  the
 agreements/influencing  to  buy  the
 Indian  Telephone  Industries  products
 for  their  requirements;

 (c)  what  is  the  resultant  export
 value  of  various  L.T.I.  products  to
 these  countries;

 (d)  whether  some  employees,  after
 deputation  to  some  countries  for  Tele-
 communication  Network  as  at  (a)
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 have  either  resigned/retired  volun-
 tarily  or  have  expressed  to  do  so  as
 they  are  gaming  employment  oppor-
 tunities  there,  while  our  employees  in
 certain  other  countries  as  at  (a)  are
 unwilling  to  continue  there  due  _  to
 climatic  conditions;  and

 (e)  what  action  have  been  taken/
 Proposed  to  be  taken  in  the  matter?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMUNICA-
 TIONS  (SHRI.  NARHARI  PRASAD
 SUKHDEO  SAI):  (a)  Names  of  the
 countries  where  telecommunication
 network  is  being  assisted  by  India
 and  the  target  dates  are  indicated
 below:

 Name  of  the  Country  Target
 t.  Nepal  1978-79

 2.  Sri  Lanka  1978-79
 3  Jordan  1978-79,
 4A  Oman  1979-80,
 5.  Dubai  (WAE)  1978-79,
 6.  Surinam  1978-79,
 7.  Botswana  1978-79,
 8.  Nigeria  1979-Bo

 9.  Zambia  1979-80
 ro.  Kuwait  3978-79
 11.  Bhutan  +  continuing hasis

 (b)  In  the  agreements  on  certain
 aided  projects  supply  of  ITI  equip-
 ment  is  envisaged.

 (c)  The  resultant  export  value  of
 various  ITI  products  to  these  countries
 is  about  Rs.  360  lakhs.

 (a)  Some  employees  have  resigned
 or  voluntarily  retired  and  a  few  others
 have  expressed  their  desire  for  voJun-
 tary  retirement.  There  is  no  infor-
 mation  regarding  any  other  case  of
 unwillingness  to  continue  due  to  cli-
 matic  conditions.
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 (e)  Requests  for  voluntary  retire-
 ment  are  being  dealt  with  as  per
 rules.

 View  of  Director  General  of  W.H.O,
 about  production  by  Multinational

 Drug  firms
 4100.  SHRI  SAMAR  GUHA:  Will

 the  Minister  of  HEALTH  AND
 FAMILY  WELFARE  be  pleased  to
 state.

 (a)  whether  attention  of  the  Gov-
 ernment  has  been  drawn  to  a  report
 published  in  Delhi  Statesman  on  25th
 February,  978  quoting  the  views  of
 the  Director  General  of  the  WHO,
 Dr.  HO.  Mahler,  to  the  effect  that  98
 per  cent  of  the  drugs  made  by  the
 multinationa]  drug  companies  are  un-
 necessary  and  barely  2  per  cent  of
 the  drugs  can  meet  this  requirements;

 (b)  whether  the  WHO  director
 accused  these  multinational  drug  com-
 panies  of  exploiting  the  poor  coun-
 tries  through  their  high  power  sales-
 manship;

 (९)  if  so,  facts  about  the  basis  of
 his  statement;  and

 (d)  ‘whether  Government  will  set
 up  an  expert  Committee  to  examine
 the  views  of  the  Director-General  of
 WHO  and  take  necessary  follow-up
 action,  if  the  findings  of  the  Commit-
 tee  justify  the  views  of  Dr  Mahler?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HEALTH  AND
 FAMILY  WELFARE  (SHRI  JAG-
 DAMBI  PRASAD  YADAV):  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  A  copy  of  the  press  report
 referred  to  is  laid  on  the  Table  of  the
 HOUSE.  [Placed  in  Library.  See  No.
 LT-90/78].

 (c)  Government  are  not  aware  of
 the  basis  of  the  statement  made  by
 Dr.  Mahler.

 (d)  Since  the  views  of  Dr.  Mahler
 relate  to  a  global  perspective  ,the
 question  of  setting  up  of  an  Expert
 Committee  does  not  appear  to  arise.
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 weet  शिर्म  की  श्रौधधियों  के  बारे  में  कामूब

 4i0l.  oft  राजेश  कुमार  शर्मा  :
 शो  हर्योजिन्द  शर्मा  :

 क्या  स्वास्थ  झौर  परियार  कल्याण
 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  का  विचार  झ्ौषधियो
 की  अच्छी  किस्म  के  बारे  मे  कोई  नया  कानून
 बनाने  का  है;

 (ख)  क्‍या  औषधियों  की  किस्म  पर
 नियत्रण  रखने  श्रौर  इसमे  सुधार  लाने  के
 श्रश्न  पर  विचार-विमर्श  करने  के  लिये
 अखिल  भारतीय  स्तर  पर  कोई  गोष्ठी  प्रायो-
 जित  की  गई  थी,

 (ग)  यदि  हा,  तो  उसमे  क्या  निर्णय
 क्यि  गये  है,  और

 (घ)  रारकार  द्वारा  यह  सुनिश्चित
 करने  के  लिये  क्‍या  कदम  उठाये  जाने  का
 विचार  है  कि  जनता  को  अच्छी  किस्म  की
 झषधिया  उचित  मूल्यों  पर  उपलब्ध  हो
 सके  ?

 स्वास्श्य  शौर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय
 सें  राज्य  मंत्रो  (शो  जगदम्बी  प्रसाद  यादव)  :
 (क)  ऐसे  किसी  नये  कानून  के  बनाते  का

 कोई  प्रस्ताव  नही  है।

 (ख)  शौर  (ग).  सरकार  ने  ऐसी  कोई
 गोष्ठी  प्रायोजित  नहीं  की  है  1

 घि)  झ्रौषधि  एंवं  प्रद्धाधन  सामग्री  भ्रधि-
 नियस,  940  झोर  उसके  प्रधीन  बने  भोजाधि
 एवं  प्रसाधन  सामग्री  नियम,  945  के  उपबन्धों
 के  प्रन्तयेत  देश  भे  औषधियों  की  क्वालिटी
 पर  नियंत्रण  रखा  जाता  है।  उपर्मुक्त  भधि-
 लिबम/नियम  देश  मे  झोषध्तियों  के  भ्रायात,
 निर्माण,  विक्रय  भौर  जितरण  को  विनियमित
 करते  हैं  भौर  सजय  सरकारों  द्वारा  लाइसेशिग
 ौर  निरशेक्षण  पद्धति  के  जड्ये  इन  पर
 जियंतध्रण  रखा  जाता  है।

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  लोगों
 को  भ्रौषधियां  उचित  मूल्य  पर  उपलब्ध  हों,
 भारत  सरकार  का  रसायन  एवं  उर्वरक
 मंत्रालय  औषधि  (मूल्य  नियंत्रण)  अपदेश,
 970  को  लागू  कर  रहा  है  जिसके  अन्तर्गत

 किसी  श्रौषधि  का  अ्रधिकतम  खुदरा  मूल्य
 उक्त  मंत्रालय  द्वारा  नियत  किया  जाता  है  भौर
 श्रौषधि  के  लेबल  पर  उसे  झकित  करना
 आवश्यक  होता  है  ॥

 एल्यूमिनियम  को  कमी

 4i02.  et  गंगा  भगत  सिह:  क्‍या
 इस्पात  झोर  खान  मती  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि  :

 (क)  क्‍या  उनको  पता  है  कि  देश  मे
 एल्यूमिनियम  की  भारी  कमी  है  क्योकि
 विद्युत  (पावर)  की  सप्लाई  उचित  मात्रा  में
 न  होने  के  कारण  उसका  उत्पादन  कम  है,

 (ख)  यदि  हा,  तो  पिछले  वर्ष  की
 तुलना  में  वर्ष  i977-78  में  एल्यूसिनियम
 का  उत्पादन  कितना  कम  होने  की  सम्भावना
 है;

 (ग)  देश  में  एल्यूमितियम  कारखाने
 कौन-कौन  से  है  झौर  इनमे  से  किन  कारखानो
 में  उत्पादन  कम  हआ  है  और  उसके  कारण
 क्या  है,  और

 (घ)  देश  से  एल्यूमिनियम  की  कमी
 को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  क्‍या  कदम
 उठा  रहो  है?

 इस्पात  शौर  खान  मंत्रालय  में  राख्ल
 अम्मी  ुध्ती  करिया  मुंडा)  :  (क)  जी  हां

 (श्र)  एल्यूमिनियस  का  उत्पादन
 ‘1976-977  के  उत्पादन  की  तुलना  से
 I97%-78  मे  लगभग  29,000  से  30,000
 टन  कम  होने  की  सम्भावना  है  ।
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 (ग)  एल्यूमिनियम  कम्पनी के  नाम  भौर
 उनके  प्रद्रावकों  के  स्थल  नीचे  दिखाये  गये
 है  :--

 कम्पनी  का  नाम  प्रद्रावक  स्थल

 l.  भारत  एल्यूमिनियम  कोरबा  (मध्य
 कंपनी  लि०  (भारत  श्रदेश)
 सरकार  का  प्रति-
 रुठान)

 2.  हिन्दुस्तान  एल्यू-  रैनुकूट  (उत्तर
 मिनियम  कारपो-  प्रदेश )
 रेशन  आफ  इंडिया
 लि०

 3,  इंडियन  एल्यूमिनि-  =  (1)  झलवाए
 नियम  कंपनी  लि०  (केरल  )

 (2)  हीराकुड
 (उडीसा)

 (3)  बलगाव
 (कर्नाटक  )

 4.  मद्रास  एल्यूमिनियम  मेट्टूर
 कंपनी  लि०  (तमिलनाडु)

 रेनुकूट  और  बलगाव'  स्थित  प्रद्वावकों  में
 एल्यूमिनियम  का  उत्पादन  गत  वर्ष  की
 तुलना  मे  इस  वर्ष  कम  रहा  जो  उनको  बिजली
 की  झपर्याप्त  सप्लाई  और  बेलगाव  प्रद्गावक
 मे  अ्रप्रल-जून,  i977  में  70  दिनों  की  हडताल
 के  कारण  हुभा  I

 (घ)  एल्यूमिनियम  उत्पादन  के  लिखे
 बिजली  की  पर्याप्त  सप्लाई  सुनिश्चित  करने
 के  बारे  मे  राज्य  सरकारों  से  बातचीत  की  गई
 है।  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  उत्पादन
 की  कमी  के  कारण  खपत  इकाइयों  पर  कोई
 विपरीत  ऋभाव  नहीं  पड़े,  एब्यूमिनियम
 झायात  के  प्रबंध  किये  गये  हैं।

 Creation  of  Non-Aligned  Nations  In-
 formation  Centre

 4103.  DR.  V.  A.  SEYID  MUHAM-
 MAD:  Will  the  Minister  of  EXTER-
 NAL  AFFAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  India  has  ratified  the
 instrument  for  the  creation  of  a  Non-
 Ahgneq  Nations’  Information  Centre
 on  transnational  corporations;

 (b)  what  are  the  aims  and  objects
 of  the  proposeq  Centre,  and

 (९)  how  many  other  non-aligned
 countries  have  ratified  the  instrument
 up  to  date?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EXTERNAL
 AFFAIRS  (SHRI  S  KUNDU).  (a)
 yes,  Sir.

 (b)  The  aims  and  objectives  of  the
 Centre  are  as  under:—

 (i)  To  establish  a  system  of  in-
 formation  on  transnational  corpora-
 tions  which  will  enable  non-aligned
 countries  to  evolve  a  strategy  and  to
 coordinate  their  activities  in  their
 relations  with  such  corporations.

 Qi)  To  facilitate  the  full  and
 effective  use  of  experience  available
 in  a  large  number  of  non-aligned
 contries.

 (iii)  To  assist  countries  to  exer-
 cise  the  principle  of  permanent
 sovereignty  over  their  natural  res-
 ources  and  their  sovereign  right  to
 nationalisation  as  and  when  they
 deem  it  appropriate.

 (iv)  To  assist  countries  in  the
 promotion  of  national  regional  and
 inter-regional  controls  on  the  acti-
 vities  of  transnational  corporations.
 (c)  Nineteen  other  non-aligned

 countries  have  ratified  the  instrument
 to  date,  viz.,  Cuba,  Cyprus,  Democratic
 People’s  Republic  of  Korea,  People’s
 Democratic  Republic  of  Laos,  Panama,
 Vietnam,  Yugoslavia,  Senegal,  Ethio-
 pia,  Madagascar,  Somalia,  Sudan,  Iraq,
 Algeria,  Syria,  People’s  Democratic
 Republic  of  Yemen,  Guinea,  PLO  and
 Libya.
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 Import  of  Coal  from  Abroad
 4104,  SHRI  MUKHTIAR  SINGH

 MALIK:  Will  the  Minister  of  STEEL
 AND  MINES  be  pleased  to  state:

 (a)  the  names  of  countries  from
 which  coking  coal  i;  likely  to  be  im-
 ported  and  the  quantity  thereof;  and

 (9)  what  will  be  the  landed  cost
 of  the  imported  coking  coal?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  STEEL  AND
 MINES  (SHRI  KARIA  MUNDA):
 (a)  and  (b).  Global  Tenders  have

 been  invited  for  import  of  one  million
 tonnes  of  coking  coal.  The  particu-
 lars  of  source  of  supplies,  and  landed
 cost  of  imported  coal  etc.  would  be
 known  only  after  the  tenders  have
 been  evaluated.

 mm  eke
 अलबर  के  डाक  और  तार  कर्मचारियों  के  मेडि-

 कल  बिल  oT)

 4i05.  क्री  नाथ  सिंह  क्या  संचार
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि।

 (क)  क्या  डाक  और  तार  कार्यालय,
 अलतर  के  कुछ  कर्मचारियों  के  मेडिकल  बिल
 नामंजर  किये  गये  थे;

 (ख)  यदि  हा  तो  उतर  कर्मचारियों  की
 संख्या  क्या  है  जिनके  मेडिकल  बिल  नामंजूर
 किये  गये  थ  अर  उसके  क्या  कारण  है;

 (ग)  उनम  से  फरसे  कितने  कपचारी  है
 जिनके  मेडिकल  बिल  बाद  में  पास  कर  दिये
 गये  थे  और  उसके  कया  कारण  है;  और

 (घ)  कया  अभी  तक  पाल  ने  किये  गये
 मेडिकल  बिल  जाली  (बोगस)  है  पौर  यदि
 हां,  तो  उन्हें  श्रप्टा  चार  निरोधक  विभाग  के
 पास  न  भेजने  के  ब्या  कारण  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्यो
 नरहरि  प्रसाद  सुखदेव  साथ)  :  (क)  जी  हां।

 (ख)  पिछने  दो  वर्षों  के  दौरान  i0
 कर्मचारियों  के  चिकित्सा!  सम्बन्धी  i6  दाने
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 नामंजूर  किये  गये  थे  ये  दावे  भाशिक  रूप  से
 इस  वजह  से  नामंजूर  किये  गये  कि  वे  इस
 सम्बन्ध  में  जो  निपम  है,  उन्हें  पूरा  नही
 करने  थे।

 (ग)  कोई  नहीं ।

 घ)  जी  नहीं ।

 Use  of  Hindi  iy  Training  Institutes

 4107.  SHRI  NAWAB  SINGH
 CHAUHAN:  Wil  the  Minister  of
 HEALTH  AND  FAMILY  WELFARE
 be  pleased  to  lay  a_  statement
 showing:

 (a)  the  total  number  of  training
 institutes  under  hi.  Ministry  and  its
 attached  and  subordinate  offices;

 (b)  the  total  number  of  courses  be-
 ing  run  there;

 (c)  the  number  of  courses,  out  of
 them,  in  respect  of  which  medium  of
 instruction  is  Hind:  and  the  number
 cf  those  in  respect  of  which  medium
 of  instruction  is  English;  and

 (d)  the  steps  taken  to  switch  over
 to  Hindi  in  respect  of  those  courses
 where  medium  of  instruction  is  _  still
 English?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HEALTH  AND
 FAMILY  WELFARE  (SHRI  JAG-
 DAMBI  PRASAD  YADAV):  (a)  to
 (d).  Information  is  being  collected
 and  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 House.

 धासिक  व्यक्तियों  को  सानसरोबर  कौ  यात्रा
 के  लिये  सुविधायें

 4i08.  श्री  ईश्वर  चोधरी  :  कपा  व्विश
 मंत्री  यह  बलाने  की  कपा  करेंगे  कि:

 (क)  क्‍या  सरकार  के  विचाराधीन  ऐसा
 कोई  प्रस्ताव  है  जिसके  प्रन्त्गत  देश  के  धाभिक
 प्रवृत्ति  के  लोगों  को  तिब्बत  में  मानसरोवर
 जाने  की  सुविधा  मिल  सके;  और
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 (@)  यदि  हा,  तो  उसका  ब्यौर  ।  क्‍या
 है?

 विदेश  मंत्री  (श्री  झटल  बिहारी
 शाजपेयी)  :  (क)  जी  नहीं ।

 (@)  प्रश्न  नही  उठता

 Survey  of  Cannanore,  Calicut  and
 Malappuram  Districts  of  Kerala  by

 GSI,
 4109...  SHRI  C.K.  CHANDRAP-

 PAN:  Will  the  Minister  of  STEEL
 AND  MINES  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  i{  is  a  fact  that  the
 Geological  Survey  of  India  conducted
 surveys  in  the  districts  of  Cannanore,
 Calicut  an@  Malappuram  in  Kerala
 and  found  that  large  deposits  of
 bauxite  and  iron-ore  are  available  in
 that  region  in  large  quantity  and  of
 high  quality;

 (b)  it  so,  whether  any  concrete
 Proposal]  ig  under  consideration  to  ex-
 ploit  these  and  to  set  up  industries
 based  on  this;  and

 (c)  if  so,  the  details  thereof?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN

 THE  MINISTRY  OF  STEEL  AND
 MINES  (SHRI  KARIA  MUNDA):
 (a)  As  a  result  of  surveys  conducted,
 Geological  Survey  of  India  has  esti-
 mated  79  million  tonnes  of  iron  ore
 with  33.50  to  35.20  per  cent  iron  in
 Calicut  district,  4.40  million  tonnes  of iron  ore  with  38.60  per  cent  iron  in
 Malappuram  district  and  about  0
 million  tonnes  of  bauxite  with  40  to 56  per  cent  alumina  and  upto  30  per cent  silica  in  Cannanore  gistrict.

 (०)  There  is  no  proposal  under
 consideration  of  the  Government  _  at
 present,

 (c)  Does  not  arise.

 4110.  SHRI  DINEN  SHATTA-
 CHARYA):  Will  the  Minister  of
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 PARLIAMENTARY  AFFAIRS  AND
 LABOUR  be  pleased  to  etate:

 (a)  what  is  the  policy  of  Govern-
 ment  towards  settlement  of  disputes
 about  violations  of  Industrial  Disputes
 Act  in  Railways  raised  by  a  register-
 ed  union  or  an  individual  railway
 worker;

 (b)  how  many  such  disputes  were
 raised  in  ‘1977;  and

 (c)  what  steps  Government  had
 taken  to  settle  these  disputes?

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR
 (SHRI  RAVINDRA  VARMU):  (a)

 The  Railways  have  a  Permanent
 Negotiating  Machinery  for  resolving
 the  disputes  between  the  labour  and
 the  Railway  Administrations.  As
 regards  individual  disputes  pertaining
 to  discharge  and  dismissals  of  railway
 workers,  the  Railways  have  an  elabo-
 rate  procedure  for  dealing  with  such
 cases  under  the  Railway  Servants
 (Discipline  and  Appeal)  Rules.  The
 officers  of  the  Central  Industrial  Rela-
 tions  Machinery  ordinarily  intervene
 in  such  disputes  only  where  (i)  the
 parties  to  the  dispute  are  in  a  posi-
 tion  to  show  that  they  have  exhausted
 all  the  remedies  available  through  the
 departmental  machinery,  and/or
 where  a  notice  of  strike  under  section
 22  of  the  Industrial  Disputes  Act,
 7947  has  been  served.  In  all  such
 cases  the  provisions  of  the  Industrial
 Disputes  Act,  947  apply  and  disputes are  dealt  with  accordingly.

 (b)  and  (c).  In  all  28  disputes  per- taining  to  Railways  were  raised
 during  7977  of  which  9  were  disposed of  after  discussion  with  the  parties. The  remaining  9  disputes  were  taken
 to  conciliation.  In  5  such  cases,  con-
 Ciliation  ended  in  failure  and  in  one
 case  a  formal  settlement  was  reached.
 Three  cases  are  pending  with  the officers  of  the  Central  Industria]  Rela-
 tions  Machinery.  Disputes  in  which conciliation  ended  in  failure  are  being examined  by  the  Government,
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 Implementation  of  Contract  Labour
 (Regulation  ang  Abolition)  Act,  970

 in  Railways
 411.  SHRI  SAMAR  MUKHERJEE:

 Will  the  Minister  of  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR  be
 pleased  to  state:

 (a)  what  steps  have  been  taken
 by  Government  to  implement  the
 Contract  Labour  (Regulation  and
 Abolition)  Act  of  970  in  the  Rail-
 ways;

 (b)  whether  Government  have  re-
 ceived  any  representation  from  the
 Coal  and  Ash  Handling  Workers,
 Loading  and  Unloading  Workers,  etc.
 employed  in  the  railways  as  contract
 labour;  and

 (c)  if  so,  the  details  thereof  and
 the  «steps  taken  by  Government  in
 this  regard?

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR
 (SHR]  RAVINDRA  VARMA):  (a)

 A  Committee  to  go  into  the  question
 of  abolition  of  contract  labour  system
 in  coal  and  ash  handling  work  in  loco
 sheds  of  Indian  Railways  was  set  up
 by  the  Central  Advisory  Contract
 Labour  Board  in  November  ‘1974,  The
 Board  hag  accepted  the  recommenda-
 tion  of  the  Committee  for  abolition  of
 contract  labour  system  in  coal  and  ash
 handling  work  in  loco  sheds  of  the
 Indian  Railways  and  referred  the  :nat-
 ter  to  the  Government.  The  matter is  under  examination.
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 (०)  and  (०)  Presumably,  reference
 is  to  the  Memorandum  dated  the  25th
 September  1977  from  the  President,
 Indian  Railways  Coal  and  Ash  Hand-
 ling  Mazdoor  Union,  West  Bengal,
 regarding  abolition  of  contract  labour
 system  in  loco  sheds  in  Indian  Rail-
 ways.  The  matter  is  being  examined
 in  consultation  with  the  Ministry  of
 Railways,

 Export  of  Steel  by  SAIL
 4112,  SHRI  V.  M,  SUDHEERAN:

 SHRI  VAYALAR  RAVI:
 Will  the  Minister  of  STEEL,  AND

 MINES  be  pleased  to  state:
 (a)  whether  the  SAIL  made  con.

 tracts  for  sale  of  steel  abroad;
 (0)  if  so,  to  what  extent  and  to

 which  countries;  and
 (c)  whether  the  SAIL  engaged  any

 agency  for  obtaining  these  contracts?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN THE  MINISTRY  OF  STEEL  AND

 MINES  (SHRr  KARIA  MUNDA):  (a) SAIL  International  Limited,  a  sub-
 sidiary  of  Steel  Authority  of  India
 Ltd.,  have  made  contracts  for  sale  of
 steel  abroad,

 (b)  The  countrywise  quantity  of steel  exported  against  these  contracts
 during  April-December  977  jis  given with  statement.

 (c)  SAIL  International  Ltd.  have
 engaged  the  services  of  agents  for
 concluding  some  of  the  contracts,

 Statement
 Countrywise  Quantity  of  Steel  Exports  by  SAIL  International  Limited  during  April  December,  7977

 Sl.  No.  Country  Quantity
 (M/T)

 I  2  3
 t  Bangladesh  8400

 2  Burma  .  6000
 3  Czechoslovakia  20000
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 !  2  3

 4  Dubai  5200
 5  Lavpt  III200
 6  Greece  30000

 Indonena  36600
 8  Ian  §7000
 9  Kenva  5900

 ro  Kuwait  32200
 tt  Pakntan  700
 r2°  Philippines  39500
 74  Sauch  Stabia.  25800
 34  Seychelles  400
 cst  Sm  Lanka  70.00
 16+  Syrta  2900
 i7_  Thailand  T2700
 18+  Turkey  aflou
 79  USA  7  30७0
 2०0  USSR  97700

 Notr:  Figures  rounded  upto  nearest  hundred

 विदेशों  में  सारतीय  अ्रसिको  की  स्थिति

 4113.  Sto  सहादीपक  सिह  शाक्य  :
 या  संसदोय  कार्य  शथा  अम  मन्‍्त्री  यह  बताने
 की  क्पा  करेगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  के  पास  कुछ  पंजी-
 कृत  गैर-सरकारी  एजेंसियां  भारतीय  श्रमिकों
 को  विदेश  भेजती  है;  और

 (@)  क्या  सरकार  को  विदेशों  मे  इन
 श्रमिकों  की  दयनीय  स्थित  के  चारे  में
 रिपोर्ट  मिली  है  और  यदि  हां,  तो  इस  सम्बन्ध
 म  सरकार  द्वारा  तब  तक  की  गई  कार्यवाही
 का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्रों  (श्री
 रबीन्द्र  वर्मा)  :  (क)  भारतीय  श्रमिको  को
 विदेशों  मे  रोजगार  के  लिए  भर्ती  को  विनिय-

 मित  करने  के  लिए  सरकार ने  जून,  976 ्

 यह  निर्णय  किया  है  कि  कुशल,  भ्रध॑कुशल,  तथा
 झकुशल  कार्यों  के  लिए  विदेशों  में  रोजगार
 के  लिए  निजी  भर्ती  एजेंसियों  द्वारा  की  जाने
 वाली  श्रमिकों  की  भर्ती  विनियमित  की  जाएगी
 और  ये  एजेंसियां  श्रम  मन्त्नालय  द्वारा  पंजीकृत
 झौर  भनुमोदित  की  जाएंगी  t  तथापि,  विदेशों
 में  मख्य  या  उप-ठेकेदारों  श्रादि  के  रूप  में
 परामर्शी  या  परियोजनाओं  को  पूर्ण  करन  में
 शर्त  भारतीय  फर्मों  या  सगठनों  को  भर्ती
 एजेंसियों  की  सहायता  के  बिना  अपेक्षित,
 कुशल,  अ्र्धकुशल  तथा  अकुशल  श्रमिक  सीधे
 भर्ती  किए  जाने  दिए  जाते  हैं  ।  इसमे  शर्त  यह
 होती  है  कि  ऐसे  श्रमिकों  को  प्रदान  की  जाने
 वाली  नियोजन  की  शर्तों  को  श्रमिकों  को  वास्तव
 में  बाहर  भेजे  जाने  से  पहले  श्रम  मन्त्रालय  से
 अनुमोदित  करवायी  जाएं  ।

 (ख)  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि
 विदेश  जाने  वाले  भारतीय  श्रमिकों  को  रोज-
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 गार  की  शर्तें  संतोषजनक  हैं,  भर्ती  एजेंसियों  के
 लिए  यह  जरूरी  है  कि  वे  भपने  नियोजकों  की
 झोर  से  नियोजन  करार  करें  जिस  में  नियोजन
 के  विभिन्न  पहलू  शामिल  होंगे,  जिसे  श्रम
 मंज्ञालय  से  भनुमोदित  करवाना  पड़ता  है

 जब  कभी  विदेशी  नियोजक  द्वारा  नियो-
 जन  करार  की  शर्तों  का  पालन  न  करने
 की  शिकायतें  प्राप्त  होती  है,  इन  की
 सम्बन्धित  देशों  म  हमारे  दूतावासों  द्वारा
 जांच  की  जाती  है  और  शिकायतों  के  निवारण
 के  प्रयास  किए  जाते  है  ।

 खादी  संगठन  को  उद्योग!  घोषित  करना

 4i4.  क्री  लालजझो  भाई  :  क्या
 संसदीय  कार्य  तथा  शास  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेगे  कि  :

 (क)  क्या  उच्चतम  न्यायालय  ने  2
 फरवरी,  978 को  अपने  एक  निर्णय  में  यह
 कहा  था  कि  खादी  संगठन  एक  उद्योग  है  और
 इस  कारण  उसमे  उत्पन्न  होने  वाले  विवाद
 झौद्योगिक  विवाद  अभ्रधिनियम'  के  अन्तर्गत
 आते  हैं;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्‍या  यह  भी  सच  है
 कि  सरकार  खादी  कर्मचारियो  को  श्रम  नियमों
 की  परिधि  से  बाहर  रखने  के  प्रश्न  पर  विचार
 कर  रही  है  झऔर  इस  बारे  में  सरकार  के
 नवीनतम  विचार  क्‍या  हैं  और  उसके  क्‍या
 कारण  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  (ी
 रचोन्  बर्मा) :.  (क)  भौर  (ख).  उच्चतम
 न्यायालय  ने  21  फरवरी,  le7s  को  दिए
 अपने  निर्णय  म  यह  निश्चित  करने  के  लिए
 मापदण्ड  निर्धारित  किए  हूँ  कि  क्‍या  कोई
 विशिष्ट  प्रतिष्ठान  भौद्योगिक  विवाद  भ्रधि-
 नियम,  2947  में  दी  गई  उद्योग  की  परिभाषा
 के  भन्तगंत  उद्योग”  है  या  नही  t  यह  सम्पूर्ण
 विषय  प्रस्तावित  व्यापक  औद्योगिक  सम्बन्ध

 कानून  के  समग्र  सन्दर्भ  में  बिचार  किया  जा
 रहा  है
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 Namber  of  Passport  Applications
 4l5.  SHRI  AHMED  M.  PATEL:

 Will  the  Minister  of  EXTERNAL  AF-
 FAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  applicationg  for
 passport  ag  on  the  Ist  March,  4977
 with  all  the  Passport  offices,  region-
 wise;

 (b)  the  number  of  applications  re-
 eefved  during  the  period  April-De-
 cember,  1977;

 (c)  the  number  of  Passport  issued
 during  the  said  period,  and  the  num-
 ber  out  of  them  given  to  labourers
 and  ,tudents  separately;  and

 (d)  the  number  of  Passport  appli-
 cations  pendmg  as  on  I-l-978?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EXTERNAL
 AFFAIRS  (SHRI  S.  KUNDU):  (a)
 The  number  of  applications  for  pass-
 ports  pending  as  on  I-3-77  with  the
 Regional  Passport  Offices  was  as  {ol-
 lows:
 S.No.  Passport  Office  No.

 pending
 x.  Ahmedabad  22.970
 2.  Bombay  335329
 3-  Calcutta  3.975
 ro  Chandigarh  हर  30,663
 Ss  Delhi  25,203
 6,  Ernakulam  69,888
 7-  Hyderabad  8,223
 8.  Lucknow  11,282,
 oe  Madras  30,971
 (b)  The  number  of  applications  for

 passports  received  by  the  Regional
 Passport  Offices,  for  the  period  l  April
 7977  to  33  December  ‘1977  was  ap-
 proximately  9.2  lakhs,

 (c)  During  the  same  period,  ap-
 proximately  7.4  lakh  passports  were
 granted.  Government  does  not  main-
 tain  information  on  passport  issued
 to  persons  category-wise.
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 (d)  The  number  of  passport  applica-

 tions  pending  with  the  Regional  Pass-
 port  Offices  as  on  ‘1-1-1978  was  ap-
 proximately  4  lakhs  Of  these,
 about  77,000  applications  were  pend-
 ing  for  want  of  additional  informa-
 tion/documents/photographs  from  ap-
 plicants.

 Setting  up  of  a  Cell  to  look  into
 Complaints

 4l6.  SHRI  R.  L.  P.  VERMA:  Will
 the  Minister  of  PARLIAMENTARY
 AFFAIRS  AND  LABOUR  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  he  is  aware  that  there
 ig  no  suitable  unit  in  his  Ministry  to
 deal  with  large  number  of  complaints
 recelved  against  various  field  organi-
 sations  of  his  Ministry;

 (b)  whether  at  present  all  such
 complaints  are  sent  back  to  the  orga-
 nisations  concerneg  for  disposal  and
 in  this  way  justice  ig  not  done;  and

 (c)  whether  Government  will  con-
 sider  the  question  of  setting  up  of  a
 separate  unit  headed  by  a  senior  offi-
 cer  to  look  into  all  such  complaints  in
 the  Ministry  to  gain  the  confidence  of
 the  general  public?

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR
 (SHRI  RAVINDRA  VARMA):  (a)  to
 (c).  The  Ministry  of  Labour  is  equipped
 to  deal  with  complaints  received  against
 field  organisations  under  the  control
 of  the  Ministry.  As  a  matter  of
 admunustrative  discipline,  reports  are
 called  from  the  organisations  on
 complaints  pertaining  to  them  and
 action  taken  thereafter  as  considered
 mecessary.  Where  any  independent
 enquiry  or  investigation  is  required,
 there  are  suitable  agencies  in  the
 Government  of  India  for  this  purpose.
 Number  and  Wages  of  Agricultural
 Lapourers  and  Central  Legisiation  to

 solve  their  problems
 4i7,  SHRI  HITENDRA  DESAI:

 Will  the  Minister  of  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR  be
 pleased  to  state:

 (a)  what  is  the  number  of  agricul-
 tural  labourers  in  each  of  the  States
 and  Uniem  Territories  of  India;
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 (b)  what  minimum  wage  is  prevail-

 ing  in  each  of  the  States  and  Union
 Territories;  and

 (c)  is  Government  considering  to
 bring  Central  Legislation  regarding
 various  problems  of  agricultural  labou-
 rers?

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR
 (SHRI  RAVINDRA  VARMA):  (a)
 and  (b).  The  required  information  is
 given  in  the  Statement  laid  on  the
 Table  of  the  House.  [Placed  in
 Library  See  No.  LT-9/78].

 (ce)  The  matter  was  recently  discus-
 sed  at  a  Conference  on  Rural  Un-
 organised  Labour  held  on  25th
 January,  ‘1978,  In  the  Ight  of  the
 views  expressed  at  the  Conference,
 further  consultations  are  being  held
 with  the  State  Governments  on  the
 question  of  enacting  a  Central  Law.

 मध्य  प्रदेश  में  बक्साइट,  कोयले  तथा  लोहे  पर
 झाधारित  उधोगों  को  स्थापना

 4i8.  श्री  सुभाष  श्राहुजा  :
 शी  गोबिन्द  राम  गिरी  :

 क्या  इस्चात  और  खान  मनन्‍्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  केन्द्र  सरकार  का  विचार
 मध्य  प्रदेश  में  उपलब्ध  होने  वाले  बाक्साइट,
 कोयले  तथा  लोहे  पर  आधारित  उद्योगो  की
 उस  राज्य  में  स्थापना  करने  का  है;  शौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  उक्त  खनिजों  पर
 आधारित  उद्योग  कब  तक  स्थापित  किये
 जायेंगे  ?

 इस्पात  और  खाम  संज्ञालय  में  राज्य  मंत्रों

 भी  करिया  मुंडा)  :  (क)  भर  (ल).
 मध्य  प्रदेश  के  वाक्साइट  भंडारों  पर  भ्राधारित
 कोरबा  एल्यूमिनियम  कम्पललेक्स  नाम  से
 एक  परियोजना  पहले  से  है  जो  भारत  सरकार
 के  प्रतिष्ठान  भारत  एल्यूमिनियम  कम्पनी
 लिसिटेड  के  भ्रधीन  है  v  राज्य  के  कोयला
 संडारों  पर  भ्राधारित  ताप  बिजली  धर
 कोरबा,  प्रमरकंटक  शौर  सतपुड़ा  में  पहले
 ही  स्थापित  किए  जा  भुके  हैं।  कोरबा,  सतपुड़ा
 और  स्‍मरकंटक  में  पर्याप्त  अतिरिक्त  बिजली
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 क्षमता  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  भौर  इन्हें
 978  से  1983  के  दौरान  चालू  किए  जाने

 का  कार्यक्रम  है  राज्य  सरकार  के  प्रस्ताव  के
 अनूसार  मध्य  प्रदेश  में  उपलब्ध  कोयले  पर
 झाधारित  झन्य  विद्युत  परियोजनाओं  पर
 विचार  किया  जा  रहा  है  |  बैलाडिला  से  प्राप्त
 बारीक  लौह  अयस्क  पर  पह्राधारित  पैलेटाइ-
 जेशन  कारखाने  की  स्थापना  पर  भी  विचार
 किया  जा  रहा  है  av

 Replacing  Ballabgarh  Telephone
 Exchange

 4119.  SHRI  DHARM  VIR
 VASISHT:  Wii  the  Minister  of  COM-
 MUNICATIONS  be  pleased  to  state
 the  progress  made  in  replacing  the
 present  telephone  exchange  at  Bal-
 jJabgarh  (Haryana)  by  a  2000  line
 Automatic  Exchange  together  with
 the  time  by  which  the  project  would
 be  completed?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMUNICA-
 TIONS  (SHRI  NARHARI  PRASAD
 SUKHDEV  SAI):  The  proposal  for
 provision  of  an  automatic  exchange
 at  Ballabgarh  has  been  sanctioned.
 500  lines  automatic  exchange  equip-
 ment  38  being  allotted  m  1979-80  sup-
 ply  programme  of  Indian  Telephone
 Industries.  Prelimimary  action  for
 building  plans  has  also  been  taken
 in  hand.  Subject  to  any  unforeseen
 delays,  it  is  hoped  to  commission  the
 exchange  in  1982,

 New  Policy  for  Distribution  of  Steel
 to  States

 4i20.  SHRI  K.  MALLANNA:  Will
 the  Minister  of  STEEL  AND  MINES
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  new
 policy  has  been  introduced  by  the
 Central  Government  for  distribution
 of  steel  to  the  States;  and

 (9)  if  s0,  the  details  thereof?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN

 THE  MINISTRY  OF  STEEL  AND
 MINES  (SHRI  KARIA  MUNDA):  (a)
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 and  (b).  With  a  view  to  help  the
 actual  consumers  in  the  small  and
 medium  sectors  and  to  ensure  that
 the  requirements  of  all  users  are,  as
 far  as  possible,  fully  met,  some  changes
 were  made  im  the  distribution  policy
 of  irom  ang  steel  during  the  last  one
 year.  These  are:  a)  Supply  of
 plates,  structurals,  hot  rolled  sheets/
 coils  and  cold  rolled  sheets/coils  are
 made  to  actual  users  with  private
 Railway  Sidings  im  wagon  loads  at
 stockyard  price  minus  the  handling
 charges.  (2)  Subject  to  certain
 conditions  like  selection  of  destina-
 tion,  nomination  of  single  agency  to
 make  suitable  financial  arrangements,
 etc,  a  group  of  consumers  can  take
 supplies  of  pig  iron  in  rake  loads
 directly  from  the  plants.  (3)  Small
 Scale  units  whose  past  off-take  has
 been  200  tonnes  for  a  quarter  or  who
 are  likely  to  take  200  tonnes  current-
 ly  per  quarter  can  have  direct  sup-
 plies  of  iron  and  stee]  materials  from
 the  stockyards  of  Hindustan  Steel
 Ltd.  (4)  Supplies  to  State  Small
 Industries  Corporations  have  been
 stepped  up  from  the  plants  so  that
 more  and  more  of  the  requirements
 of  the  users  in’  small  scale  sector
 could  be  met  from  these  Corporations.
 (5)  In  the  matter  of  appointment  of
 consignment  agents/handling  agents
 of  Hindustan  Steel  Limited,  pre-
 ference  is  being  given  to  State  Small
 Industries  Corporations.

 Request  for  d  sing  Income  Tax
 rate  on  the  Bank  Deposits  of

 Foreigners  of  Indian  Origin

 4121,  SHRI  D.  B.  CHANDRE  GOW-
 DA:  Will  the  Minister  of  EXTERNAL
 AFFAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Indian  Embassies  in
 the  African  countries  have  made  any
 requests  to  Government  to  decrease
 the  rate  of  income  tax  on  bank  de-
 posits  in  India  by  the  foreigners  of
 Indian  origin;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  and
 the  reaction  of  Government  on  such  a
 proposal?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN

 THE  MINISTRY  OF  EXTERNAL
 AFFAIRS  (SHRI  S  KUNDU)  (a)
 No,  Sir.

 (b)  Doeg  not  arise.

 Appointment  of  Ambassadors  and
 High  Commissioners  during  last  year

 4722  PROF  P  G  MAVALANKAR
 Will  the  Minster  of  EXTERNAL
 AFFAIRS  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  new  appoint-
 ments  a8  Ambassadors  and  High  Com-
 missioners  made  by  the  Janata  Gov-
 ernment  during  the  first  full  year  of
 their  office,  giving  names  of  the  said
 diplomats  and  countries  they  are
 sent  to,

 (b)  whether  any  vacancies  still  re-
 main  to  be  filled;

 (c)  if  90,  details  thereof,
 (d)  whether  Government’s  broad

 policy  33  to  make  a  substantia]  num-
 ber  of  such  appomtments  from  among
 the  career  diplomats  only,  and

 (e)  if  so,  reasons  thereto?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN

 THE  MINISTRY  OF  EXTERNAL
 AFFAIRS  (SHRI  S  KUNDU)  (a)
 During  this  period  appointment  of  24
 Ambassadors  and  High  Commissioners
 were  made  A  statement  giving  the
 naMeg  of  diplomats  and  the  countries
 to  which  they  have  been  posted  s
 placed  on  the  Table  of  the  House

 (b)  &  (c)  Yes,  Sir  There  are  five
 vacancies  in  the  followmg  countries

 (a)  Denmark  Ambassador
 (u)  Greece  Ambassador
 (Qa)  Malawi
 (vy  Sauda  Arabia  Ambassador
 (v)  Peoples’  Ambassador

 Democratic
 Repubhe  of
 Yemen

 (a)  and  (e)  The  policy  of  the  Gov-
 ernment  with  regard  to  such  appoint-
 ments  38  to  select  suitable  persons
 for  each  post  whether  they  are  career
 diplomats  or  public  men  taking  into
 consideration  the  capability  to  handle
 the  particular  assignment  in  the  Mis-
 s70n  concerned

 High  Commusioner

 Statement
 १४  ay  f  Vthossebrs  inl  H  AC  ommisstoners  whose  appointment  was  annow  ced  divine  te  fered

 from  24  3°1977  to  23  3  7078

 Nate  Designation

 1  2  3

 Amb a  Shr  5  ४  Palkhivala
 2  Shn  N.  G.  Gorav  Hizh  Comm
 3  Shn  P.  K.  Dive  Amb
 4  Shu  K  L.  Dalal  Amb
 5  Sh  P  he  Guha  Amb
 6  Shn  G»  J.  Mahk  Amb

 7  Shn  ७७  G.  Sw  Amb
 8  Shri  A.  P.  Venkateswaran  Amb

 9  Shri  V.  V.  Paranjpe  Amb

 Country  Reinarks

 4  5

 USA.  His  awsumed  ch  irge
 TL  mted  Kingdom  Has  assumed  charge
 Belgrum  ,  Hs  assumed  charge
 Thailand  Has  assumed  charge
 Portugal  His  assumed  =  charge

 Spain  विद  assumed  charge
 Norwav  Has  assumed  charge
 Syria  Has  aswumed  charge १4

 (Arab  Republic  of)
 Korea  Has  awumed  charge
 (Repubhe  of)
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 to  Shri  K,  Natwar  Singh  High  Comm  Zambia  +  Has  assumed  charge
 it)  «Shri  U.  C.  Soni  Amb  Morocco  Has  assumed  charge
 sa  Shri  S.  H.  Desai  Amb;  Bulgaria  Has  assumed  Charge
 398  Shri  V.  K.  Verma  Amb  Ethopia  Has  assumed  charge
 a4  ‘Shri  Kailash  Chandra  High  Comm  Mauritius  «  Has  assumed  charge
 t5  Shri  Thambi  Srinivasan  Amb  Somalia  Has  assumed  charge
 6  Shri  R,  N.  Gupta  Amb  Surmam  Has  assumed  charge
 qs  Shri  व.  प्पा,  Kallukaren  Amb  Korea,  Has  assumed  charge

 (Democratic
 Peoples  Republic
 of)

 i8  Mrs.  Usha  Nath  Amb-  Guinea  Has  assumed  charge
 ig  Shr  K.  Re  PeSingh  Amb;  Austria  Has  not  yet  assumed  charge
 20  Shei  Ne  P.  Alexander  Amb;  Sweden  Has  not  yet  assumed

 charge
 at  Mra.  S.  Kochhar  Amb:  Senegal  Has  not  yet  assumed

 charge
 22  Shri  Abdul  Ghani  Goni.  Anh;  Jourden  Has  not  yet  assumed

 charge
 23  «Shri  A.  K,  Ray  Amb,  Rumania  Has  not  yet  assumed

 charge
 24  Mane  N,N.  Hlaralu  Amb  Panama  Has  not  yet  assumed

 charge

 Authorised  Medical  Practitioners  in  (b)  the  number  of  hospitals  in  the
 the  Coun  try

 4123,  SHRI  SUSHIL  KUMAR
 DHARA:  Will  the  Minister  of
 HEALTH  AND  FAMILY  WELFARE
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  authorised  medi-
 cal  practitioners  in  the  country  in  (i)
 Allopathy,  (ii)  Homoeopathy,  (iii)
 Unani,  (iv)  Ayurvedic,  and  others  if
 any  separately;

 country  who  give  medical  assistance
 to  people  with  (i)  Allopathy,  (4i)
 Homoeopathy,  (iii)  Unanj,  (iv)  Ayur-
 vedic,  and  other  methods  if  any  sepa-
 rately;  and

 (c)  what  is  the  percentage  of  medi-
 cal  practitioners  and  hospitalg  avail-
 able  in  rural  areas  and  urban  areas
 of  the  country  separately?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HEALTH  AND
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 FAMILY  WELFARE  (SHRI  JAG-
 DAMBI  PRASAD  YADAV):  (a)
 Available  information  is  as  under:

 (i)  Allopathy  (as  on  gi-t2-76)  212,294
 {ii)  Homoeopathy

 Qualified  .  18,169,
 On  experience  basis.  7०7०8

 (iii)  Unani  (as  on  8-3-77)
 Institutionally  qualified  8.859
 Not  institutionally
 qualified  12,856,

 (iv)  Ayurveda  (as  on  31-3-77)
 Institutionally  qualified  15846746
 Not  institutionally  qualified  88,080

 (v)  Siddha  (as  on  31-3-77)
 Institutionally  qualified  1,602
 Not  Institutionally
 qualified  16,569

 (9)  Allopathy  4866

 Homoeopathy  हा

 Unani  +  6

 Ayurveda  592
 Siddha  नि  ar  6g*
 *Wings  in  Allopathy  hospital.

 (c)  According  to  the  available  in-
 formation  27  per  cent  of  the  hospitals
 are  in  rural  arcas  and  73  per  cent  are
 in  urban  areas.  No  definite  informa-
 tion  is  available  regarding  the  loca-
 tion  of  medical  practitioners.  How-
 ever,  according  to  the  5th  Plan  the
 80  per  cent  of  the  population  living
 in  rural  areas  had  only  30  per  cent
 of  the  hospital  beds  and  20  per  cent
 of  the  doctors  in  the  country.

 Demands  of  Employees  of  E.P.F.
 Organisation

 4i24.  SHRI  SHIV  NARAIN  SAR-
 SONIA:  Will  the  Minister  of  PAR-
 LIAMENTARY  AFFAIRS  AND  LA-
 BOUR  be  pleased  to  state:
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 (a)  whether  the  All  India  Em-

 ployees'  Provident  Fund  Staff  Federa-
 tion  had  served  a  notice  for  one  day
 token  strike  on  30  January,  4978
 against  delay  in  settlement  of  their
 long  pending  32-point  charter  of  de-
 mands;

 (b)  whether  some  of  their  demands
 like  revision  of  yard  stick,  change  in
 ratio  between  the  Clerks  and  Head
 Clerks  revision  of  pay  scales  of
 P.F.I’s,  Gr.  It  and  Supdts.,  restora-
 tion  of  H.R.A.  to  Hyderabad  were
 accepted  by  the  Minister  of  State  for
 Labour  on  7797  October,  1977;

 (c)  whether  he  called  the  Ministe-
 vial  Officers  concerned  on  4th  Janu-
 ary,  978  for  the  implementation  of
 the  accepted  demands  and  on  8th
 January,  978  appealed  to  the  Fede-
 ration  to  cal]  off  the  strike  assuring
 immediate  implementation  of  the
 accepted  demands;  and

 (d)  if  go,  steps  Government  propose
 to  take  for  implementing  the  same?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  LABOUR  AND
 PARLIAMENTARY  AFFAIRS  (DR
 RAM  KRIPAL  SINHA):  (a)  Yes.

 (b)  The  representatives  of  the  Fe-
 deration  were  informed  that  the  de-
 mands  would  be  considered.

 (c)  The  Minister  of  State  for  La-
 bour  appealed  tothe  represntatives  to
 call  off  the  strike.  Some  of  the  de-
 mands  have  since  been  accepted  and
 certain  others  are  under  considera-
 tion.

 (d)  Orderg  have  already  been  issu-
 ed  in  respect  of  certain  demands  like
 work  load,  restoration  of  pay  cut
 and  the  benefits  to  be  granted  to  the
 employees  in  connection  with  the
 Silver  Jubilee  celebration.  Certain
 other  demands  like  revision  of  pay
 scales  of  Provident  Fund  Inspectors
 (Gr.  II)  and  House  Rent  Allowance
 to  the  staff  at  Hyderabad  are  under
 consideration,
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 Sale  by  Hindustan  Steel  and  Tata  Co.
 of  thelr  products  in  big  lotg  to  big

 Capitalists  or  Stockists
 4125,  SHRI  BHAGAT  RAM:  Will

 the  Minister  of  STEEL,  AND  MINES
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  he  is  aware  that  the
 Hindustan  Steel  and  Tata  Company
 sell  their  products  in  big  lots  to  the
 big  capitalists  or  stockists  who  after
 purchasing  it  sell  in  black  market;

 (b)  whether  he  is  880  aware  about
 the  difficulties  the  small  industrialists
 are  facing  as  g  result  of  this:  and

 (c)  what  are  these  difficulties  and
 steps  taken  to  remove  them?

 THE  MINISTER  OF  STEEL  AND
 MINES  (SHRI  BIJU  PATNAIK):  (a)
 There  is,  at  present,  no  control  on
 the  supply  and  distribution  of  any
 category  of  iron  and  steel.  The  ques-
 tion  of  any  “black  market”,  there-
 fore,  doeg  not  arise,  Priority  in  selling
 steel  materials  is  generally  given  to
 actual  users.  The  materials  avail-
 able,  after  meeting  the  requirements
 of  the  actual  users,  are  given  to  trad-
 ers  who  sell  these  to  actual  users  who
 require  materials  in  smaller  quanti-
 ties.

 (b)  and  (c).  Gevernment  is  aware
 that  the  Small  Scale  Industries  Cor-
 Pporations  are  finding  it  difficult  to
 meet  the  requirements  of  their  units,
 particularly  in  the  case  of  iron  and
 ateel  items  which  are  in  short  supply.
 There  have  also  been  transport  bottle-
 necks  which  the  Railways  are  trying to  solve.  The  producers  have  been
 askeg  to  pay  special  attention  to  the
 needs  of  these  Corporations.  Periodi-
 cal  meetings  are  also  held  with  the
 representatives  of  the  Corporations. As  a  result  of  these  measures,  the
 despatches  to  the  Corporations  have
 been  considerably  stepped  up.

 कारखानों  में  कार्य  के  घंटों  में  कमी

 4126,  श्री  शामधारी  शास्त्री  :  क्‍या
 संसदीय  कार्य  तथा  असम  मन्‍्त्री  यह  बताने  की
 कपा  करेंगे  कि  :

 9  Ls—4,
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 (क)  क्‍या  बेरोजगारी  की  समस्‍या
 को  ध्यान  में  रखते  हुप  सरकार  का  विचार

 कारखानों  में  प्रतिदिन  काम  के  घंटों  को  श्राठ
 से  घटा  कर  छः  करने  का  है;  और

 पख)  यदि  हां,  तो  कब  से  और  यदि  नहीं,
 तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  अ्रम  मंत्री  (भरी
 रवीन्द  बर्मा)  :  (क)  इस  समय  ऐसा  कोई
 प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  v

 (ख)  प्रश्न  नहीं  उठता  t

 Setting  up  of  g  Special  Cell  tg  look
 after  Rual  Labour

 4127.  DR.  VASANT  KUMAR  PAN-
 DIT:  Will  the  Minister  of  PARLIA-
 MENTARY  AFFAIRS  AND  LABOUR
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  plan-
 ning  to  set  up  Specia]  Cell  on  the  Na-
 tional  Level  to  look  after  all  prob-
 lems  affecting  rural  labour;

 (b)  what  is  the  estimateg  number
 of  rural  labour  force  in  the  country
 and  hew  many  of  them  are  estimated
 to  be  unemployed  oy  partly  employ-
 ed;  and

 (c)  whether  the  above  cell  will  act
 as  an  implementing  machinery  agency
 to  look  after  rural  labour,  various
 laws,  affecting  their  wages,  land  re-
 forms  and  land  distribution  to  the
 landless?

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR
 (SHRI  RAVINDRA  VARMA):  (a)  to
 (ec).  According  to  the  27th  Round  of
 the  National  Sample  Survey  conduct-
 ed  during  October,  972—September,
 ‘1973,  the  rural  labour  force  in  the
 country  was  99.63  million.  Out  of  this,
 1.83,  mullion  were  chronically  unemp-
 loyed  and  50.24  million,  who  were
 working  as  casual  labour  were  re-
 Ported  to  be  under-employed.

 A  nucleus  ofa  cell  dealing  with
 the  problem  of  labour  in  the  unor-
 ganised  rural  gector  has  been  set  up
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 in  the  Ministry  to  look  into  the  prob-
 lems  of  rural  labour  particularly  their
 organisation  and  service  conditions

 उत्तर  प्रवेश  के  कुछ  जिलों  में  जी०  एम०  Zo,
 पी०  एस०  Who  के  कर्मचारियों  के  लिये

 रिहायशो  कालोनी

 4i28.  eft  फिरगी  प्रसाद  क्‍या  संचार
 मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेगे  कि

 (क)  क्या  उत्तर  प्रदेश  सकिल  लखनऊ
 से  सम्बन्धित  गोरखपुर  देवरिया,  बस्ती  और
 आजमगढ  जिलो  मे  जी०  एम०  टी०  भौर  पी ०
 एम०  जी०  के  कर्मचारियों  के  लिये  विभाग

 द्वारा  बाई  रिहायशों  वालोनी  बनाई  गई  है
 झौर

 (ख)  यदि  नहीं  ता  क्या  सरकार  का
 विचार  आवासीय  सुविधा  दिलाने  हेतु
 कालानी  बनाने  ते  fer  समचित  ह#र्यवाही
 करने  का  है  और  यदि  हा  तो  कब  और  यदि
 मही  तो  इसके  क्‍या  कारण  है  ?

 संचार  मत्रालय  मे  राज्य  सत्री  श्री
 मरहरि  प्रसाद  सुख्देव  साथ)  (क)  इन
 जिला  के  विभिन्‍न  स्थाना  ५९  निम्नलिखित
 विभागीय  स्टाफ  क्वार्टर  उपलब्ध  है

 गोरखपुर  4
 देवरिया  5
 आजमगढ़  5

 बस्ती  3

 ख)  विभिन्‍न  स्थानों  पर  अतिरिक्‍त
 स्टाफ  क्वार्टरो  का  विभिन्न  चरणों  मे  निर्माण
 कराने  का  प्रस्ताव  है

 000  रुपये  तक  बेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों
 को  श्रमिक  कानूनों  का  लाभ

 430  शी  युवराज  क्‍या  ससदीय
 कार्य  तथा  श्रम  मत्री  यट  बताने  की  कपा  करेगे
 कि

 (क)  क्‍या  500  रुपये  प्रति  मास  वेतन
 पाने  वाले  कमंचारी  ही  श्रमिक!  की  वर्तमान

 MARCH  23,  7978  Written  Answers  L900

 परिभाषा  के  अन्तर्गत  श्राते  है  और  उन्हें  ही
 श्रमिक  कानूनों  का  लाभ  दिया  जाता  है

 (ख)  क्या  परिभाषा  मे  सशोधन  कर
 3000  रुपये  तक  वेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों

 को  भो  उक्त  परिभापा  के  श्रन्तगेत  लाया
 जायेगा.  और

 (ग)  यदि  हा  तो  कब  तक  और  यदि
 नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण  है  ?

 ससवोय  कार्य  तथा  श्रम  संत्री  (श्री
 रबीन्द्र  वर्मा)  (क)  से  (ग)  औद्योगिक
 विवाद  अधिनियम  i947  में  कर्मकार'  शब्द
 की  परिभाषा  बिना  कसी  मजदूरी-सीम  के
 कार्यात्मक  श्राधार  पर  की  गई  है  ।  मजदूरी
 सीमा  केवल  पर्यवेक्षका  के  मामले  में  लाग्‌
 होती  है  ताकि  soo  ett  प्रति  माह  म  कम
 मजदूरी  पाने  बाले  पर्यवेक्षका  का  भो  'कमकार'
 शब्द  की  परिधि  में  लाया  जा  सके  ।

 Fake  postage  Stamps
 4131  SHRI  SHANKERSINHJI  VA-

 GHELA  Will  the  Minister  of  COM-
 MUNIC  ATIONS  be  pleased  to  state

 (a)  whether  some  cases  of  fake
 postage  stampg  has  come  to  Govern-
 ment’s  notice,

 (9)  ४४  so  the  particulars  thereof,
 (c)  the  number  of  persons  arrested

 an  thi  connection  and  the  action  taken
 agaist  them

 (d)  whether  the  hand  of  some  pos-
 tal  employees  ig  also  suspected  in  the
 manufacturing  of  these  fake  postage
 stamps  ang

 (e)  if  so  the  particulars  thereof?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN

 THE  MINISTRY  OF  COMMUNICA-
 TIONS  (SHRI  NARHARI  PRASAD
 SUKHDEV  SAI)  (a)  A  case  of  use
 of  fake  postage  stamps  catre  to  no-
 tice

 (b)  4  letters  bearing  fake  postage
 stamps  of  25  paise  and  50  paise  deno-
 minations  (Nehru  and  Gliding  Bird
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 series  respectively)  have  come  to
 light  so  far  Out  of  these  4  letters,
 one  was  delivered  at  Delhi  The  other
 were  detected  at  Calcutta  Air  Sorting
 Office  in  course  of  transmission  The
 matter  was  reported  on  ‘18-2-78  to  the
 lecal  police  at  Bhagalpur  (Bihar)  from
 where  they  were  found  to  have  been
 posted  Police  and  departmental  in-
 vestigations  are  in  progress

 (c)  Yes,  Sir,  one  person  so  far
 (9)  and  ie)  No  involvement  of

 Postal  employees  hag  come  to  light  as
 yet

 सकलो  झ्रोषधियों  एव  टोको  का  बनाया  जाव

 4132,  श्री  श्रोम  प्रकाश  त्यागी  4
 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मत्री
 यह  बलान  की  क्रपा  करेंगे  कि

 (को)  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  द्वेष  मे
 नवली  श्राषधिया  एव  टीक  भारी  मात्रा  में
 बनाए  जा  रह  हैं  जिसने  परिणामस्वरूप  डॉक्टर
 बहत  परणान  है  अा  रागियो  ता  जीवन
 खतर  में  है  ,

 (ख)  कया  सरकार  नकनी  आपधिया
 बनाने  बाजा  एवं  औषधिया  a  मिनातत  करने
 बानी.  से  मफकायना  करने  थ्  जिए  बतमान
 बनना  का  और  अवरित्र  कठोर  बनाएगी
 जिसस  दस  अमानवीय  घन  का  समाप्त  विया
 जा  सके  ,  श्र

 (ग)  यदि  नहीं  तो  उमरी  क्या  कारण
 है  ?

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मत्रालय
 से  राज्य  सत्री  पुश्ी  जगवम्दो  प्रसाद  यावव)  :
 (क)  सरवपर  को  ऐसी  काई  शि्पार्न  नहीं

 मिली  है  कि  भारी  मात्रा  मे  नकली  औपधिया
 और  टीजे'  बनाए  जा  रहे  है  ।  आपधि  प्रौर
 प्रसाधन  सामग्री  प्रध्तियम  940  और
 उसबे'  अधीन  नियमो  के  उपबन्धों  के  ब्रन्तर्गत,
 आपधियो  के  विक्रय  और  निर्माण  पर  नियत्रण
 राज्य  औषधि  नियत्रण  अधिकारियों  द्वारा
 किया  जाता  है  जिन  से  इस  बारे  में  उनके  पास
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 झाई  हुई  सूचना  को  भेजने  का  पभ्रनुरोध  किया
 गया  है

 (ख)  नकली  और  मिलाबटी  प्रौषधियो
 के  निर्माण  और  विक्रय  पर  कठोर  दण्ड  की
 व्यवस्था  करने  वे  लिए  श्रौषधि  शौर  प्रसाधन-
 सामग्री  अधिनियम  को  सशोधित  करने  का
 विचार  है  tv  विभिन्न  प्रस्तावित  'सशोधनों  पर
 काफी  आगे  तक  कार्यवाही  कर  ली  गई  है  ।

 (ग)  यह  प्रश्न  नहीं  उठता

 सिलाई  इस्पात  सयंत्र  के  निकट  नन्दनी  खबानों
 में  कार्यरत  सजदूर

 ब133  श्री  मोहन  जेय्या  :  क्‍या  इस्पात
 झोर  खान  मत्री  यह  बतान  की  कृपा
 करेगेकि  :

 (+)  भिलाई  इस्पात  सथत्र  के
 निकट  नन्दनी  खदाना  में  ठेक्रेदारा  एव
 सासाइटी  के  झन्तर्गत  वित्तन  मजदूर  कार्य
 कर  रहें  है  और

 (@)  क्या  सरकार  का  विचार  उक्त
 खदानों  का  अधिग्रहण  करने  का  है  और  यदि
 हा  ता  ऐसा  कब  तक  क्या  जायगा  ?

 इस्पात  और  खान  सत्रालय  से  राज्य  सत्री
 (श्री  करिया  मुण्डा)  (क)  भिलाई  इस्पात
 कारखान  की  ननन्‍्दनी  खाना  म॑  ठेकेदारों  तथा
 श्रमिक  सहवारी  समिति  के  अधीन  काम  कर
 रहे  श्रमिका  की  सख्या  उस  प्रकार है.

 ठेवेदारा  +  अधीन  काम  कर
 रहे श्रमिक  ,  355

 श्रमिक  सहकारी  समिति  के
 अधीन  काम  बर  रहे
 श्रमिक  .  .  824

 ख)  नन्‍्दनी  की  चने-पत्थर  की  खाने
 भिलाई  इस्पात  कारखाने  को  रक्षित  खाने  है
 झत  इनका  सरकार  द्वारा  भ्रधिग्रहण  करने
 का  प्रश्न  नही  उठता  ।
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 अमरीकी  नोसेना  का  हिन्द  महासागर  में
 प्रवेश

 4434.  श्  रामबास  सिह  :
 शी  झार०  थो०  स्थामीनाथन  :

 क्या  बिदेश  मती  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  को  दिनाक  23
 फरवरी,  978  के  “नवभारत  टाइम्स'  में
 प्रकाशित  इस  आशय  के  समाचार  का  पता
 “अ्रमरीकी  नौसेना  के  चार  जहाज  नियंत्रित
 प्रक्षेपणास्त्र  युद्धपोत  फोम्स  के  नेतृत्व  में
 ध्वज  प्रदर्शन  के  लिए  हिन्दमहासागर  में  प्रवेश
 कर  गये  है!  ;

 (ख)  क्‍या  यह  कार्यवाही  'हाने  आफ
 अफ्रीका!  में  गम्भोर  होते  जा  रहे  संकट  के
 संदर्भ  में  बतायी  जाती  है  ;

 (ग)  क्‍या  हिन्दमहासागर  में  इन  युद्ध
 थोतो  का  प्रवेश  भारत  के  लिये  चिन्ता  का
 विषय  नहीं  है.  ;  श्रौर

 (घ)  यदि  हा,  तो  इसके  विरोध  में
 सरकार  द्वारा  क्‍या  कदम  उठाये  जाने  का
 विचार  है  ?

 विदेश  मंत्री  (श्री  टल  बिहारी  :

 बाजपेयी) :  (क)  जी,  हां  i

 (ख)  अमरीकी  विदेश  विभाग  को
 20  फरवरी,  978  की  इस  घोषणा  की  ओर
 हमारा  ध्यान  आकर्षित  किया  गया  है  कि  एक
 अमरीकी  नाोसेना  टास्क  फोर्स  जिस  में  चार
 जहाज  है,  ने  भी  नियोजन  के  निमित्त  हिन्द-
 महासागर  मे  प्रविष्ट  हुआ  है  |

 (ग)  झौर  (घ).  भारत  सरकार  का
 हमेशा  ही  यह  दृष्टिकोण  रहा  है  कि  हिन्द-
 महासागर  में  बड़े  राष्ट्रों  की  सेनिक  उपस्थिति
 और  प्रतितन्दिता  इस  क्षेत्र  के  लिए  तनाव
 और  असुरज्ञा  का  कारण  है  7  हिन्दमहासागर
 में  बड़े  राष्ट्रो  की  सेनिक  उपस्थिति  में  वृद्धि
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 होना  इस  क्षेत्र  में  तनाव  कम  होने  के  मार्ग  में
 एक  रुकावट  है  ।  इससे  संबद्ध  विषयों  पर
 मैं  27  फरवरी  को  लोक  सभा  में  और  2  मार्च,
 978  को  राज्य  सभा  में  विस्तृत  वक्तव्य

 दे  चुका  हु  ।
 Target  fixed  for  Steel  Production

 during  1919
 4135.  SHRI  §PRASANNBHAI

 MEHTA:  Will  the  Minister  of  STEEL
 AND  MINES  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Union  Government  has  fixed  40  mil-
 lion  tonne  steel]  target  for  979  to  be
 produced;

 (b)  if  so,  what  will  be  the  total
 gum  required  for  the  purpose;

 (c)  which  are  the  steel  plants  that
 will  produce  the  steel  in  increasing
 rates;

 (d)  whethe:  any  programme  hus
 been  set  up  by  Government  to  achieve
 this  target;  and

 (e)  if  so,  the  details  thereof?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN

 THE  MINISTRY  OF  STEEL  AND
 MINES  (SHRI  KARIA  MUNDA),  (a)
 to  (७).  The  target  of  steel  produc-
 tion  from  the  six  integrated  stcel
 plants  for  the  financial  year  1978-79
 has  been  fixed  at  9.965  million  tonnes
 of  ingot  steel  As  compared  to  the
 estimated  production  in  1977-78,  this
 would  Meun  an  increace  of  about  5
 million  tonnes  78  per  cent  higher).
 All  the  plants  except  TISCO  will  con-
 tribute  to  this  additional  production
 but  the  bulk  of  it  will  come  from
 Bokaro  Steel  Plant  as  indicated  in  the
 statement  below:—

 Cooo’  tonnes)
 1977-78  —_978-79 Plant  Estimated  Targetoy

 production  production
 Bhilai  2378  2400
 Durgapur  3089  3250
 Rourkela  3475  7550
 Bokaro  966  2050 TISCO  3969  3050 sco.  647  705

 Tora...  8462  9965
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 In  the  case  of  plants  other  than
 Bokaro,  additional  production  will  be
 available  as  a  result  of  improved
 utilisation  of  installed  capacity.

 As  regards  Bokaro  Steel  Plants,  its
 first  stage  with  a  capacity  of  .7  mil-
 lion  ingot  tonnes  which  was  complet-
 ed  with  the  commissioning  of  Blast
 Furnace  No.  3  in  February,  (1978,  as
 estimated  to  cost  Ks.  98.34  crores.
 The  present  estimated  cost  of  expan-
 sion  of  the  Plant  to  a  capacity  of  4.0
 million  ingot  tonnes  which  is  proceed~
 ing  a  pace  i,  Rs.  072  crores

 In  order  to  achieve  the  production
 plan  for  1978-79,  the  availability  and
 supply  of  major  inputs  including
 raw  materials,  railway  transport,
 power  etc.  have  been  discussed  w.th
 the  concerned  agencies  Schedules

 of  capital  and  maintenance  repairs
 have  also  been  drawn  up.  It  is  also
 proposed  to  import  some  quantity  of
 low  ash  coking  coal  for  blending  with
 indigenous  coal  which  will  help
 improve  the  productivity  of  Blast
 Furnaces  in  the  Steel  Plants.
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 Expenditure  on  Staff  carg  in  office  of
 C.P.F.C,

 4136,  SHRI  KALYAN  JAIN:  Will
 the  Minister  of  PARLIAMENTARY
 AFFAIRS  AND  LABOUR  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  expenditure  on  staff
 cars  in  the  ojce  of  the  Central
 Provident  Fund  Commissioner  has
 increased  many  folds  during  the  last
 three  years;

 (b)  if  so,  the  total  amount  spent  on
 petrol,  repair,  charge  of  spare  parts
 and  overtime  to  staff  car  driver  head-
 wise  during  the  last  3  years  year-wise;
 and

 (c)  the  action  Government  pro-
 pose  to  take  in  the  matter?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  LABOUR  AND
 PARLIAMENTARY  AFFAIRS  (DR.
 RAM  KIRPAL  SINHA):  (a)  No,  Sir.
 There  has  been  some  increase  in  the
 year  1977-78  due  to  the  purchase  of
 a  second  car.

 (b)  A  statement  is  enclosed.
 (c)  Does  not  arise.
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 437.  श्री  श्यत्म  लाल  ु  +  क्‍या

 इस्पात  धौर  खान  मती  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 (क)  मन्य  प्रदेश  से  मण्डल  के  ख  रखुरा-
 दादर  बालकों  की  बाक्माइट  खानो  में  कितने
 कर्वबारी  स्थायी  और  श्रस्यायी  रूप  से  कार्य
 कर  रहे  हैं  ,

 (ख)  टन  में  से  उत  कमंचारियों  की
 कितनी  सख्पा  है  जा  मण्डला  जिले  के  भ्रस्थायी
 सागरिक  है  और

 (ग)  इन  खातों  में  कर्मचारियों  को
 नियक्ति  में  स्थानीय  नागरिका  को  प्राथमिकता
 न  दिये  जाने  के  क्‍या  कारण  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  से  राज्य  सत्री
 ध्वी  करिया  मुण्डा)  (क)  खुरखुरी  दादर

 में  कोई  वाक्साइट  खान  नहीं  है  ।  रक्‍तीदादर
 खानों  में,  जिसका  खान  कार्यालय  खुखुरी  दादर
 में  है,  कुल  708  कर्मचारी  है  जिनमे  से  707
 कमेचारी  स्थायी  है।

 (ख)  शौर  (ग)  कम्पनी  द्वारा  यथा-
 समय  प्रधिक  से  भ्रधिक  स्थानीय  लोगो  को
 रोजगार  दिया  जाता  है  श्रौर  ऐसा  इस  सम्बन्ध
 में  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रतिष्ठानों  के  बारे  में
 सरकारी  निदेशों  के  अतुसार  बताई  गई  भरती
 नीति  के  अनुसार  ही  किया  जाता  है  ।  कम्पनी
 द्वारा  कमंचारियों  के  जिला-बार  मूलस्थाने
 के  ऑ्ाकडे  नही  रखे  जाते  है  शौर  न  कम्पनी  से
 इस  प्रकार  के  भाकड़े  रखने  की  भाशा  ही
 की  जाती  है  ।
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 4i38.  श्री  राजकेशर  सन :.  क्या
 संचार  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 (क)  क्‍या  परिवहन  की  सुविधाओं  से
 बचत  ग्रामीण  तथा  दूरदराज  के  क्षेत्रो  मे
 शाखा  डाकधरो  में  पृथक  पोस्टमैन  की  सेवायें
 उपलब्ध  कराने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के
 विचाराधीन  है  ,

 (ख)  यदि  हा,  तो  उक्त  प्रस्ताव  की
 मुख्य  बातें  क्‍या  है  ,  भौर

 (ग)  यदि  नहीं,  तो  गाव-गाव  तथा
 चर-घर  डाक  बाटने  में  जो  बिलम्ब  होता  है
 और  ब्राच  पोस्ट  मास्टर  को  जो  कठिनाई
 होती  है  उन्हें  दूर  बरने  के  लिये  सरकार  ा
 क्या  वैकल्पिक  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री
 सरहरि  प्रसाद  सुखदेव  साथ)  (कब)  जी
 नही  t

 (ख)  प्रश्न  ही  नही  उठता  ।

 (ग)  डाक्घरों  के  साथ  कर्मचारियों  का
 जो  दस्ता  सबद्ध  किया  जाता  है,  वह  वहा  के
 काम  की  मात्रा  के  भ्राधार  पर  निश्चित  किया
 जाता  है  जिसमे  डाक  वितरण  कार्य  भी  शामिल
 रहता  है  ।  वितरण  कार्य  के  लिए  झलग  से
 कर्मचारियों  की  मज्री  तभी  दी  जाती  है
 जब  कि  उपलब्ध  कर्मचारियों  क्वारा.  बह  कार्य
 पूरा  न  हो  सकता  हो  ny

 Defective  Telephone  Exchange  at
 Ludhiana

 4389  SHRI  BALWANT  SINGH
 RAMOOWALIA  Wil  the  Minister  of
 COMMUNICATIONS  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  he  is  aware  of  the
 defective  working  condition  of  tele-
 phone  exchange  at  Ludhiana  where
 one  38  to  wait  for  20  minutes  to  30
 minutes  for  dial  tone  to  make  one
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 local  call  thus  creating  difficulties  for
 ३30  lakh  people  of  that  industrial  city
 of  Punjab;  and

 tb)  if  so,  steps  taken  to  correct  the
 defect?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMUNICA-
 TIONS  (SHRI  NARHARI  PRASAD
 SUKHDEV  SAI):  (a)  No  Sir.  it  ३5
 not  true  that  the  exchange  system  is
 defective.  The  exchange  is  working
 satisfactorily  except  that  there  is  a
 dial  tone  delay  of  5  to  I5  seconds
 during  busy  period.

 (b)  The  following  actions  are
 taken:

 a  The  Crossbar  exchange  is
 being  upgraded  to  incorporate
 known  improvements  progressively.

 (ii)  Regular  testing  of  equipment
 is  done  te  ensure  that  the  equip-
 ment  is  working  properly.

 (ii)  Since  the  present  exchange
 is  heavily  overloaded,  another  ex-
 change  of  6,008  lines  is  under  imstal-
 lation,  which  when  completed  will
 afford  some  relief  to  the  existing
 exchange.
 Minerals  found  in  Orissa  by  G.  S.
 4i40.  SHRI  SARAT  KAR:  Will  the

 Minister  of  STEEL  AND  MINES  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  minerals  so  far  found  by
 the  Geological  Survey  in  Orissa;

 (b)  the  extent  to  which  these  mine-
 rals  were  utilised  and  developed  dur-
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 ing  the  Third,  Fourth  and  Fifth  Five
 Year  Plan  period;  and

 (c)  whether  the  Central  Govern-
 ment  have  formulated  any  project
 during  the  Fifth  and  Sixth  Five  Year
 Plans  based  on  mineral  deposits  in
 Orissa?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  STEEL  AND
 MINES  (SHRI  KARIA  MUNDA):  (a)
 As  a  result  of  the  geological  surveys
 carried  out  in  different  parts  of  Oris-
 sa,  occurrences  of  important  minerals
 30  far  estimated  in  the  State  include
 bauxite,  copper  ore,  iron  ore,  Coal,
 manganése  ore,  chromite,  vanadifer-
 ous  magnetite,  limestone,  dolomite,
 nickel,  china  clay,  fire  clay  and  gra-
 phite.

 (b)  Information  regarding  the  quan-
 tity  and  value  of  minerals  mined  in
 Orissa  at  the  beginning  of  Third,
 Fourth  and  Fifth  Plan  periods  is
 given  in  the  Statement  which  re
 flects  the  gradual  increase  in  produc-
 tion  and  value  of  most  of  the  minerals
 during  successive  Plan  periods.

 (c)  Important  mineral  based  pro-
 jects  included  in  the  Fifth  Plan  and
 draft  Five  Year  Plan  (i978—83)  in-
 clude  East  Coast  bauxite  project,  Su-
 kinda  nickel  project  and  Sargipalli
 lead  project.  Projects  under  conside-
 ration  for  develoment  in  the  Five
 Year  Plan  978—-83  pertain  to  ferro-
 vanadium  and  ferro-chrome.  A  nun
 ber  of  coal  projects  are  at  present
 under  consideration  of  Government
 for  development  during  the  next  Plan
 period  (978-—83).
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 Compensatory  allowance  to  P&T  staff
 posted  at  Maithon  Dam  (Bihar)
 4141,  SHRI  BIRENDRA  PRASAD:

 Will  the  Minister  of  COMMUNICA-
 TIONS  be  pleased  to  state:

 {a)  whether  the  provision  of  grant
 of  compensatory  allowance  to  the
 P&T  Staff  posted  at  Maithon  Dam
 (Bihar)  was  under  consideration  of
 Government;  and

 (b)  if  so,  the  decision  taken  there-
 on?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMUNICA-
 TIONS  (SHRI  NARHARI  PRASAD
 SUKHDEV  SAI):  Ya)  Yes,  Sir.

 (b)  Grant  of  Compensatory  Allow-
 ance  to  the  P&¥  Employees  could
 not  be  agreed  to.
 Working  of  Hospitals  in  the  country

 4142.  SHRI  MANORANJAN  BHAK-
 TA:  Will  the  Minister  of  HEALTH
 AND  FAMILY  WELFARE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 working  of  hospitals  are  not  satisfac-
 tory  all  over  the  country  due  to  fre-
 quent  strikes  being  resorted  to  by  the
 doctors,  nurses  and  other  staff;

 (b)  whether  Government  contem-
 plate  to  ban  strikes  in  hospitals  keep-
 ing  in  view  its  public  utility  service;
 and

 (c)  if  so,  steps  being  taken  in  this
 regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HEALTH  AND
 FAMILY  WELFARE  (SHRI  JAG-
 DAMBI  PRASAD  YADAV):  (a)  The
 working  of  Hispitals  does  get  affected
 due  to  strikes  resorted  to  by  the  doc~
 tors,  nurses  and  other  staff.

 (b)  and  (c).  The  Government  is  not
 considering  any  proposal  for  banning
 strikes  in  Hospitals.  However,  a  com-
 prehensive  Industrial  Relations  Bill
 is  likely  to  be  introduced  in  the  cur-
 rent  session  of  the  Parliament  which
 would  cover  all  aspects  relating  to
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 strikes  in  establihment  which  are
 industry  within  the  meaning  of  that
 Bill.
 Programme  of  shifting  offices  of  un-

 dertakings  under  the  Ministry
 4143,  DR.  BAPU  KALDATE;:  Will

 the  Minister  of  STEEL  AND  MINES
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  any  program-
 me  to  shift  the  headquarters  of  offices
 of  undertakings  under  the  “Ministry;

 (b)  ig  so,  the  details  of  the  compa-
 nies  whose  offices  are  being  shifted;

 (c)  arrangements  for  the  transfer
 of  employees  of  these  transferred  com-
 panies;  and

 (da)  alternatives  arrangement  of
 employees  who  would  be  unable  to
 get  themselves  transferred  to  the
 newly  shifted  offices?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  STEEL  AND
 MINES  (SHRI  KARIA  MUNDA):  (a)
 No,  Sir.

 (b)  to  (d).  Do  not  arise.
 Working  conditions  wages  of  Tea

 Plantations  workers
 444.  SHRI  PURNA  SINHA;  Will

 the  Minister  of  PARLIAMENTARY
 AFFAIRS  AND  LABOUR  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  propose
 to  investigate  the  wage  structure  in
 the  tea  plantations  industry  and  fix
 the  minimum  4Gaily  wages  of  tea  la-
 pour;

 (b)  whether  Government  propose  to
 appoint  a  Parliamentary  Committee  to
 tour  the  tea  plantations  areas  of  As-
 same  and  West  Bengal  in  particular  to
 investigate  into  the  working  and
 living  conditions  of  the  plantations
 workers  as  they  come  from  the  weak-
 est  sections;  and

 {c)  if  so,  when  and  what  will  be
 its  terms  of  references?

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR
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 (SHRI  RAVINDRA  VARMA):  (a)
 and  (b).  No,  Sir.  There  are  no  such
 proposals  under  consideration  at  pre-
 sent.

 (c)  Does  not  arise.

 क्षय  रोग  का  उन्मूलन
 4145,  श्री  जुन  सिह  भवौरयिा  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मत्री  वह
 बताने  का  कृपा  करेग  कि  देश  से  क्षय  रोग  की
 जड  से  समाप्त  करने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  (श्री  जगवम्बो  प्रसाद  यादव)  :
 सरकार  के  लिए  यह  बताना  सम्भव  नहीं  है
 कि  देश  से  क्षय  रोग  कब  तक  पूरी  तरह

 विवरण

 Written  Answers  eee:

 समाप्त  हो  जायेगा।  तथापि  राष्ट्रीय  क्षय-रोग
 कार्यक्रम  के  भ्रधीन  सर+र  देश  में  इस  क्षय-
 रोग  फैलने  से  रोक ने  के  लिए  हर  प्रकार  की
 कोशिश  कर  रही  है  और  इस  समस्या  को
 उस  सीना  तक  कम  करने  के  प्रयत्न  कर  रही  है
 जिससे  कि  बह  जन  स्वास्थ्य  की  एक  बड़ी
 समस्था  न  रहे।

 राष्ट्रीय  क्षय  रोग  नियंत्रण  कार्यक्रम  के
 भ्रधीन  स्थापित  जिला  क्षय  रोग  केन्द्रों  की
 सख्या  और  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  :976—
 77  में  सप्लाई  की  गई  क्षय  रोग  रोधी  औष-

 घ्रियों  तथा  बी०सी०जी०  वैक्सीन  की  लागत
 सम्बन्धी  विवरण  सलरन  है।

 राष्ट्रीय  क्षयरोग  नियंत्रण  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  खोले  गए  जिला  क्षयरोग  केन्द्रों  की  सख्या
 और  976-77  में  इस  कार्यक्रम  के  भ्रन्तर्गत  सप्लाई  की  गई  क्षयरोगरोधी  औषधियों  शौर  बी०  सी०
 जी०  बेक्सीन  की  कीमत  का  विवरण

 जिला  1976-77  ई...
 राज्य/सघ  राज्य  क्षेत्र  का  नाम  जिलो  की  क्षयरोग  सप्लाई  की  गई

 कुल  संख्या  केन्द्रो की  कुल  क्षयरोगरोधी
 सख्या  झ्रौषधियो  श्रौर

 बी०  सी०  जी०
 वेक्सीन  की  कीमत

 2  3  4

 l.  आान्‍्श्न  प्रदेश  2  2i  11,39
 2  असम  t0  0  4  89
 3  बिहार  नि  .  .  3]  9  7.82
 4  गुजरात  9  39  7.58
 5  हरियाणा  मु  .  .  है|  3.  22
 ee  हिमाचल  प्रदेश  2  2.4i
 7.  जम्मू व  कश्मीर  30  2.4
 8.  केरल  .  हि  :  0  5.3l
 a  मध्य  प्रदेश  45  28  9.20
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 1  2  3  4

 l0.  महाराष्ट्र  26  26  10.41
 li.  कनटिक  मु  9  9  8.0
 12.  उडीसा  3  2  4.  23
 13.  पंजाब  2  9  26
 14.  0  राजस्थान  26  26  7.53
 i5  0  तमिलनाडु  15  i5  3  44
 16.  उत्तर  प्रदेश  55  52  23  66
 17:  पश्चिम  बंगाल  6  6  9.55
 i8.  दिल्‍ली  ]  6  74
 i9.  नागालेड  7  0  02

 20.  मेद्यालय  3  0  48
 2i.  मणिपुर  6  0  62
 22.  सिक्किम  .  .  4  ]  056
 23  पांडिचेरी  4  t  0  32
 24.  लिपुरा  :  हे  3  l  0.30
 25.  गोवा,  दमन  व  दीव  .  3  I  0  52
 26.  अंदमान  व  निकोबार  द्वीपसमूह  2  l  0  34
 27.  लक्षद्वीप  ]  0  09
 28.  भरुणाचल  प्रदेश  5  3  0.45
 29.  चण्डीगढ  वि  ॥  0.20

 30.  ' मिजोरम  .  3  l  0.26
 Bl.  दादर,  नगर  हवेली  0  OL

 योग  396  374  47.07

 हिन्वुस्तान  स्टील  लिसिटेड,  में  स्टील  ट्यूब
 का  उत्पादन

 4146.  श्री  लखन  लाल  कपुर  :  क्‍या
 इस्पात  जौर  खान  मंत्री  मह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि.

 (क)  सार्वजनिक  और  निजी  क्षेत्र  की
 स्टील  कम्पनियों  में  स्टोल  ट्यूब  की  उत्वादन

 क्षमता  क्‍या  है  झौर  हिन्दुस्ताव  स्टोल  लिमिटेड
 में  कितना  उत्पादन  होता  है,

 (ख)  क्या  स्टील  ट्यूब  को  बिक्री  के
 लिए  सेल्स  मैनेजर  के  अभ्रतिरिक्त  एक  सेल्स
 प्रधिकारी  नियुक्त  किया  गया  हैं;  भर

 (ग)  यदि  of,  तो  उसका  श्रौचित्य
 क्‍या  है?
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 इस्पात  झौर  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 11  करिया  मुब्हा)  :  (क)  सार्वजनिक  भौर
 जिणी  क्षेत्र  के कारखनो  में  इस्तल  के  पाइप
 झौर  ट्यूब  बनाने  की  वाधिक  निधोरित  क्षमता
 नीचे  दी  ग्रई  हूँ

 सार्वजनिक  क्षेत्र.  1,30,000  टन
 निजी  केलर  18,38,050  टन

 हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  का  वर्ष  976—
 77  का  उत्जादन  65,100  टन  झौर  पैल,
 977  से  फरवरी,  978  का  उत्पादन
 71,800  24  है

 (ख)  और  (ग).  सभवत:  माननीय
 सदस्य  का  अ्रभिप्राय  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०
 के  कलकत्ता  स्थित  केन्द्रीय  बिक्रो  संगठन  के
 फ्लैट्स  एण्ड  ट्यूबलर  प्रोडक्ट्स  प्रभाग  के
 प्रब्धक  (बिक्री)  से  है।  पाइप  के  अलावा
 प्रबन्धक  (बिक्री)  टिन  प्वेटों  और  वैद्ञतिक
 इस्पात  को  चादरों  को  बिक्री  के  भो  इन्चाज  हैं  ny
 पाइप  की  बिक्री  सम्बन्धी  कार्यों  में  सहायता
 देने  के  लिए  प्रबन्धक  (बिक्री)  के  साथ  एक
 अधिकारी  लगाया  गया  है  बौर  इस  कार्य  की
 विशेषता  को  ध्यान  में  रबते  हुए  यह  महसृस
 किया  गया  है  कि  इस  व्यवस्थ।  को  जारी  रखा
 जाय  1

 Report  on  Wage  Policy
 बावा,  SHRI  CHITTA  BASU:  Will  the

 Minister  of  PARLIAMENTARY  AF-
 FAIRS  AND  LABOUR  be  pleased  to
 state,

 (a)  whether  a  Committee  was  set
 up  under  the  Chairmanship  of  Prof.  S.
 Chakravarty  by  the  Planning  Commis-
 sion  to  study  and  report  on  the  Wage
 Policy;

 (b)  if  so,  the  salient  features  of  the
 Report;  and

 (c)  the  decision  taken  by  Govern-
 ment  thereon?

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR  (SHRI
 RAVINDRA  VARMA):  (a)  Yes,  Sir.
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 (b)  The  report,  inter  alia,  recom-
 mended  the  setting  up  of  a  Wage  Cell
 in  the  Ministry  of  Labour  and  contain-
 ed  suggestiong  for  a  wage  policy.

 (c)  A  Wage  Cell  was  set  up  in  the
 Ministry  of  Labour  in  ‘1974.  The  sub-
 ject  matter  of  the  other  recommenda-
 tions  of  the  Committee  form  part  of
 the  terms  of  reference  of  the  Study
 Group  on  Wages,  Incomes  and  Prices
 set  up  by  the  Ministry  of  Finance  in
 October,  ‘1977,

 Criteria  for  posting  Officers  of  Sche-
 duled  Castes/Tribes  in  Offices  of  Trade
 Commissioners  and  Trade  Representa-

 tives  Abroad

 4148.  SHRI  BHAGWAN  DAS  RA-
 THOR:  Will  the  Minister  of  EXTER-
 NAL  AFFAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  any  criteria
 followed  by  his  Ministry  of  External
 Affairs  for  posting  the  Officers  belong-
 ing  to  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes  in  the  Offices  of  the  Trade  Com-
 missioners,  the  Trade  Representatives
 etc  abroad,

 tb)  how  many  Officers  of  these  cate-
 gories  have  been  considered  during
 the  last  three  years  in  such  postings;
 and

 (c)  the  category-wise  and  office-wise
 break-up  of  the  postings?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  EXTERNAL  AFFAIRS
 (SHRI  S.  KUNDU):  (a)  the  officers  are
 posted  abroad  in  accordance  with  crite-
 ria  apphcable  to  all  personnel  in  the
 External  Affairs  Ministry.

 (by  and  (०),  Among  the  officers  un-
 der  the  administratave  control  of  the
 Ministry  of  External  Affairs,  l  be-
 longing  to  the  Scheduled  Castes  and
 Scheduled  Tribes  have  been  posted
 abroad  during  the  last  three  years,  to
 all  categories  of  posts.

 category-wise  and
 postings  to

 Of  these,  the
 office-wise  break  up  for
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 offices  of  Trade
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 Commissioners  andTrade  Representatives  is  as  follows:—

 Category  of  Officer  Total  No.  Name  of  Mission/Office

 Group  “A”

 Group  “B”

 Group  “C”

 Group  “Dp”

 Recruitment  of  SC/ST  in  Bharat  Re-
 fractories  Ltd.

 4149.  SHRI  A.  K.  ROY:  Wilt  the
 Minister  of  STEEL  AND  MINES  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  matter  relating  to
 the  recruitment  of  SC  and  ST  in  the
 Bharat  Refractories  Ltd..  was  placed
 before  him  as  communicated  vide
 letter  No  MSM/77/843  dated  29th  Octo-
 ber,  1977;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  Gov-
 ernment  regarding  recruitment  of  SC
 and  ST  in  Bharat  Refractories  Ltd.?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  STEEL  AND
 MINES  (SHRI  KARIA  MUNDA):  \a)
 Yes,  Sir.

 (b)  The  recruitment  of  Scheduled
 Castes  and  Scheduled  Tribes  in  Bharat
 Refractories  Limited  is  being  made  in
 accordance  with  the  Government  direc-
 tives  and  instructions  on  the  subject,

 F/I,  Addis  Ababa
 E/I,  Bucharest
 C.G.L,  Sydney
 F/I,  Abu  Dhabi
 CG.L,  Vancouver
 E/I,  Prague GC.  I.,  Hong  Kong
 oa,  a  Nairobi S/T,  Budapest
 E/I.  Damascus
 E/I,  Bangkok EY,  Bucharest
 E/!,  The  Hague

 except  when  suitable  candidates  be-
 longing  to  these  categories  are  not
 available  despite  relaxation  in  quali-
 fications  and  experience  permitted  by
 the  management.

 New  records  established  by  Rourkela
 Fertilizer  Unit

 4150,  SHRI  K.  PRADHANI:  Will  the
 Minister  of  STEEI.  AND  MINES  oe
 pleased  to  state:

 (a)  whether  ६  is  a
 Rourkeia

 fact  that  the
 Unit  Plant  has

 established  several  new  records  during
 ‘1976-77;  and

 Fertiliser

 (b)  if  so,  what  are  the  details  there-
 of?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL  AND  MINES
 (SHRI  KARIA  MUNDA):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  details  of  various  records
 achieved  by  the  Rourkela  Fertilizer
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 Plant  during  the  year  ‘1976-77,  are  asunder:—
 (In  tonnes)

 Record  during  the  year  1976-77,

 Particulars  Foradav  For  the  For  the
 month  year

 Produciton
 a  Caleum  Ammonium  Nitrate  (CAN).  .  4.660  7 95,450,  918,05,

 ‘(B-2-1977)  (Jan  ह  (1976-77
 2  Ammonia  न  न  42,548  332.933

 (Jan  77)  (976-77)
 3  Natuc  Acid  ?  40,077  362,059

 (Jan  १77)  (3976-77)
 Despatches

 t  Calarum  An  nomum  Nitrate  (CAN)  331,073,
 (7070-77)

 दिल्ली  में  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  दिये  गये  तीस  हजारो  10,  00
 हेलं।कोन  कनेब्शन

 प्रोखला  1,700
 4752  श्री  दया  रास  शाक्य  :  क्‍या  जनपथ  2,000

 संचार  मत्री  यह  बताने  को  कपा  करेगे  कि  शक्ति  नगर  10,000
 गत  दा  वर्षों  में  दिल्‍ली  में  कितने  टेलीफोन
 कनकशन  दिये  गये  और  भविष्य  मे  और  27,300
 डेनी कान  कनेक्शन  देने  के  बारे  में  सरकार  _
 क्या  कार्यवाही  बर  रही  है?

 संत्रो
 1979-80  फरीदाबाद  900 संचार  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  (श्री

 नरहरि  प्रसाद  सुखदेव  साथ)  विछने  दो  विस्तार
 वर्षों,  अर्थात्‌  1976-77  झौर  1977-78  जनकपुरी  1,200
 (3i--78  तक)  के  दौरान  दिय  गये  राजौरी  गार्डन  6,000

 टेलीफोन  ला  *
 संख्या  30,75  है  गाजियाबाद-[]  2,000 नये  कनक्शन  देने  के  लिए  मौजूदा  एक्सचज ए  मौजूदा  ए

 तीस  हजारी  0,0° बा  विस्तार  क्या  जा  रहा  है  और  नये  एक्सचेंज
 खोले  जा  रहे  है।  नये  एकक्‍्सचेज  चालू  करन
 का  भअस्थ,यी  कार्यक्रम  नीचे  दिया  जा  रहा

 (23)
 राजौरी  गार्डन  10,000

 हू  (53)

 बषे  टेलीफोन  एक्मचेज  दी  जाने  वाली  30,100
 लाइनो  की

 समन संख्या  इन  एक्मचेजो  के  चालू  हो  जाने  पर
 आशा है कि वर्ष है  कि  ग्  i978-79NrC  1979-80

 1978-79,  शाहदर  पूर्व  1,600  के  दौरान  25,000  श्रौर  27,000  टेलीफोन
 नेहरू  प्लेस  2,000  कनेक्शन  दिये  जा  सकेंगे।
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 डाक-तार  जिभाग  में  लिपिकों  को  नियुक्ति
 के  लिये  मेरिट  लिस्ट

 4152,  ह , ड  थ्या  रास  शाक्य  :  क्या
 संचार  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  डाक-तार  विभाग  में  लिपिकों
 की  भर्ती  के  समय  प्रार्थी  द्वारा  हाई  कल
 परीक्षा  मे  प्राप्त  भ्रकों  के  प्राधार  पर  मैरिट
 लिस्ट  तैयार  की  जाती  है  और  उसमें  इन्टर
 तथा  बी  ०ए०  मे  प्राप्त  अकों  का  भी  ध्यान  रखा
 जाता  है  शौर  केवल  70  या  75  प्रतिशत  अक
 प्राप्त  करने  वाले  उम्मीदवारों  का  चयन
 किया  जाता  है,  और

 (ख)  क्या  सरकार  का  विचार  इस
 बात  को  सुनिश्चित  करने  का  है  कि  भविष्य
 में  मैट्रिक  परीक्षा  में  प्राप्त  झको  के  आधार
 पर  ही  चयन  किया  जाये  और  तदनुसार  मैरिट
 लिस्ट  बनाई  जाये  तथा  उच्चतर  परीक्षाओं
 में  प्राप्त  झकों  पर  ब्यान  न  दिया  जाये  जिससे
 मैट्रिक  पास  व्यक्तियों  का  रोजगार  मिल
 सके  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्ी
 नरहरि  प्रसाद  सुखदेव  साथ)  (क)  जी  हा  Y
 उम्मीदवारों  द्वारा  हाई  स्कूल  परीक्षा  में
 प्राप्त  ग्रकों  के  श्राघार  पर  एक  योग्यता  सूची
 तैयार  की  जाती  है  और  इटर  व  बी०ए०
 परीक्षाओं  में  प्राप्त  अकों  का  लाभ  भी  दिया
 जाता  है।  तयापि,  यह  सही  नही  हूँ  कि
 70  या  75  प्रतिशत  अक  प्राप्त  करने  वाले
 उम्मीदवार  ही  चुने  जाते  हैं,  यह  इस  बात  पर
 निर्मर  करता  है  कि  किसी  डिवीजन  में  उस
 खास  डिवीजन  के  लिए  घोषित  खाली  स्थानों
 की  एक  खास  मछ्या  तक  अधिकतम  शक
 प्राप्त  करने  वाले  क्तिने  उम्मीदवार  उपलब्ध
 होते  है।

 (ख)  जी  नहीं ।
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 जामनपर  जिले  के  तरसाई  गांव  में  टेलीफोन
 एक्सचेंज  खोलना

 4153,  श्री  धर्मेंसह  भाई  परेल :
 क्या  संचार  मत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 (क)  क्‍या  गुजरात  मे  जामनगर  जिने  में
 जामजोधपुर  तालुका  की  तरसाई  ग्राम  पचायत
 तया  श्री  जागृति  युवक  मडल  की  झोर  से
 क्रमश.  2  फरवरी,  i978  तथा  दिसम्बर,
 977  को  कोई  भ्रभ्यावेदन  पत्र  अहमदाबाद,

 जूनागढ  तथा  जामनगर  टेलीफोन  भ्रधि-
 कार्रियों  को  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमे  तरसाई  ग्राम
 में  ठेलीफोन  एक्सचेज  खोलने  तथा  उससे
 टेलीफौस  कनेक्शन  देने  का  भ्रनुरोध  किया
 गया  है,

 (@)  यदि  हा,  तो  उनमे  की  गई  मार्गों
 का  व्यौरा  क्या  है  श्रौर  उन  पर  क्‍या  कार्यवाही
 की  गई  श्रथवा  करने  का  विचार  है,  और

 (ग)  तरसाई  गाव  को  टेलीफोन  सुविधा
 कब  तक  उपलब्ध  कर  दी  जायगी ?.

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  सत्री  16
 नरहरि  प्रसाद  सुखवेव  साय)  (५)  जी  हा  t

 .  (ख)  गाव  तरसाई  में  टेलीफान  कनेक्शन
 के  लिए  पाई  माग  रजिस्टर  नहीं  कराई
 गई  है।

 (ग)  तरसाई  गाव  में  क्रिया  श्रौर
 गारटी  के  श्राधार  पर  लम्बी  दूरी  का  एफ
 पी०सी०ओ०  खोला  जा  सक्‍ता  है।

 Opening  of  Labour  Banks

 4i55  SHRI  PADAMCHARNA  SAM-~
 ANTASINHERA:  Will  the  Minister  of
 PARLIAMENTARY  AFFAIRS  AND
 LABOUR  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  con-
 sidering  to  open  Labour  Banks;  and

 (b)  ४  80,  the  outlines  thereof?
 THE  MNISTER  OF  PARLIAMEN-

 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR  (SHRI
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 RAVINDRA  VARMA):  (a)  No  such
 proposal  is  under  consideration  of
 Government.

 (b)  Doeg  not  arise.
 Steps  to  Exploit  Bauxite  Ore  and  for
 Aluminium  Plant  in  Koraput,  Orissa

 4156,  SHRI  GIRIDHAR  GOMANGO:
 Will  the  Minister  of  STEEL  AND
 MINES  be  pleased  to  state:

 (a)  the  steps  taken  by  his  Ministry
 and  Government  of  Orissa  to  build
 infrastructure  facilities  to  exploit
 the  bauxite  ores  and  for  Aluminium
 Plant  in  the  District  of  Koraput,
 Orissa;  and

 (b)  the  allocation  provided  by  the
 Centre  and  State  for  the  same  in  the
 year  ‘1977-78  and  programmes  for
 ‘1978-79?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL  AND  MINES
 (SHRI  KARIA  MUNDA):  (a)  For  the
 present,  a  Feasibility  Study  is  being
 commissioned.  Action  towards  building
 up  infrastructure  facilities  etc.,  can  be
 taken  only  after  the  Feasibility  Study
 is  received  and  the  infrastructure  re-
 quirements  have  been  identified.

 (b)  Does  not  arise.
 Project  Allowance  to  Postal  Employees
 of  Koraput  Working  in  Dandakaranya

 Project  Area
 457,  SHRI  GIRIDHAR  GOMANGO:

 Will  the  Minister  of  COMMUNICA-
 TIONS  be  pleased  to  state:

 (a)  steps  taken  by  his  Ministry  for
 project  allowance  to  the  postal  em-
 ployees  of  District  Koraput,  Orissa
 working  in  Dandakaranya  Project
 area;

 (b)  the  reasons  for  the  delay  at
 different  departments  to  clear  the
 issue;  and

 (c)  when  the  decision  will  be  taken
 by  hig  Ministry  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMUNICA-
 TIONS  (SHRI  NARHARI  PRASAD
 SUKHDEV  SAJ):  (a)  On  the  basis  of
 the  orders  issued  by  the  Department
 of  Rehabilitation,  orders  for  grant  of
 9  LS—6,
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 project  allowance  to  the  P&T  em-
 ployees  upto  28-2-78  have  already
 been  issued.

 (b)  and  (९).  In  view  of  reply  to
 (a)  above,  the  question  of  delay  or
 of  taking  decision  at  this  stage  does
 not  arise.

 Opening  of  Provident  Fund  Office  in
 Tripura

 4158,  SHRI  ROBIN  SEN:  Will  the
 Minister  of  PARLIAMENTARY
 AFFAIRS  AND  LABOUR  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  of  Tri-
 pura  have  requested  the  Government
 of  India  to  open  a  Centre  of  Provi-
 dent  Fund  Office  to  serve  the  re-
 quirements  of  workers  in  the  State;
 and

 (b)  if  8०,  the  action  taken,  if  any
 in  the  matter?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  LABOUR  AND
 PARLIAMENTARY  AFFAIRS  (DR.
 RAM  KRIPAL  SINHA):  (a)  Yes.

 (b)  The  State  Government  has
 been  informed  that  the  number  of
 establishments  and  subscribers’  in
 that  State  is  too  small  for  a  sub-
 regional  office  to  be  opened,  but  an
 office  of  a  Provident  Fund  Inspector
 has  already  been  opened  and  is
 functioning  in  Agartala.

 अहमदाबाद  से  मेहसाना  का  सम्पर्क  स्थापित
 करना

 4159.  ह क  सोतो  भाई  झार०  चौधरी  :
 क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे
 किः

 (क)  क्या  मेहसाना  टेलीफोन  एस्सचेंज
 का  सम्पर्क  भ्रहमदाबाद  से  सीधे  डायल  घुस
 कर  जोड़ने  के  बारे  में  बहुत  पहले  मंजूरी/'दें
 दी  गई  थी  ;  Chil

 (@)  झमी  तक  ऐसा  सहला  किक
 ने  किये  जाने  के  क्‍या  कारण है;  BNOTTAD
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 (ग)  क्‍या  इसके  लिए  दिए  गये  उपकरण
 किसी  अन्य  एक्सचेंज  को  सप्लाई  कर  दिए
 गए  हैं  भ्ौर  इसी  कारण  इस  कार्य  में  विलस्ब
 हो  गया  है;  और

 (घ)  कपा  मेहसाना  जिला  मुख्यालय
 है  भौर  इसे  सीधे  डायल  प्रणाली  की  सुविधा
 अभी  तक  प्रदान  नहीं  की  गई  है  भौर  क्‍या  यह
 सुविधा  शीघ्र  ही  प्रदान  की  जायेगी  भौर  यदि
 हां,  तो  कब  तक  ?

 संचार  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्रो  (श्री
 गरहरि  प्रसाद  सुखदेव  साथ):  (क)  जी  हां  ।

 (@)  एन  दोनों  एक्सचेंजों  के  बीच  पारेषण
 माध्यम  (ट्रांसमिशन  मीडियम  )  में  कुछ  तकनीकी
 समस्याएं  सामने  झाई  हें  जिन्हें  दूर  किया  जा

 रहा  है
 (ग)  जो  नहीं  ।

 (घ)  भाशा  है  कि  यह  सेवा  वर्ष  i978
 के  अन्त  तक  दे  दी  जाएगी  1

 Representation  received  and
 proposals  to  open  branch  Post

 Offices  in  Villages  of  Dhanbad
 District  og  Bihar

 460  SHR]  A  K  ROY:  Will  the
 Minister  of  COMMUNICATIONS  be
 pleased  to  state:

 (a)  how  many  representations  and
 proposals  to  open  new  branch  Fost
 Offices  in  the  villages  of  Dhanbad  Dis-
 trict  of  Bibar  have  been  received  and
 what  steps  have  been  taken  on  each
 of  them;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  Dhan-
 bad  being  a  part  of  Chhotanagpur  hill
 area  deserveg  special  consideration  in
 the  matter  of  sanction  of  new  branch
 Post  Office  in  the  villages,  and

 (c)  if  so,  what  step  Government
 Proposes  to  take  to  extend  postal  faci-
 lities  to  the  remote  villages  of  Dhan-
 bad?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMUNI-
 CATIONS  (SHRI  NARHARI  PRA-
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 SAD  SUKHDEV  SAI):  (a)  Eight
 representations  for  opening  of  branch
 post  offices  in  the  villages  of  Dhanbad
 district  were  received  during  1977-78.
 Out  of  these,  opening  of  post  offices
 has  been  sanctioned  in  two  cases  and
 the  officés  will  be  opened  as  soon  as
 possible.  One  case  was  dropped  for
 want  of  justification.  Five  cases  are
 under  enquiry  and  would  be-  decided
 On  merits  in  due  course.

 (b)  Dhanbad  District  is  treated  as
 a  backward  area  for  the  purpose  of
 extension  of  postal  facilities  and
 special  concessions,  which  are
 admissible  to  such  areas,  are  already
 being  given  to  this  district

 (९)  New  post:  offices  are  to  be
 opened  during  ‘1978-79  as  found
 justified  giving  priority  to  batkward
 and  tribal  areas  Five  Post  Offices
 are  tentatively  proposed  to  be  open-
 ed  in  District  Dhanbad  in  ‘1978-79.

 Visit  to  China  by  Chairman  F.LC.C.I.

 4161  SHRI  SAUGATA  ROY:  Will
 the  Minister  of  EXTERNAL  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Chairman  of  Fede-
 ration  of  Indian  Chamber  of  Commerce
 and  Industry  had  asked  for  permission
 to  go  to  China;

 (b)  if  so,  whether  hig  request  has
 been  turned  down;  and

 (c)  if  so,  the  reasons  thereof?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EXTERNAL
 AFFAIRS  (SHRI  S  KUNDU):  (a)
 The  President  of  the  Federation  of
 Indian  Chamber  of  Commerce  and
 Industries  (FICCI)  has  ‘been  invited
 by  the  China  Council  for  the  pro-
 motion  of  International  Trade  to  lead
 a  delegation  comprising  4  to  5
 members  to  China  It  is  understood
 that  the  President  of  F.L.CCI.  has
 accepted  the  invitation  and  _  that
 F.LC.C.I.  woulg  be  in  a  position  to
 avail  of  the  invitation  later  this  year
 subject  to  mutual  convenience.

 (b)  No,  Sir.
 (७)  Doeg  not  arise.



 “4162.  SHRI  AMARSINH  दी
 RATHAWA:  Will  the  Minister  of  PAR-
 LIAMENTARY  AFFAIRS  AND
 LABOUR  be  pleased  to  state:

 (a)  the  names  and  status  of  the  re-
 presentatives  -who  attended  the
 national  tripartite  conference  on  agri-
 cultural  labour;  and

 (b)  what  was  the  criteria  for  invi-
 ting  the  representatives  thereof?

 THE  MINISTER  OF  PARLIA-
 MENTARY  AFFAIRS  AND  LABOUR
 (SHRI  RAVINDRA  VARMA):  (a)
 and  (b).  In  order  to  have  a_  wide
 ranging  consultations  representatives
 of  workers’  and  employers’  organisa-
 tions,  institutions/organisations,  and

 a  few  individuals,  functioning  in  the
 field  of  rural  uplift,  were  invited.
 Information  relating  to  the  names
 and  status  of  those  who  attended
 the  Special  Conference  is  given  in
 the  list  laid  on  the  Table  of  the
 House.  [Placed  in  Library,  See  No.
 LT—932|78,]
 Names  of  Representatives  in  Wage

 Board  for  Journalists  and  Non-
 Journalists

 4163.  SHRI  AMARSINH  V.  RATH-
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 be  pleased  to  state:

 (a)  the  names  and  status  of  the
 representatives  of  the  employer's  and
 employees  in  the  Wage  Board  for
 Journalists  8008  non-Journalists;

 (b)  how  many  meeting  the  said
 Wage  Board  held  during  the  last  3
 years;  and

 (c)  the  details  of  the  discussion
 held  in  each  meeting,  the  decisions
 taken  thereto  and  the  action  taken
 to  fulfil  the  decision?

 TRE  MINISTER  OF  PARLIA-
 MENTARY  AFFAIRS  AND  LABOUR
 (SHRI  RAVINDRA  VARMA):  (a)
 and  (b).  A  statment  is  attached.

 (९)  The  report  of  the  Wage  Board
 for  Non-jounalist  employees  on
 interim  rates  of  wages  was  submitted
 to  Government  on  the  l6th  June,
 १976  and  that  of  the  Wage  Board  for
 Journalists  Employees  on  i2th  Octo-
 ber,  ‘3976.  Government  notified
 interim  rates  of  wages  on  ist  April,
 L977.

 The  wage  boards  issued  question-
 aires  on  the  5th  October,  ‘1976  to
 varieus  organisations,  trade  unions,
 news  paper  establishments  _  ete.
 Thereafter,  the  boards  held  sittings
 at  various  places  to  hear  oral  sub-
 missions  of  the  parties  in  connection

 AWA,  Will  the  Minister  of  PARLIA-  with
 the

 main  enquiry  before  the
 MENTARY  AFFAIRS  AND  LABOUR  =

 >0@rds.
 Statement

 Wage  Board  for  Working  fur.  vssts

 Names  and  Status  of  the  Representatryes  of  Emplayers  and  Employess  on  the  Wagc  Board  for  Working
 altsts  and  Ne  “J  ists

 (3)  Dr.  Ram  5.  Tarneja,  General  Manager,  Times  of  India,
 Bombay.

 (2)  Shri  Narendra  Tiwari,  Managing  Editor,  The  Nai  Dunia,
 Indore.

 Working  Journalists,  Madras.

 Representatives  of  empl:  yers.

 Representatives  of  employees
 (4)  ShriS.  B.  Kolpe,  Member,  Indian  Federation  of  Working

 Journalists,  Bombay.

 (3)  ShriT.  R.  Ramaswami,  President,  Indian  Federation  of

 |
 Wage  Board  for  Non  yournalist  newspaper  —  cmployees.

 a)  Shri  Santosh  Nath,  General  Manager,  Hindustan  Times,
 New  Delhi.

 (2)  ShriK.  5.  inde,  Manager,  Marathwa  la  Daily,
 4

 Deshpande,  Manager,  y
 erm

 of  employees
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 (9)  Shri  S.  १.  Kolhatkar,  President,  All  Indian  Newspaper
 Employees  Federation,  Bombay.

 १4)  Shri  M.  K,  Ramamurthi,  Member  of  the  Central  Working  थ R.  of  employ Committee  of  the  All  India  Newspaper  Employees Federation,  New  Delhi.
 (०)  Neember  of  Si:tings  Hold  by  the  Wage  Boards  Since  {ts  Constitution

 (1)  Wage  Board  for  Non-journalists.
 (2)  Wage  Board  for  Working  Journalists,

 Bringing  hospitals  under  Industria
 Disputes  Act

 4164.  SHR]  AMAR  SINH  #
 RATHAWA:  Will  the  Minister  af
 PARLIAMENTARY  AFFAIRS  AND
 LABOUR  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  some  hospitals  in  the
 country  are  not  being  covered  under
 the  Industrial  Disputes  Act;

 (b)  if  so,  the  names  of  such  hospi-
 tals  and  the  reasons  for  the  same;

 (c)  whether  Government  propose to  bring  forward  a  legislation  to  cover
 such  hospital  under  Industrial  Dis-
 putes  Act  or  such  other  Acts;

 (d)  if  so,  the  main  features  of  the
 said  proposed  legislation;  and

 (e)  whether  the  proposed  legisla- tion  will  cover  private  hospitals  too
 as  to  bring  them  within  the  purview ft  essential  services  in  regard  to
 “dustrial  Dispute;  Act  and  it  so,  the

 details  thereof  and  if  not,  the  reasons
 therefor?

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN. TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR (SHRI  RAVINDRA  VARMA):  (a)  to
 (e).  As  per  the  decision  of  the  Sup- reme  Court  in  the  Bangalore  Water
 Supply  and  Sewerage  Board  case, delivered  on  the  2ist  February  ‘1971, those  hospitals  which  fulfil  the  tests
 laid  down  in  that  judgement  will
 come  under  the  purview  of  the  Indus-
 trial  Disputes  Act,  1947.  The  matter
 is  also  separately  under  examination in  the  overall  context  of  the  Indus
 trial  Relations  Bill.

 Chamber  Oral
 Meetings.  Hearings.

 .  4  ir
 5  70 5

 Chamala  Officers  are  Aggrieved
 4I65.  SHRI  A.  K.  ROY:  Will  the

 Minister  of  STEEL  AND  MINES  be
 pleaseg  to  state:

 (a)  whether  the  attention  of  Gov-
 ernment  has  been  drawn  in  the  news
 item  published  in  “The  Coalfield
 Times”  of  Dhanbad  (Bihar)  dated
 February  24,  1978,  that  “Chasnala
 Officers  are  Aggrieved”.  and

 (b)  what  are  the  main  grievances of  the  officer,  and  the  steps  taken  to
 remove  them?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  STEEL  AND
 MINES  (SIIRI  KARIA  MUNDA):
 (a)  Yes,  Sir.

 (७)  The  main  grievances  of
 Mficers  are  the  following:—

 (i)  Induction  of  officers  from
 outside  in  higher  scales  of  pay
 affecting  adversely  the  promotion
 prospects  of  the  company  officers;

 (ii)  Absence  of  any  promotion
 principal  in  the  Indian  Iron  and
 Steel  Company;

 (ili)  Lack  of  facilities  to  the
 Company  officers  as  compared  to
 other  public  sector  undertakings; and

 (iv)  Problem  of  security  in  view
 of  the  deteriorating  law  and  order
 situation;
 The  position  in  regard  to  the  above

 points,  ad  seriatium,  is  explained  be-
 low:—

 (i)  As  a  sequal  to  the  accident
 in  the  Chasnala  Colliery  in  Decem-
 mer,  975  leading  to  the  grant  of
 long  leave  to  some  senior  officers
 and  the  deterioration  in  the  condi-
 tion  of  44  Seam  in  Jitpur  Colliery,

 the
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 MISCO  had  to  request  coal  India
 Limited  to  spare  a  few  officers  to
 rehabilitate  and  manage  their
 (UISCO's  Collieries).  Coal  India

 Ltd,  agreed  to  spare  three  of  their
 senior  Officers  on  deputation  basis
 for  two  years  each.  In  view  of  the
 depletion  in  the  limited  manage-
 ment  cadre  of  IISCO  Collieries,
 such  augmentation  of  staff  was
 considered  essential;

 (ii)  Promotiong  are  made  on  the
 basis  of  wel]  recogniseq  principles;
 Departmental  Promotion  Committees
 have  also  been  set  up  for  this  pur-
 ‘pose;

 (iii)  The  pay-scales  and  facilities
 given  to  the  officers  in  MSCO’s
 Collieriles  compare  favourably  with
 those  in  BCCL  or  other  public
 sector  undertakings;  and

 (iv)  Close  liaison  is  being  main-
 tained  with  the  District  authorities
 for  maintaining  law  and  order.

 Employees  re:  ed  de  ted in  the
 Department  during  Emergency  in

 Maharashtra,
 4I66.  SHRI  छ  छू,  MHALGI,  will

 the  Minister  of  COMMUNICATIONS
 be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  officers  and
 other  employees  removed  demoted  or
 decategorised  from  the  Department  of
 Communication  in  the  State  of  Maha-
 rashtra  during  emergency;

 (b)  whether  any  charge-sheet  or
 show-cause  notice  was  given  to  them
 and  they  were  actually  given  an  op-
 portunity  to  be  heard  before  termina-
 tion,  demotion  or  decategorisation;

 (९)  whether  Government  have  so
 far  considered  their  cases  to  undo  the
 wrong  done  to  them;  and

 (d)  if  yes,  the  nature  thereof,  if
 not,  what  action  Government  propose
 to  take  and  when?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMUNICATIONS
 (SHRI  NARHARI  PRASAD  SUKHDEV
 SAI):  (a)  to  (a).  The  information  is
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 being  collected  and  will  be  laid  on  the
 Table  of  the  House  as  soon  as  avail-
 able.
 Postal  Savings  Accounts  jn  the  State

 of  Mabaravhtra
 4167.  SHRI  R.  K.  MHALGI:  Will  the

 Minister  of  COMMUNICATIONS  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  Postal  Savings
 Accounts  in  State  of  Maharashtra;

 (b)  the  preak  up  of  the  Postal
 Savings  Accounts  in  Urban  and  Rural
 areas;  and

 (c)  the  special  measures  proposed
 to  be  taken  to  encourage  Postal  Sav-
 ings  in  the  villages?
 “THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMUNICATION
 (SHRI  NARHARI  PRASAD  SUKHDEV
 SAI):(a)  26,60,081,  accounts  in  Maha-
 rashtra  Circle.

 (b)  Urban  areas  ‘14,80,645,
 11,798,436

 (c)  Branch  Postmasters  are  given
 training  in  Small  Saving  Schemes;
 they  get  also  an  incentive  commission
 for  promoting  investment  in  Post
 Office  Saving  Bank  Schemes.  Deposi-
 tors  can  file  their  photographs  with
 Post  Offices  to  facilitate  with  drawal
 of  amounts.

 Rural  areas

 It  is  proposed  to  issue  Identity  Cards
 to  P.O.S.B.  account  holderg  in  rural
 areas.  Plastic  covers  for  Pass  Books
 are  also  proposed  to  be  provided  to
 the  Savings  Bank  account  holders.
 Post  Offices  to  be  opened  during  the

 Year
 4168.  SHRI  AHMED  HUSSAIN:  Will

 the  Minister  of  COMMUNICATIONS
 be  pleased  to  state:

 (a)  how  many  post  offices  are  pro-
 posed  to  be  opened  during  the  current
 year  in  the  country;  ‘

 (b)  number  of  them  sanctioned  to
 be  opened  and  number  of  them  likely
 to  be  sanctioned  for  the  current  year
 in  the  country;
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 (c)  how  many  of  them  going  to  be opened  in  the  rural  areas;

 (१)  numbe:  amongst  them  Proposed to  be  opened  District-wise  in  Assam
 during  the  current  year;  and

 (e)  will  the  Government  consider  to
 provide  more  letter  box  facility  for
 Assam  in  addition  to  (d)  above  and
 give  the  details  of  extension  proposed
 in  the  State  of  Assam?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMUNICATIONS
 (SHRI  NARHARI  PRASAD  SUKHDEV
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 SAI):  (a)  It  was  proposed  to  open
 3i00  post  offices  in  the  rural  areag  of
 the  country  in  the  current  financial
 year.  No  Specific  targets  were  fixed
 for  the  opening  of  post  offices  in  the
 urban  areas.  Post  Offices  in  urban
 87688  are  opened  where  they  are  found
 to  be  self-supporting  and  justified  as
 per  other  conditions,

 (0)  and  (c).  32i  post  offices  in
 rural  areas  and  about  470  in  urban
 areas  have  been  opened  from  Ist
 April,  1977,  to  28th  February,  1978,

 (१)  and  (e).  Information  is  given  in
 the  enclosed  statement.

 Statement

 Naune  of  the  District.
 Post  Offices  proposed  Letter  boxes  proposed to  be  opened  during  to  be  instal  fed 1977-78  and  opened

 upto  28-2-78  (Rural

 we  Goalpara  .  .
 a  Kamrup  .

 Nowgeng

 cy  North  Cachar  Hills

 5.  Karbi  Anglong
 6  Lakhim  Pur  North.

 pb  Dibrugarh,  .  .  .

 areas  only).
 posed  Opened  Proposed  installed

 upto
 28-2-78

 2  3  4  5

 .  34  3०  2336  9

 33  29  837  39
 32  72  306  30
 2  0  2  20

 6  6  205  79
 6  ba  47०0  58

 १9  22  557  47

 25  24  225  39

 26  94  690  263

 ar  ig  945  95

 204  389  6423  687
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 रेडियो  हेदों  को  संख्या  जौर  उनसे  अप्त  शाव

 4i69.  भी  शाचबणी  :  वया  संचार
 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (कं)  भारत  ;  28-2-78  को  कुल
 कितने  रेडियो  सेट  पंजीकृत  थे  और  वर्ष
 1977-78  में  खनके  कुल  कितनी  &..).. ल  हुई;

 और

 (ख)  a€977-78  में  कुल  कितने
 नये  रेडियो  सेटों  का  पंजीकरण  हुआ  ?

 संबार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भो
 नरहरि  प्रसाद  सुखदेव  साथ)  :  (क)  भौर
 (ख).  देश  में  पंजीकृत  रेडियो  सेटों  के  ऑफिड़े

 केवल  पूरे  कैलेण्डर  ब्षों  के  उपलब्ध  है।  ये
 आकडे  3i-2-977  की  स्थिति  के  श्रनुसार
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 अनुसार  उपलब्ध  हॉग  2i-2-978  की
 स्थिति  के  गुसार  उपलब्ध  नही  होंगे  ।  ये
 झांकड़े  संकलित  किए  जा  रहे  हूँ  भौर  ६ क
 सभा-पंटल  पर  रख  दिया  जाएगा  |

 pleedtée TA/DA  Claim  of  Managing
 of  Salem  Steel  Plant  during  1978-76,
 16-17  and  77-7४.  tow

 4170.  SHRI  K.  RAMAMURTHY:
 Wul  the  Minister  of  STEEL
 MINES  be  pleased  to  state  what  are
 travelling  expenses  and  Travelling
 Allowances  claimed  by  Managing
 Director  of  Salem  86७  Plant  for  the
 yearg  1975-76,  76-77,  77-78  including
 travels  abroad?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL  AND  MINES
 (SHRI  KARLA  MUNDA):  The  expenses
 incurred  on  the  travel  including  travel
 abroad  of  the  Managing  Director  by

 उपलब्ध
 होंगे

 1  28-2-1978  की  स्थिति  के  Salem  Steel  Ltd.,  were  as  follows:—

 Travelling  Travelling Year  Expenses  Allowances  Total

 Rs,  Rs.  Rs.
 1975-76  ‘.  +  {Indian  कह  डे  35०4०  99357  (440371

 Foreign  .  «
 8976-77  wen  Indian  478  4,0I0  61,831

 Foreign
 97778  SIndian  .  29,501  3.538  33.099 :

 Foreign:  Gnig6  Pi  +1,05,670,
 Withdrawal  of  orders  re:  NOn-consgi-
 deration  of  cases  of  Railway  Em-
 ployees  brought  by  unrecognised

 Unions

 47l  SHRI  HUKAM
 KACHWAI,  Will  the  Minister  of
 PARLIAMENTARY  AFFAIRS  AND
 LABOUR  be  pleased  to  state:

 CHAND

 (a)  the  number  of  orders  issued  by the  Ministry  from  time  to  time  to
 Labour  Commissioner,  Assistant  Com-
 missioner  and  other  high  officers  of
 various  States  during  the  last  three  or
 more  years  to  the  effect  that  cases  of
 Railway  employees  brought  by  any  un-
 recognised  union  should  not  be  con-
 sidered  and  action  thereon  should  not
 be  taken  until  that  union  serves  notice
 of  strike  under  the  Industrial  Disputes Act  and  these  cases  used  to  be  sent  to
 Railway  Officers;  and

 (b)  whether  Government  propose  to
 withdraw  these  orders  issued  by  the
 Ministry  so  as  to  maintain  industrial
 peace  and  if  so,  by  what  time  and  if
 not,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR  (SHRI
 RAVINDRA  VARMA):  (a)  No  such
 instructions  have  been  issued  by  the
 Ministry  of  Labour.

 (b)  Does  not  arise.
 खातों  में  सुरक्षा  उपाय

 ‘4172.  श्रीमती  अन्त्रायतो  :  क्या  लेख
 दोय  कार्य  तथा  भ्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  खातों  में  पूर्ण  सुरक्षा  के  लिये
 क्या-क्या  कार्य  किये  गए  हें  झौर  क्‍या  इस
 कार्य  का  प्रतिदिन  कड़ाई  से  पालन  किया
 जाना  सुनिश्चित  कराया  जाता  है;
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 (ख)  यदि  इन  उपायों  का  पालन  नहीं
 किया  जाता,  तो  क्‍या  इन  खानों  के  इंचार्ज
 झधिकारियों  को  सजा  दी  जाती  है;  भौर

 (ग)  खान  दुर्घटनाएं  भ्रन्य  कित
 कारणों  से  होती  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  सथा  भ्रम  मंत्री  (भरी
 जील  बर्मा)  :  (क)  से  (7).  भलग-पलग
 खानों  में  भलग-पलग  कारणों  से  दुर्घटनायें
 होती  है,  जैसे  छत  का  गिरना,  दीवारों  का
 गिरना,  चट्टानों  का  फूटना,  गैस,  प्रज्वलन,
 बाढ़  इत्यादि  ।

 इन  दुर्घटनाशों  की  रोकथाम  के  लिए
 विभिन्न  उपायों  द्वारा  प्रयास  किया  जाता  है,
 जैसे  खान  अधिनियम  तथा  उसके  झधघीन  बनाए
 गए  विनियमों  को  कड़ाई  से  लागू  करना;
 दुर्घटनाओं  के  कारणों  का  पता  लगाने  तथा
 उनकी  पूनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  दु्धेट-
 नाझों  का  लगातार  प्रध्ययन  एवं  विश्लेषण
 करना;  दुर्घटना  उन्मुख  खानों  का  पता
 लगाना  झौर  उनके  सम्बन्ध  में  विशिष्ट  दोष-
 निवारक  उपाय  करना;  सुरक्षा  चेतना  को
 बढ़ावा  देने,  और  खनन  कार्य  में  लगे  समस्त
 कामिकों  के  प्रशिक्षण  में  सुधार  लाने  के  लिए
 लगातार  प्रयास  करना  आदि  -  प्रत्येक  वैयक्तिक
 दुर्घटना  की  परिस्थितियों  पर  निर्भर  करते
 हुए,  खान  अधिनियम  तथा  विनियमो  के  उप-
 बन्धों  का  दृढ़ता  से  पालन  न  करने  तथा  दुर्घेट-
 नाभों  के  लिए  जिम्मेदार  व्यक्तियों  के  विरुद्ध

 कानूनी  तथा  विभागीय  दोनों  प्रकार  की  कार्य
 वाही  की  जाती  है  t

 Consultation  with  Opposition  Parties
 On  National  Programmes

 ‘4173.  DR.  RAMJI  SINGH:  Will  the
 Minister  of  PARLIAMENTARY  AF-
 FAIRS  AND  LABOUR  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government  propose
 to  continue  the  consultations  with  the
 opposition  parties  in  arriving  at  a  con-
 sensus  regarding  national  programmes
 in  future  also  as  envisaged  in  the
 Janata  Manifesto;

 (b)  if  80,  what  hag  been  the  experi-
 ence  of  Government  during  the  last  one
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 year  in  this  respect;  and  whether  it
 has  been  beneficial  for  the  nation;  and

 (९)  what  are  the  concrete  plang  of
 Government  to  evolve  new  plan,  new
 system  and  new  tradition  regarding
 collaboration  with  the  opposition  par-
 ties  especially  in  the  field  of  planning,
 external  affairs  and  defence?

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR  (SHRI
 RAVINDRA  VARMA):  (a)  to  (c)
 Meetings  with  representatives  of  poli-
 tical  parties/groups  represented  in
 Parliament  are  held,  as  and  when  re-
 quired,  to  discuss  issue  of  political,
 constitutional  and  legislative  matters.
 The  purpose  is  to  exchange  views  with
 the  parties  concerned  on  these  matters.
 Such  consultations  with  opposition
 parties/groups  have  been  found  to  be
 beneficial.

 Alumina  project  with  French
 collaboration

 474  SHRI  R.  दि  SWAMINATHAN
 Will  the  Minister  of  STEEL  AND
 MINES  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a
 French  firm  has  agreed  to  study  alu-
 mina  project  in  India;

 (b)  if  so,  whether  a  letter  of  intent
 from  Bharat  Aluminium  Company
 Limited,  a  Government  of  India  under-
 taking  was  issued  to  the  French  firm:

 (c)  if  so,  whether  the  French  firm
 has  started  study  in  this  regard;

 (d)  :f  so,  the  terms  and  conditions
 in  that  regard;  and

 (e)  the  details  of  the  same?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE

 MINISTRY  OF  STEEL  AND  MINES
 (SHRI  KARIA  MUNDA):  (a)  to  (e).

 A  Letter  of  Intent  has  been  issued  by
 Bharat  Aluminium  Company  Ltd.,  a
 Government  of  India  Undertaking  to
 M/s.  Aluminium  Pechiney  of  France
 on  17th:  February,  978  for  preparation
 of  a  Feasibility  Report  for  an  export-
 oriented  Alumina  Plant  of  600,000—
 800,000  tpa  and  Aluminium  Smelter  of
 150,000/180,000  tpa  capacity  based  on
 bauxite  deposits  in  Pottangi/
 Panchatmali  in  the  State  of  Orissa
 The  total  fee  for  the  Feasibility  Report,
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 which  will  be  prepared  by  the  above
 French  firm  in  about  42  month’s  time
 trom  the  date  of  the  agreement  coming
 into  force,  is  approximately  Rs.  98.00
 lakhs  (Foreign  Exchange  component
 Rs.  92.00  lakhs)  free  of  Indian  income
 tax.  A  formal  agreement  with  the
 French  firm  will  be  executed  shortly.
 The  French  firm  has  already  started
 work  towards  the  preparation  of  the
 Feasibility  Study.
 Physician  in  Ayurvedic  Dispensaries

 4375.  SHRI  S.  8.  SOMANI:  Will  the
 Minister  of  HEALTH  AND  FAMILY
 WELFARE  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  physicians  who
 have  so  far  been  employed  in  the
 Ayurvedic  dispensaries  open  under  the
 Central  Government  Health  Scheme  in
 the  country,  and

 (b)  the  number  out  of  them  who
 are  qualfied  only  in  the  Ayurvedic
 system  and  who  are  qualified  in  the
 integrated  system?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMI-
 LY  WELFARE  (SHRI  JAGDAMBI
 PRASAD  YADAV):  (a)  Thirtyeight.

 (b)  The  number  of  Ayurvedic  physi-
 clans  possessing  qualifications  which
 do  not  include  subjects  of  modern
 medicine  in  tneir  syllabus  is  ll].  The
 remaining  27  Ayurvedic  physicians
 possess  qualifications  which  include
 subjects  of  modern  medicine  in  their
 syllabus
 Notifying  minimum  wages  for  workers

 in  magnesite  mining  industry
 4176.  SHRI  K  =RAMAMURTHY:

 Will  the  Minister  of  PARLIAMENTARY
 AFFAIRS  AND  LABOUR  be  pleased
 to  refer  to  the  reply  given  to  Starred
 Question  No.  47  on  the  24th  Novem-
 ber,  4977  and  state:

 (a)  whether  Government  have  taken
 decision  in  regard  to  notifying  muini-
 mum  wages  under  the  Minimum  Wages
 Act,  948  in  respect  of  workers  in  the
 magnesite  mining  industry;  and

 (b)  if  not,  the  reasons  for  the  delay?
 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-

 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR  (SHRI
 RAVINDRA  VARMA):  (a)  and  (b).  A
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 Notification  is  being  issued  under  Sec-
 tion  5(l)  (b)  of  the  Minimum  Wages
 Act,  i948  in  respect  of  employment  in
 the  magnesite  mining  industry.

 झरल  झौर  मध्य  पूर्व  के  देशों  में  भारतीयों  को
 हालत

 4l77,  भरी  मृत्यंंजण  प्रसाद:  क्या
 जिवेश  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  पिछले  तीन  वर्षों  में  वर्षवार
 कितने  भारतीय  नागरिक  पहली  बार  विभिन्न
 अरब  देशों  तथा  मध्य-पूर्वे  देशों  में  गये;

 (ख)  उनमें  से  कितने  व्यक्तियों  को
 किन-किन  देशों  में  किस-किस  प्रकार  के
 रोजगार  मिले  हैं,  शौर

 (ग)  क्‍या  भारतीय  दूताबासों  के
 भ्रधिकारी  उन  देशो  में  ऐसे  भारतीय  नागरिकों
 के  बारे  में  जानकारी  रखते  हैं  ौर  कया  पढ़े  लिखे
 तकनीशनों,  कम  पढ़ें  लिखे  भौर  भ्रनपकढ़  लोगों
 की  नौकरियों  की  शर्त  कुछ  स्थानों  पर  ऐसी
 है  कि  भारतीय  नागरिक  एक  बार  उन्हें  स्वीकार
 कर  लेने  के  बाद  लगभग  गुलाम  जैसे  बन  जाते
 हैं  और  उनके  साथ  उसी  प्रकार  का  व्यवहार
 किया  जाता  है  झोर  इस  सम्बन्ध  मै  पूर्ण  ब्यौरा
 क्‍या  है?

 चिदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी
 एस०  कुन्डू)  :  (क)  ऐसे  भारतीय  राष्ट्रिकों
 की  संख्या  बताना  सम्भव  नही  है  जिन्होंने  विगत
 तीन  वर्षों  में श्ररब  तथा  मध्य  पूवे  के  विभिन्न
 देशों  की  यात्रा  पहली  बार  की  हो  ।

 (ख)  कैलेण्डर  वर्ष  1975,  1976,
 और  i977  8  द्विपक्षीय  श्राधार  पर  अरब
 तथा  मध्य  पूर्व  के  देशों  में  नियोजन  के  लिए
 2625  विशेषज्ञ  चुने  गए  थे  |  इन  विशेषज्ञों  के
 हा तर  कार्मिक  एवं  प्रशासनिक  सुधार  विभाग,
 (है  मन्त्रालय  द्वारा  प्रायोजित  किए  गए  थे

 और  ये  लोग  अधिकांश  डाक्टर,  प्रोफेसर,
 इंजीनियर  और  भ्राकिटेक्ट  भादि  थे  ।  भूकि
 कुशल,  च्े  कूशल  तथा  भ्रकुशल  काभिकों  की
 श्रम  मंत्रालय  द्वारा  भ्रनुभोदित  एजेंसियों  के
 द्वारा  भर्ती  को  नियमित  करने  का  निर्णय
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 i976  के  मष्य  में  लिया  गया  था  इसलिए
 इससे  पहले  पश्चिम  एशिया  जाने  वाले  का्िकों
 की  संख्या  बताना  सम्भव  नहीं  है।  बहरहाल,
 यह  अनुमान  लगाया  जाता  है  कि  नवम्बर,
 976  से  फरवरी  978  के  बीच  49,166
 कुशल,  झर्घ  कुशल  भौर  ्रकुशल  श्रमिक
 पश्चिम  एशिया  में  नियोजित  किए  गए  है  ।

 (ग)  विदेश  स्थित  भारतीय  राजदूता-
 वास  इन  देशों  में  काम  करने  वाले  भारतीय
 राष्ट्रिकों  के  बारे  में  जानकारी  रखने  की
 हर  मुमकिन  कोशिश  करते  है  ।  इन  देशों  में
 तंनात  भारतोय  विशेषज्ञों  ध्रथवा  श्रमिकों  के
 साथ  दुब्यं  बहार  किए  जाने  की  कोई  शिकायत
 नहीं  मिली  है  लेकिन,  कुशल,  अर्थ  कुशल  झौर
 कुशल  श्रमिकों  से  कुछ  शिकायते  मिली  हैं  ।
 जब  कभी  इस  प्रकार  को  शिकायतें  मिलतो  हैं
 तो  इन  देशों  में  स्थित  हमारे  मिशन  इन्हे  दूर
 करने  के  उद्देश्य  से  इन  पर  श्रपेक्षित  रूप  से
 विचार  करते  हैं।  ज्ञातव्य  है  कि  i976  के  मध्य
 के  बाद  से  हो  विदेशी  नियोजकों  के  लिए
 भारतीय  श्रमिकों  को  भर्ती  श्रनुमो दिन  एजेंसियों
 के  माध्यम  से  की  जा  रही  है  जिनमें  कि  श्रम
 मन्वालय  एक  ऐसे  केन्द्र  बिन्दु  के  रूप  मे  कार्य
 करता  है  जहां  कि  विदेशों  में  भारतीय  श्रमिकों
 के  लिए  प्रस्तावित  शर्तों  की  जाच.  करके  उन  पर
 झनुमोदन  दिया  जाता  हैं  ।  प्राप्त  शिकायतों
 में  से  भ्रधिकांश  ऐसे  भारतीय  श्रमिको  के
 विषय  मे  है  जो  कि  भर्ती  की  नई  पद्धति
 लागू  होने  से  पहले  विदेश  गए  थे।

 Health  programmes  for  depressed
 people

 4178.  DR.  RAMJi  SINGH:  Will  the
 Minister  of  HEALTH  AND  FAMILY
 WELFARE  be  pleased  to  state:

 (a)  what  concrete  steps  Government
 have  taken  towards  the  health  pro-
 grammes  for  the  oppressed  and  the
 depressed  people;

 (b)  whether  90  per  cent  of  Govern-
 ment  expenditure  on  health  is  spent
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 on  the  privileged  class;
 (c)  if  so,  what  is  Government's

 scheme  to  take  the  health  services  to
 the  lowliest  and  the  lost;  and

 (d)  whether  it  is  social  justice  to
 provide  the  benefits  of  health  services
 only  to  the  Government  Servants  and
 not  to  those  who  are  nowhere  in  Gov-
 ernment,  if  not,  will  Government  think
 of  utilisation  of  health  services  on
 equal  basis  for  the  whole  of  popula-
 tion?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMI-
 LY  WELFARE  (SHRI  JAGDAMBI
 PRASAD  YADAV):  (a)  to(d).  The
 hospitals  set  up  and  managed  by  the
 Central  as  well  ag  State  Governments
 at  different  levels  cater  to  the  needs
 of  all  people—whether  rich  or  poor.
 These  hospitals  which  may  be  in  cities,
 at  district  ang  sub-divisional  headquar-
 ters  at  block  level,  etc.  are  meant  for
 the  entire  people  irrespective  of
 whether  they  belong  to  the  urban  or
 rural  areas  or  whether  they  are  the
 privileged  ones  or  not.

 There  is  a  net  work  of  5372  Primary
 Health  Centres  with  37,775  sub-Cen-
 tres  all  over  the  country  to  look  after
 the  health  needs  of  the  rural  masses.
 ‘There  is  also  +  provision  of  upgrading
 one  for  every  four  Primary  Health
 Centres  to  a  30-bedded  rural  hospital.
 This  scheme  of  upgrading  some  Pn.
 mary  Health  Centres  is  under  the
 Minimum  Needs  Programme  and  is
 being  implemented  by  the  State  Gov-
 ernments.  Measures  are  being  taken
 to  accelerate  the  process  of  upgrad-
 ing  these  Primary  Health  Centres.

 The  Government  is  wedded  to  the
 policy  of  taking  the  health  services  to
 the  rural  areas  and  all  vulnerable  sec-
 tions  of  the  population  including  urban
 poor.  A  big  step  taken  in  this  regard
 is  the  Community  Health  Workers
 Scheme  which  has  been  introduced  in
 the  selected  Primary  Health  Centres
 in  the  country  w.e.f.  2nd  October,  ‘1977.
 Under  this  Scheme,  the  community
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 participates  in  their  own  health  care
 through  selecting  and  supervising  the
 work  of  the  community  health  worker.
 This  worker  is  for  every  village  with
 a@  population  of  1000,  Besides,  the  Gov-
 ernment  are  taking  steps  for  re-orient-
 ing  medical  education  so  that  the
 doctors  become  conscious  of  their
 social  obligations  and  need  to  serve
 the  rural  masses  and  the  down-trod-
 den.  Mobile  clinics  are  going  to  be
 provided  to  the  medical  colleges  which
 will  take  care  of  the  areas  of  three
 Primary  Health  Centres  each  to  begin
 with.  This  will  not  only  make  ex-
 pert  medical  and  health  services  avail-
 able  to  the  remote  rural  areas,  but
 will  also  give  a  sound  rural  orienta-
 tion  to  the  medical  graduates.

 Another  Scheme  which  wilil  cause
 definite  improvement  in  the  services
 available  in  the  rural  areas  is  the
 training  of  the  traditional  birth  atten-
 dants  (dais)  for  the  villages.  It  is
 intended  to  have  a  duly  trained  dai  for
 each  village  to  render  able  maternity
 services  in  the  villages.  Further,  we
 are  already  having  Multi-Workers
 Workers  Scheme  under  which  the  Uni-
 purpose  workers  are  being  imparted
 orientation  training  to  equip  them  with
 the  knowledge  and  expertise  of  differ-
 ent  aspects  of  health  services.  There
 is  a  considerable  progress  in  this
 Scheme,  and  when  completed,  it  will
 bring  about  tremendous  improvement
 in  the  delivery  of  health  services  in
 the  rural  areas.  To  make  health  ser-
 vices  effective,  it  is  proposed  to  provide
 one  health  worker  (male)  and  one
 health  worker  (female)  for  every  5000
 population.

 (a)  The  Government  of  India  is  con-
 scioug  of  the  need  to  provide  the  bene-
 fits  of  health  services  to  all.

 Denial  of  visas  to  Indian  students  by
 U.S.  Embassy

 4\79.  SHRI  DURGA  CHAND:  Will
 the  Minister  of  EXTERNAL  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  the  U.S.  Embassy  has  refused  to
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 issue  visas  to  the  students  sponsored
 by  the  American  universities;  and

 (b)  if  so,  whether  the  Government of  India  has  taken  up  the  matter  with the  U.S.  Embassy  and  if  80,  with  what
 results?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  EXTERNAL  AFFAIRS (SHRI  S.  KUNDU):  (a)  Some  indivi-
 dual  cases  have  come  to  the  attention of  Government  where  the  U.S.  Embassy hag  declined  visas  to  students  spon- sored  or  accepted  by  American  uni-
 versities.

 (b)  Government  of  India  have  taken
 up  this  matter  with  the  U.S.  Govern-
 ment  at  the  highest  level  and  we
 understand  that  the  U.S.  authorities
 have  the  matter  under  study  with  a
 view  to  ameliorating  difficulties  for
 those  who  wish  to  proceed  to  the  U.S.A. for  studies.

 Opening  branch  of  Commonwealth
 Secretariat  in  Asia

 4180.  SHRI  DURGA  CHAND:  will
 the  Minister  of  EXTERNAL  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose  to
 approach  the  Commonwealth  Secre-
 tariat  for  opening  their  branch  in  any
 Asian  country  in  view  of  keen  interest
 being  taken  by  the  Asian  countries
 in  the  Commonwealth  affairs;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and
 (c)  if  not,  whether  steps  in  this

 direction  are  propased  to  be  taken  in
 view  of  Sydney  conference  and  the
 next  New  Delhi  meet  of  the  heads  07
 the  Commonwealth  countries  of  Asia?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  EXTERNAL  AFFAIRS
 (SHRI  8.  KUNDU):  (a)  and  (b).  No
 Sir.

 (c)  The  Commonwealth  Secretari
 which  is  located  in  London,  functions
 on  behalf  of  the  entire  Commonwealth.
 No  proposal  for  a  regional  office  has
 been  broached  so  far  or  considered
 necessary.  The  Commonwealth  Heads
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 of  Government  Regional  Meeting  in
 Sydney  in  February  proposed  to  pro-
 mote  functional  and  regional  coopera-
 tion  through  contacts  and  consultation
 with  member  countries,  but  in  this  the
 services  of  the  Commonwealth  Secre-
 tariat  will  be  utilised.

 क्षेत्रीय  पारपत्र  कार्यालय,  लग्बनऊ  हारा  संसद
 सबसयों  से  प्राप्त  हिन्दी  के  पत्रों  को  संख्या

 4181.  शी  नवाब सिह  चोहान  :  क्‍या
 बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे
 कि  :

 (क)  गत  पाच  महीनों  में  क्षेत्रीय
 पारपत्न  कार्यालय  लखनऊ  को  संसद  सदस्यों
 से  पारपत्नों  के  बारे  म॑  कितने  पत्र  हिन्दी  में
 प्राप्त  हुए  झौर  या  उन  सब  का  उत्तर  भेज
 दिया  गया  है  और  यदि  नही,  तो  इसके  क्या
 कारण  है  ;  और

 (ख)  क्या  संसद्‌  सदस्यों  द्वारा  शिनाख्त
 की  पुष्टि  के  पत्र  वापस  भेजने  के  लिये  संसद्‌
 सदस्यों  को  स्टाम्प  वाले  सरकारी  लिफाफे
 नही  भेजें  जाते  श्रौर  यदि  हां,  तो  उसके  क्या
 कारण  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री
 एस०  कुण्डू)  :  (क)  यद्यपि  क्षेत्रीय  पासपोर्ट
 कार्यालय,  लखनऊ  से  संसद  सदस्यों  से  प्राप्त
 हिन्दी  पत्रों  की  ठीक-ठीक  संख्या  बताना
 मुश्किल  है,  फिर  भी  इस  संबंध  मे  सूचना  एकत्त
 करने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।  उस
 कार्यालय  तथा  अन्य  पासपोर्ट  कार्यालयों  को
 अनुदेश  दिये  गये  है  कि  जनता  के  निर्वाचित
 प्रतिनिधियों  के  सभी  पत्रो  पर  क्षेत्रीय  पासपोर्ट
 प्रधिकारी  को  तत्काल  कारंवाई  करनी  चाहिए  1
 सरकार  की  श्रोर  से  इस  बात  के  भी  स्थायी
 आदेश  है  कि  हिन्दी  में  प्राप्त  पत्रों  के  उत्तर
 हिन्दी  में  ही  दिये  जाये  और  हाल  ही  में  इन
 अनुदेशों  की  ओर  फिर  से  ध्यान  दिलाया
 गया  है  a
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 (ख)  जी,  नहीं  ।  क्षेत्रीय  पासपोर्ट
 अधिकारियों  को  भनुदेश  दिये  गये  हैं  कि  सभी
 मामलों  में  संसद  सदस्यों  से  पुष्टि  प्राप्त  करने
 की  जरूरत  नहीं  है  भौर  इसके  लिए  उन्हें
 संसद  सदस्यों  के  नमूने  के  हस्ताक्षरों  का उपयोग
 करना  चाहिए  t  पुष्टि  पत्नों  की  मांग  उसी
 स्थिति  में  की  जाती  है  जब  कि  सत्यापन
 प्रमाणपत्नों  को  पूर्ण  रूप  से  न  भरे  जाने,  उस  पर
 रबर  की  मोहर  न  लगाये  जाने  से  उसकी
 प्रामाणिकता  संदेहास्पद  हो  ।  यह  सरकारी
 प्रथा  नही  है  कि  पासपोर्ट  झ्रावेदनों  का  सत्यापन
 करने  वाले  व्यक्तियों  को  स्टाम्प  के  साथ
 जवाबी  लिफाफे  भजें  जाये,  चाहे  वे  सरकारी
 अधिकारी  हों,  न्यायिक  अभ्रधिकारी  हो  या
 संसद  सदस्य  हों  a

 हिन्दो  सें  अनूदित  मैनुअल  जौर  फार्स

 4182.  थी  नवाब  सिह  चोहान :.  क्या
 स्वास्थ्य  झोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेग  कि  :

 (क)  उनके  मंत्रालय,विभाग  में  कुल
 कितने  मैनुअल  झौर  फार्म  काम  मे  लाए  जाते  है;

 (ख)  उनमे  से  कितनो  का  हिन्दी  मे
 अनुवाद  हो  चुका  है  और  कितनों  को  दिव-
 भाषी  रूप  में  छपा  लिया  गया  है  ;

 (ग)  शेष  का  हिन्दी  मे  अनुवाद  ने
 कराये  जाने  झ्थवा  दिवुभाषी  रूप  में  न  छपाये
 जाने  के  क्या  कारण  है  ;  झौर

 (घ)  उनको  द्विभाषी  रूप  में  कब  तक
 तंयार  कर  लिया  जायेगा  ?

 स्वास्थ्य  और  परिचार  कल्याण  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री (ओ  जगवस्थी  प्रसाद  यावज)  :
 (क)  से  (घ).  इस  मंत्रालय  के  अधीन  विभिन्न
 संगठनों  से  सूचना  एकल  की  जा  रही  हैं  भ्रौर
 सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ny
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 संज़ालप्र  के  काम  में  लाये  जाने  बाले  बेनुश्र॒ल
 झौर  फार्म

 4183.  थनों  नबा  सिह  चौहान  :
 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  उनके  मंत्रालय,  विभाग  में  कितने
 मेनुअल  और  फार्म  काम  में  लाये  जाते  हैं;

 (ख)  उनमे  से  फितनों  का  हिन्दी  मे
 अनुवाद  किया  जा  चुका  है  भौर  कितनो  को
 दि्विभाषी  रूप  से  छपा  लिया  गया  है  ;

 (ग)  शेष  मेनुअ्रलों  भौर  फार्मों  का  हिन्दी
 में  प्रनुवाद  न  कराये  जाने  भ्रथवा  द्वभाषी  रूप
 में  ने  छपाये  जाने  के  क्‍या  कारण  है;  भौर

 (म)  उन्हें  दिवभाषी  रूप  मे  कब  तक
 तैयार  करा  लिया  जायेगा  ?

 इस्पात  शौर  खान  मंत्रालय  सें  राज्य
 मंत्री  (ओ  करिया  मुण्डा):  (क)  से  (घ).
 जानकारी  प्राप्त  की  जा  रही  है  भौर  सभा-
 पटल  पर  रख  दी  जाएगी  t

 प्रशिक्षण  संस्थान  शोर  सम्बद्ध  तथा  अ्रधोनस्थ
 कार्यालय

 4184.  भी  मयाब  सिह  चौहान :.  क्या
 इस्पात  और  खान  मत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेग  कि  :

 (क)  उनके  मंत्रालय  के  अधीन  कुल
 कितने  प्रशिक्षण  सस्थान  तथा  सम्बद्ध  भर
 अधीनस्थ  कार्यालय  है  ;

 (ख)  उनमें  कुल  कितने  पाठ्यक्रम  चलाये
 जाते  है  ;

 (ग)  उनमे  में  कितने  पाठ्यक्रमों  से
 शिक्षा  का  माध्यम  हिन्दी  है  और  कितनो  मे
 यह  माध्यम  अंग्रेजी  है  ;  भर

 (घ)  जहा  तक  शिक्षा  का  माध्यम
 अंग्रेजी  है,  वहा  हिन्दी  माध्यम  करने  के  लिए
 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 इस्पात  झौर  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 प्  करिया  सुण्डा):  (क)  से  (थ).
 इस्पात  भर  खांन  मंत्रालय  के  दो  विभाग  है।
 इस्पात  विभाग  (इसके  सम्बद्ध  अधीनस्थ
 कार्यालय  भी  शामिल  हैं)  इस  प्रकार  का  कोई
 प्रशिक्षण  संस्थान  नही  चलाता  है  ।  लेकिन
 खान  विभाग  के  एक  भ्रधीनस्थ  कार्यालय
 भारतीय  भू-सर्वेक्षण  संस्था  का  एक  प्रशिक्षण
 संस्थान  है  जिसमें  इसके  प्रधिकारियो  को
 सेवाकालीन  भ्रशिक्षण  दिया  जाता  है
 प्रशिक्षण  भू-सर्वेक्षण,  खनिज  अन्वेषण  झौर
 सम्बद्ध  वेज्ञानिक  और  तफनीकी  कार्यों  के
 बारे  में  होता  है  शर  पाठ्यक्रम  वैशानिक  और
 तकनीकी  होने  के  कारण  प्रशिक्षण  भ्रग्नेजी  के
 माध्यम  से  दिया  जाता  है  ।

 सिलाई  इस्पात  कारखाने  सें  ठेकेवार  तथा
 उन्हें  दिये  गये  कार्य

 41185.  श्री  सोहन  मंयूया :  क्या  इस्पात
 और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे
 क  :

 (क)  भिलाई  इस्पात  कारखाने  मे
 कितने  'ठकेदार  है  और  उन्ह  क्‍या  कार्य  दिए
 गए  है  ;

 (ख)  इन  ठेकेदारों  द्वारा  अपने  श्रमिको
 के  उनके  बेतन  के  रूप  में  प्रतिदिन  कितनी
 राशि  वितरित  की  जाती  है  और  प्रत्येक  श्रमिक
 को  (श्रणीवार)  कितनी  मजूरी  दी  जाती

 ,

 (ग)  क्या  ठेकेदारों  द्वारा  श्रम  भ्रधि-
 नियम  के  उपबन्धो  का  पालन  न  करने  के
 बारे  मे  शिकायतें  प्राप्त  हुई  है  ;

 (घ)  प्रत्येक  ठकेदार  के  भ्रधीन  कितने
 श्रमिक  है  ;  और

 (&)  वर्ष  i977-78  के  दौरान  इन
 ठेकेदारों  को,  पृथक-पृथक  कितनी  राशि  का
 भुगतान  किया  गया  ?
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 इस्पात  और  खाम  मंत्रालय  में  राज्य
 शंती  11  करिया  मुच्दा) :.  (क)  से  (8).
 जानकारी  प्राप्त  की  आ  रही  है  भोर  सभा-पटल
 पर  रख  दी  जावेगी  1

 अध्य  प्रदेश  में  लौह  झयस्क,  मैंगतीज  झयस्क,
 तांबा  झावि  के  स्वामित्व  की  दरें

 4186.  ह ।  राधबलजी  :
 श्री  सुभाष  झाहूणा  :
 शी  पमुना  प्रसाद  शास्त्री  :.

 क्या  इस्पात  और  बाम  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेगे  कि:

 (क)  मध्य  प्रदेश  में  लौह  झयस्क,
 मैंगनीज  अयस्क,  ताबा  झादि  के  स्वामित्व  की
 वर्तेमान  दरे  बया हैं  और  ये  कब  से  प्रवर्सेन
 मे  हैं,

 (ख)  बया  यह  सच  है  कि  खनिजों  के
 मूल्यों  में  निरन्तर  वृद्धि  के  बावजूद  स्वामित्व
 की  दरो  मे  वृद्धि  नही  की  गई  है,  ,

 (ग)  यदि  हा,  तो  कया  केन्द्र  सरकार
 उन  पर  स्वामित्व  की  दरो  में  वृद्धि  के  प्रस्ताव
 पर  विचार  कर  रही  है  श्लौर  उनमे  कब  वृद्धि
 किये  जाने  की  सभावना  है,  और

 (घ)  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  इस  बारे  में
 क्‍या  माग  की  है  और  कया  केन्द्र  सरकार  इस
 बाल  से  सहमत  है  कि  उक्त  माग  उचित  है  ?

 इस्पात  और  खाम  सत्रालय  सें  राज्य  संत्री
 (शो  करिया  सुष्डा)  (क)  से  (घ).  प्रमुख
 खनिजो  पर  रायल्टी  की  दरे  जैसा  कि  खान  झौर
 खनिज  (विनियमन  झर  विकास)  श्रधि-
 नियम,  957  की  दूसरी  झनुसूची  में  उल्लि-
 खित  है,  मध्य  प्रदेश  सहित  सारे  भारत  में
 लागू  हैं।  रायल्टी  की  दरे  भौर  उनके  प्रवर्सन
 की  सबधित  तारीखो  का  एक  विवरण  सभा
 पटल  पर  रखा  गया  है  [ग्रन्थालय  मे  रखा  गया।
 देखिये  सख्या  'एलटी-1913,  78]

 खान  भर  खनिज  (विनियमन  शौर
 विकास)  भ्रधिनियम,  i957  की  धारा
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 9(3)  के  झंतगंत,  किसी  भी  खनिज  पर
 रायल्टी की  दर  में  4  सास  में  केवल  एक  बार
 बुद्धि  की  जा  सकती  है।  केवल  लौह  प्रयस्क,
 मैंगनीज  झयस्क,  तांबा.  भ्रयस्क  जैसे  कुछ
 खनिजो  को  छोडकर  झन्य  खगिजों  की
 रायल्टी  दरो  में  975  मे  संशोधन  किया
 गया  था।

 मध्य  प्रदेश  सरकार  नें  यह  सुझाव
 दिया  है  कि  लौह  भ्रयस्क  की  रायल्टी  दरो  में
 इस  प्रकार  सशोधन  किया  जाये  जो  खनिजों
 और  ध्स्य  कारकों  की  मूल्य  वृद्धि  के  भ्रमुरूप
 हो।

 भारत  सरकार  लौह  प्रयस्क  सहित  इन
 खनिजो  की  रायल्टी  दरो  में  वृद्धि  के  प्रश्न  पर
 विचार  कर  रही  हैं  जिसमे  मध्य  प्रदेश  सरकार
 का  प्रस्ताव  भी  शामिल  है।

 भारतोय  लिकित्सा  परिषद्‌  के  सवस्य

 4187.  डा०  महादीपक  सिह  शाक्य  :
 क्या  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  नत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 (=)  भारतीय  चिकित्सा  परिषद  के
 सदस्यों  की  सख्या  एवं  अहेताए  क्‍या  हैं,

 (ख)  कया  यह  सच  है  कि  अ्रधिकाश
 सदस्यो  को  एलोपैथी  का  ज्ञान  है  शौर  इस  कारण
 परिषद्‌  कभी  कभार  ही  झायुर्वेदिक  चिकित्सा
 प्रणाली  के  विकास  के  बारे  में  सरकार  का

 सुझाव  देती  है,  और

 (ग)  क्या  झायुववेंदिक  चिकित्सा  प्रणाली
 के  हित  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का
 विचार  परिषद्‌  के  सदस्यो  के  अहंता  सम्बन्धी
 नियमों  का  सशोधन  करने  का  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्पाण  मंज्ालय
 में  राज्य  मंत्री  (६.  जगदस्वी  प्रसाद  यादव)
 (क)  लगता  है  कि  “इण्डियन  मेडिकल
 कौसिल”  से  माननीय  सदस्य  महोदय  का
 अभिप्राय  “मेडिकल  कौंसिल  झाफ  इण्डिया

 (भारतीय  चिकित्सा  परिषद्‌)”  से  है  जिसका



 757  Written  Answers  CHAITRA  2,  7900  (SAKA)  Written  Answers  58

 war  इण्डियन  मेडिकल  कौंसिल  एक्ट,  1956
 (1986  का  L026  झ्धिनियम)  के  झन्तगेंत
 किया  गया  था।  इस  कौंसिल का  गठन  उक्स
 झधिनियम  की  धारा  3  द्वारा  नियंत्रित
 किया  जाता  है।  इस  समय  कौंसिल  में
 भिन्न-भिन्न  इलाकों  से  चुने  मनोनीत  किये  गये
 76  सदस्य  हैं।  सभी  सदस्यों के  पास  इण्डियन
 मेडिकल  कौंसिल  एक्ट,  i956  के  भनुसार
 रजिस्ट्रेशन  योग्य  बुनियादी  मेडिकल  श्रहंताएँ
 हैं।

 (ख)  मेडिकल  कौंसिल  आफ  इण्डिया
 के  सदस्य  एलोपैथिक  चिकित्सा  पद्धति  की
 अपेक्षित  भ्रहताएं  रखते  हैं।  इस  कौंसिल  पर
 आयुर्वेदिक  चिकित्सा  पद्धति  के  बारे  मे  केन्द्रीय
 सरकार  को  सलाह  देने  की  जिम्मेदारी  नहीं
 डाली  गई  है।

 (ग)  जी  नहीं।  भ्रायुर्वेदिक  चिकित्सा
 पद्धति  का  विकास  करने  तथा  उस  पद्धति  से
 सम्बन्धित  सभी  विषयों  पर  केन्द्रीय  सरकार
 को  परामश  देने  के  लिए  भारत  सरकार  ने
 भारतीय  चिकित्सा  केन्द्रीय  परिषद  श्रधिनियम
 970  के  भ्रधीन  एक  भारतीय  चिकित्सा  की

 केन्द्रीय  परिषद्‌  की  स्थापना  की  है।

 संत्रालय  हारा  कार्यवाही  से  करने  पर
 वियाद  को  मध्यस्थता  के  लिए

 सौंपना

 4i88.  श्री  लालजो  भाई  :  क्‍या  संसदीय
 कार्य  तथा  शस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कक

 (क)  क्‍या  केन्द्रीय  श्रम  भ्रायुक्त  ऐसे
 आद्योगिक  विवादों  को  जिन्हें  वह  हल  करते  में
 असफल  होता  है  उसे  सम्बद्ध  मंत्रालय  को
 भेज  देता  है  जिस  मंत्रालय  के  कमचारी  उक्त
 विवाद  से  सबंधित  होते  है  श्र  यदि  हां,  तो
 इसके  क्‍या  कारण  है,

 (ख)  यदि  सस्बद्ध  मंत्रालय  उस  पर
 कोई  कार्यवाही  न  करे  तो  श्रम  मंत्रालय

 कितनी  भ्रवधि  के  भीतर  उक्त  विवादों  को
 मध्यस्थता  के  लिए  भेज  सकता  है;  भौर

 (ग)  श्रम  मंत्रालय  के  पास  इस  समस
 ऐसे  कितने  मामले  विचाराधीन  हैं  जिन  पर
 विवाद  से  सम्बद्ध  मंत्रालय  ने  तीन  महीते
 बीत  जाने  पर  भी  अपने  निर्णेय  की  सूचना
 नही  दी  हैं  भौर  ऐसे  मामलों  का  पुरा  व्यौरा
 क्या  है?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रस  मंत्री  ी
 रवीन  बर्मा)"  (क)  से  (ग)  अनुमानत :
 प्रश्न  में  उस  प्रक्रिया  का  उल्लेख  किया  गया
 है  जो  समझौते  की  विफलता  की  सूरत  में
 श्रौद्योगिक  विवादों  को  न्यायनिर्णय  हेतु
 झौद्योगिक  प्रधिकरण  के  पास  भेजने  के
 बारे  में  है।  भ्रौद्योगिक  विवाद  प्रधिनियम
 की  धारा  i0(3)  के  अधीन  झौद्योगिक
 झधिकरणों  के  पास  विवाद  केवल  समुचित
 सरकार  द्वारा  ही  भेजे  जा  सकते  हैं।  जब
 समझौते  की  विफनता  की  रिपोर्टे  प्राप्त  होती
 हैं  तब  श्रम  मंत्रालय  झआावश्यकतानू सार  संबंधित
 मल्लालयों  विभागों  से  सलाह  लेते  हुए  तथा
 निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  समुचित  निणय
 लेता  है।  सामान्यत  ये  सलाह-मशविरे
 45  से  60  दिन  के  भीतर  पूण  करने  का
 प्रयास  किया  जाता  है।  पहली  माच  i978
 की  स्थिति  के  अनुसार  इस  प्रकार  के  28
 मामले  मय  जिनमे  प्रशासकीय  मत्रालयों  के
 विचार  मांगे  गये  थे  ।  ऐसे  झौद्योगिक  विवादों
 की  एक  सूची  सलग्त  विवरण  में  दी  गई  है,
 जो  अन्तर-मवालय/भअन्तर  विभागीय  मत्रणा
 को  अंतिभ  रूप  न  मिल  पाने  के  कारण  तीन
 माह  से  अधिक  समय  से  अनिर्णीत  पड  है।

 विवरण

 तोन  साह  से  अधिक  समय  से  अ्रनिर्णीत  पड़े  ऐसे
 ओझोद्योगिक  जिवादों  का  ब्यौरा,  जिनके  संबंध
 में  झन्तर-मंत्रालय/विभागीय  मंत्रणा  पूर्ण  नहीं
 हो  पायी  +

 \.  रिक्राई  कक्‍्लकों,  अ्रधीक्ष कों,  प्रधान  चप-
 राभियों  के  पदों  का  वर्गीकरण  ते  करने
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 तथा  प्रबस्धकों  द्वारा  दफ्तरी  भा  देने
 से  इनकार  करने  के  बारे  में  कलकत्ता
 क्षेत्रीय  समिति  (सीमा  शुल्क  सलाहकार
 समिति)  में  भ्रौद्योगिक  विवाद  1

 श्री  जगदीश  सिह  और  67  न्य
 व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  से  इनकार
 करने  के  बारे  में  ईस्ट  बसुरिया  कोलिय री
 में  औद्योगिक  विवाद  |

 कोयला  खानों  मे  बेकार  कर  दिये  गये
 ठेका-श्रमिकों  को  खाने  के  बारे  में
 सेन्ट्रल  कोल  फील्ड्स  लि,  में  श्रौद्योगिक
 विवाद

 श्री  रामाज्ञा  प्रसाद,  रात्रि  गाईड  की
 पदच्युति  के  बारे  में  सिमिलावहाल
 कोलियरी  में  श्रौद्योगिक  विवाद  ।

 श्री  एस०  के०  नायर,  ट्रक  चालक  की
 अभिक्रथित  प्रन्यायपूर्ण  पदच्युति  के
 बारे  मे  वेस्टर्न  कोल  फील्ड्स  लिसिटेड
 की  रामनगर  कोलियरी  में  औद्योगिक
 विवाद  |

 श्री  सीताराम  सिह  और  दो  भ्रन्य  वैगन
 शंटिंग  पर्यवेक्षकों  के  भ्रभिकथित  प्रनु-
 चित  वर्गीकरण  करने  के  बारे  में
 गिर्रामट  कोलियरी  में  प्रौद्योगिक
 विवाद  ।

 श्री  सतोष  नारायण  को  समुचित
 पदनाम  और  वेतन-मान  देने  से  इनकार
 करने  के  बारे  में  वैस्टन  कोल  फील्ड्स
 लिमिटेड  की  सिल्लेवारा  कोलियरी  में
 ग्रौद्योगिक  विवाद  v

 माग-पत्र  के  बारे  में  नागपुर  टेलिफोन
 डिस्ट्रिक्ट  में  श्रौद्योगिक  विवाद

 23  श्रमिकों  की  श्रभिकथित  गै  र-कानूनी
 छटनी  के  बारे  में  नागपुर  टेलिफोन
 डिस्ट्रिक्ट  में  श्रौद्योगिक  विवाद  ।
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 श्री  राजेन्द  नायद  की  भन्यायपूर्ण
 सेवा-समाप्ति  के  बारे  में  प्रार्डनेन्स
 फैक्टरी  में  ब्रौद्योगिक  विवाद

 कुमारी  भ्रार०  बसन्त  की  सेवाओं  क॑'
 समाप्ति  के  बारे  में  ब्री०सी०जी०
 बैक्सिन  लेबोरेटरी,  गूंडी  मे  भ्रौद्योगिक,
 विवाद  ।

 माग-पत्र  के  बारे  में  बोलिया  क्वारीज़
 में  औद्योगिक  विवाद।

 बोनस  की  माग  के  बारे  में  भारत  गोल्ड
 माइन्म  लिसिटेड  में  श्ौद्योगिक  विवाद  ।

 श्री  जगदभोडा  श्याम  चौधरी  की
 अन्यायपूर्ण  सेवा-समास्ति  के  बारे  में
 असम  श्रायल  कम्पनी  मे  श्रौद्योगिक
 विवाद  1

 श्री  खरिन्द्र  हरारिया,  सुरक्षा  अधिकारी
 पर  अभिकथित  श्रत्याचार  के  बारे  में
 तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  झायोग  में
 श्रीद्योगिक  विवाद  t

 श्री  खमिन्द्  जजादा  की  अन्यायपूर्ण
 पदनन्‍्युति  वे  बारे  में  तल  और  प्राकृतिक
 गैस  आयोग  में  श्रौद्योगित  विवाद  ।

 बैक  श्राफ  बडौदा  के बलके  श्री  सी०  एन  ०
 कक्कड  की  पदोन्नति  पर  वेतन  के
 निर्धारण  के  बारे  मे  बेक  आफ  बड़ौदा
 में  श्रौद्योगिक  विवाद  !

 सर्वश्षी  धननजय  पाडे  और  विनोद
 कुमार  जुनेजा  की  भ्रभिकृथित  श्रन्याय-
 पूर्ण  सेवा-समाप्ति  के  बारे  में  कनारा
 बैर,  भोपाल  में  औद्योगिक  विवाद  t

 सवंश्री  सजय  कुमार  चट्टोपाध्याय,
 प्रयोत  कुमार  विध्वास  शौर  झाशिस
 चक्रवर्ती  को  स्थायी  करने  से  प्रभि
 कथित  इनकारी  के  बारे  में  स्टेट  बैक
 झ्ाफ  सौराष्ट्र  मे  श्रौद्योगिक  विवाद  1
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 &e  कर्मचारियों  को  सताने  और
 प्रबन्धकों  द्वारा  भाषात्‌-स्थिति  के  दौरान
 की  गई  ज्यादर्तियों  के  बारे  में  झान्घ
 बैंक  लिमिटेड,  हैदराबाद  में  भ्रौद्योगिक
 विवाद  ।

 मेरठ  शाखा  के  संदेशव/।हुक,  श्री  अहमद
 की  अभिकथित  गैर-कानूनी  सेवा-
 समाप्ति  के  बारे  में  स्टेट  बैक  श्राफ
 इंडिया  में  श्रौद्योगिक  विवाद  t

 चालकों  भादि  के  कार्य  घंटों  में  परिवतं  न
 आदि  से  संबंधित  मांग-पत्र  के  बारे  में
 स्टेट  बैंक  अाफ  हैदराबाद  में  भ्ौद्योगिक
 विवाद  |

 क्री  श्ार०  सी०  व्यास,  कोटा  नगर  को
 परिवार  नियोजन  की  बाबत  विशेष

 छूट्टी  मंजूर  करने  संबंधी  मांग  के  बारे  में
 बैंक  आफ  बड़ौदा  में  प्रौद्योगिक  विवाद

 Number  of  Diplomatic  Personnel  in
 Gulf  countries

 4i89.  SHRI  AHMED  M.  PATEL:
 SHRI  AMARSINH  V.

 RATHWA:

 Will  the  Minister  of  EXTERNAL
 AFFAIRS  be  pleased  to  state  the
 number  of  personnel  posted  in  the
 Mission  in  the  Gulf  Countries,  coun-
 try-wise  in  the  years  975  to  ‘1977?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  EXTERNAL  AFFAIRS
 (SHRI  S.  KUNDU):  A  statement  con-
 taining  the  required  infommation  is
 placed  on  the  Table  of  the  House.

 Statement
 Number  of  India  Based  Personnel  in  the  Indian  Missions  in  Gulf  Countries

 No.  of  Personne!  P  ».ted
 Se  Ne.  Name  of  Country  7975  3976  7977

 le  Kiwan  %  22  26

 ३७४८ a
 tH  a  0

 Jahan  7  3  7

 4.  Joba  3  5  6

 Abu  Dhabi  7  9  I  a
 9  A  uae  *  boa  boy)  (oop

 Dubi  we  et  dd  53)  93  9

 6.  Tehran  नि  का  48
 \

 50

 Khoi  ramshahr  (Iran)  5  >(5t)  5  (58)  5  (60)

 Zahidan  -J  5  5  5

 Baghdad  3  40 ai  }  (Iraq)  foe  ,
 food

 |  pls) Basrah.  oo.  ~J

 8.  Jeddah  नि  ay  24  26
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 Seminar  to  achieve  Family  Planning
 Gbdjectives

 4190.  SHRI  AHMED  M.  PATEL:
 Will  the  Minister  of  PARLIAMENT-
 ARY  AFFAIRS  AND  LABOUR  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  a  National  Seminar
 under  the  joint  sponsorship  of  the
 Government  o¢  India  and  the  Interna-
 tional  Labour  Organisation  to  develop
 a  comprehensive  overall  strategy  to
 achieve  family  planning  objectives
 was  held  in  New  Delhi  during  the
 month  of  February  this  year;  and

 (b)  if  50,  the  details  of  the  recom-
 mendations  made  and  decision  taken?

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMENT-
 ARY  AFFAIRS  AND  LABOUR  (SHRI
 RAVINDRA  VARMA):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  A  summary  of  the  recommenda-
 tions  is  enclosed.

 Summary  of  recommendations  of
 the  National  Seminar  on  Management
 of  the  Family  Welfare  Programme  in
 the  organised  sector.

 Within  the  frame  work  of  Govern-
 ment’s  population  policy  the  organised
 industrial  ६०००४  has  to  play  a  pivotal
 role  in  promoting  national  tumily  wel-
 fare  programme.  The  stratezy  for
 ponulation  control  has  to  he  intecrated
 fully  with  other  welfare  measures
 There  should  be  separate  allocation  of
 funds  for  orgunised  sector  within  over
 all  budget  for  national  welfare  pro-
 gramme.  With  better  coordination,  it
 is  felt  that  the  national  and  State  level
 Cells  could  be  made  responsible  for
 bridging  the  gap  between  the  avail-
 able  facilities  and  those  required.  To
 implement  the  plan  at  unit  level  active
 cooperation  and  participation  of  both
 the  management  and  the  worker  is
 mecessary.  The  public  gector  can  play
 a  significant  role  and  there  should  be
 greater  coordination  at  inter-minis-
 terial  level.  Assistance  of  Voluntary
 Organisations  has  also  to  be  enlisted.
 With  the  voluntary  nature  of  the  pro-
 gramme  educational  activities  have  a
 pre-eminent  position  in  the  motiva-
 tional  programme.  Stress  should  also
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 be  laid  on  Population  Education.  Cen-
 tral  Boarg  of  Workers’  Education  and
 other  training  Institutions  should  pay
 greater  attention  to  Family  Welfare
 subject.  Need  based  training  pro-
 gramme  should  be  drawn  and  there
 should’  be  available  facility  for  train-
 ing  at  all  levels  and  research  in  tech-
 nique  for  making  the  Programme
 popular  and  acceptable  should  also  be
 done.  There  should  be  proper  moni-
 toring  and  evaluation  at  all  levels.  A
 system  of  awards  need  be  formulated
 for  good  performance.

 2.  It  was  also  suggested  that  a  broad
 based  meeting  of  various  concerned
 departments  of  the  Central  Govern-
 ment  be  convened  to  chalk  out  the  de-
 tails  of  the  funding  of  various  pro-
 grammes  and  also  lay  down  guidelines
 for  schemes  to  be  followed.

 Deterioration  in  working  of  MICA-
 Region,  Bihar

 4191.  SHRI  R.  L.  P.  VERMA:  Will
 the  Minister  of  PARLIAMENTARY
 AFFAIRS  AND  LABOUR  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  he  is  aware  that  the
 working  of  the  mica-region,  Bihar  is
 deteriorating  day  by  day  and  the
 exiting  officers  are  unable  to  show
 any  improvement;

 (b)  whether  large  number  of  thefts
 of  Government  property  and  Govern-
 ment  monies  have  taken  place  in  this
 region;  and

 (c)  what  steps  Government  propose
 to  improve  the  working  of  this  orga-
 nisation  and  whether  Government
 will  consider  posting  an  experienced
 senior  officer  from  the  Ministry  to
 supervise  the  working  ०१  the  region and  to  improve  it  for  atleast  six
 months?

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMENT-
 ARY  AFFAIRS  AND  LABOUR  (SHRI
 RAVINDRA  VARMA):  (a)  to  (e).
 There  are  two  organisations  under  the
 Ministry  of  Labour  which  function  in
 the  Miea  region  of  Bihar—({)  The
 Directorate  General  of  Mines  Safety
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 365
 and  (ii)  Mica  Mines  Welfare  Organi-
 sation.  Alegation  relating  to’  malprac-
 faces  are  promptly  leoked  into  by  these
 two  organisations.
 Location  of  steel  Plants  in  different
 parts  of  the  Country  Study  Team  by

 Planning  Commission
 4i92.  SHRI  PARMANAND  GOVIND-

 JIWALA:  Will  the  Minister  of  STEEL
 AND  MINES  be  pleased  to  state.

 (a)  whether  the  Planning  Commis-
 sion  had  constituted  a  study  team  to
 study  the  question  of  location  of  Steel
 Plants  in  the  different  parts  of  the
 country;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Steel  Authority  of  India  asked  the
 Meteorological  Engineering  Consul-
 tants  of  India  to  prepare  a  report  of
 establishing  steel  plant  at  Surajgarh;

 (e)  whether  it  is  not  a  fact  that
 the  Government  of  Madhya  Pradesh
 have  protested  against  the  partisan
 attitude  of  the  steel  authority;  and

 (d)  whether  Government  will  be
 pleased  to  lay  on  the  Table  of  the
 House  the  entire  papei;  with  regards
 to  the  Jocation  of  steel  plant  at
 Surajgarh  in  Maharashtra?

 THE  MINISTER  OF  SYREL  AND
 MINES  (SJIRT  BIJU  PATNAIK)  (a)
 to  (dy.  The  T.sk  Force  on  Iroy  and
 Steel  sect  up  at  the  instence  of  the
 Planning  Commission  in  August,  1972,
 had  consfitufed  seven  Plunning  Groups
 to  study  various  aspects  of  steel]  in-
 dustry.  One  such  group  was  on
 “Strategy  and  Location  of  Steel  Capa-
 city”  with  a  view  to  studying  the  scope
 of  the  expansion  of  existing  plants
 vis-a-vis  setting  up  plants  at  green
 field  locations  and  to  formulate  de-
 velopment  proposals.

 Steel  Authority  of  India  Limited
 thad  commissioned  MECON  in  January
 1974,  to  prepare  feasibility  reports  for
 steel  plants  based  on  iron  ore  deposits,
 ‘in  Bailadila  range  in  Madhya  Pradesh
 and  the  other  based  on  the  iron  ore
 deposits  in  Surajgarh  in  Maharashtra
 State.

 Written  Answers  CHAITRA  D,  3900  (SAKA)  Written  Answers  766

 Government  of  Madhya  Pradesh  bad
 written  to  this  Ministry  in  3974  em-
 phasising  that  the  location  for  the
 steel  plant  should  be  on  _  fechno-
 economic  consideration  and  expressing
 their  apprehension  that  the  claim  of
 Madhya  Pradesh  for  location  of  steel
 plant  was  not  being  given  due  import-
 ance  by  SAIL.  The  Government  had
 pointed  out  to  the  State  Government
 that  the  final  decision  for  location  will
 be  based  on  best  techno-economie  con-
 sideration.

 No  decision  has  yet  been  taken  re-
 garding  setting  up  of  steel  plants  at
 green  field  sites  in  Madhya  Pradesh
 or  im  Maharashtra.  As  and  when  :t  75
 decided  to  set  up  a  new  steel  plart
 all  possible  locations  shall  be  con~-
 sidered  and  the  final  decision  would  be
 based  on  techno-economic  considera-
 tions.  It  is  felt  that  placing  the  <ele-
 vant  papers  on  the  Table  of  the  House
 at  this  stage  will  not  serve  any  useful
 purpose.

 Grant  of  New  Telephone  connections
 ‘mm  East  Nimar  District

 493  SHRI  PARMANAND  GOVIN-
 DJIWALA:  Will  the  Minister  of  COM-
 MUNICATIONS  be  pleased  to  state:

 (a)  how  many  consumers  have  de-
 posited  the  amount  for  new  tele-
 phone  counections  in  East  Nimar
 (Khandva)  District  in  response  to  the
 der.and  of  the  Depa:tment;

 (b)  whether  even  after  the  deposit
 of  the  amount  telephone  connections
 have  not  been  given;  and  if  so,  the
 reasons  therefor;  and

 (c)  whether  Government  will  take
 such  measures  as  to  provide  imme-
 diate  new  teleph  tions?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMUNICATIONS
 (SHRI  NARHARI  PRASAD  SUKH-
 DEV  SAI):  (a)  64.

 (b)  76  connections  are  being  pro-
 vided  by  end  of  March,  1978.  Other
 connections  cannot  be  provided  be-
 cause  of  non-availability  of  adequate
 exchange  capacity.
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 (c)  Exchange  capacities  are  being
 expanded
 सारत  एल्यूमीनियम  कम्पनो,  कोरबा  के  लिये

 बोक्साइट  को  कमी

 4194,  श्री  सुभाष  झाहुजा  क्‍या
 इस्थात  झौर  खान  मत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि

 (क)  क्‍या  कोरबा  स्थित  भारत  एल्यू-
 मिनियम  कम्पनी  को  अपने  सयत्र  के  लिये
 बौक्साइट  की  कमी  का  सामना  करना  पड़
 रहा  है,  भौर

 (ल)  क्‍या  बौक्साइट  की  कमी  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार
 उक्त  कम्पनी  को  भन्‍्यत्ष  ले  जाने  का  है  ?

 इस्पात  और  खान  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 (0 अ  करिया  सुच्दा)  (क)  झपरकटक  श्रौर
 फुटकापह्ठाड  के  कुल  निक्षेप  यद्यपि  प्रारभिक
 झनुमानो  से  कम  पाये  गये  है  फिर  भी  कपनी
 को  बोक्साइट  की  तत्काल  कमी  वा  सामना
 नही  करना  पड़  रहा  है।

 (3)  जी  नहीं  ।  +रखाने  ता  लिए
 बोक्साइट  का  दाघ।ालीत  प्रति  झ  बार  में
 उपाय  फक्यि  जा  रत  है।

 मध्य  प्रदेश  में  बालाधाट  से  मेंगनोज  को  प्रचुर
 सात्रा  में  उपलब्धता

 495  श्री  सुभाव  आहुजा  क्या
 इस्पात  शोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि

 (क)  क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  के
 बालाघाट  जिले  म॑  मैंगनीज  अयस्क  प्रचुर
 मात्रा  में  उपलब्ध  है

 (ख)  क्‍या  कसी  एक्के  ने  उक्त  खनिज
 पर  आधारित  फैरो-मैगनीज  सयत्र  की  स्थापना
 करने  के  लिए  ग्रावेदन  शिया  है,  और

 (ग)  यदि  हा  तो  उक्त  सयत्न  कब  तक
 स्थापित  फ्या  जायगा  ?
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 yer  site  चाम  मंत्रालय  में  राज्य
 संजी  (भी  करिया  मुण्ड)  (क)  मध्य  प्रदेश
 बालाघाट  जिले  तथा  देश  के  श्रन्य  क्षेत्र  में
 मैगनीज  >  काफो  भण्डार  होने  का  पता
 चला  है।

 ख)  मैगनीज  शोर  (इडिथा)  लि
 द्वारा  फैरा-मैगनीज  और  अन्य  मिश्र-धातुभ्रो
 के  उत्पादन  के  लिए  श्रौद्योगिक  लाइमेंस  जारी
 करन  के  लिए  प्रस्तुत  आवेदन  पर  सरकार  ने
 दिसम्बर,  977  में  विचार  किया  था  और
 उसे  अस्वीकार  कर  दिया  था।  उनके  झ्रावेदन
 को  प्रथम  दृष्टि  में  अस्वीकार  किये  जाने  के
 विरुद्ध  फर्म  के  अभ्यावेदन  पर  विचार  किया
 जा  रहा  है।

 (ग)  प्रश्न  नहीं  उठता।

 Implementation  of  the  Recommenda-
 tions  of  the  Pillai  Committee

 496  SHRI  K  MALLANNA  Will
 the  Minister  of  EXTERNAL  AFFAIRS
 be  pleaseg  to  state

 (a)  whether  Government  has  fully
 implcmented  the  recommendations  of
 the  Pilla.  Committee  regarding  the
 धजा  fe:  of  Indian  Foreign  Service
 Officers,

 (b)  37  so  the  details  regarding  the
 Officers  who  are  abroad  serving  more
 than  three  years

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  ‘at
 jumor  levels-up  to  Deputy  Secretary
 al)  officers  are  brought  at  least  twice
 to  the  headquarters  on  rotation’  if  so,
 the  details  regarding  the  practice  has
 been  followed  by  Government  since
 last  ten  years  in  this  regard  and

 (d)  the  number  of  officers,  who  had
 been  calleg  back  to  New  Delhi  as  well
 as  the  number  of  officers  have  been
 transferred  to  other  countmes  during
 the  last  one  year?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EXTERNAL
 AFFAIRS  (SHRI  8  KUNDU),  (a)
 and  (b)  Officers  may  be  transferred
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 from  one  post  abroad  to  another  post
 abroad,  thus  serving  more  than  three
 years  abroad  continuously;  but  the
 recommendations  of  the  pillai  Com-
 mittee  for  a  four-year  term  of  duty
 at  each  Mission  abroad  before  trans-
 fer,  was  considered,  and  it  was  decid-
 eq  that  the  existing  practice  of  a
 three-year  term  should  continue.

 (c)  It  is  the  goal  of  the  Ministry  to
 ensure  that  officers  upto  the  rank  of
 Deputy  Secretary/Director  serve  at
 Headquarters  at  least  twice  on  rota-
 tion.  In  the  past  0  years,  nearly
 two-thirds  of  the  officers  have  served
 at  least  twice  at  Headquarters  in
 ranks  upto  Director.

 (ad)  During  the  last  one  year
 ()-3-77-—28-2-78)  5l  LF.S.  Officers
 including  Head  of  Missions)  were
 transferred  from  Headquartes  to
 Missiong  abroad;  72  from  Missions
 abroad  to  Headquarters;  and  44  from
 one  Mission  to  another.

 High  Growth  Rate  of  Population
 4i98.  PROF,  P.  G.  MAVALAN-

 KAR:  Will  the  Minister  of  HEALTH
 AND  FAMILY  WELFARE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  have
 taken  any  concrete  active  &  effective
 steps  to  check  the  high  growth  rate  of
 population  in  the  country  during  the
 first  full  year  of  the  new  Janata  re-
 glme  at  the  Centre;

 (b)  if  so,  broad  details  thereof,  in-
 cluding  the  net  results’gains  achiev-
 ed,  if  any;

 (c)  the  State-wise  population.
 growth-rate  for  the  years  1975,  1976,
 &  1977;  and

 (a)  the  total  expenditure  incurred
 on  this  count  by  the  Central  Govern-
 ment  for  the  said  period  of  three
 years?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  HEALTH  AND
 FAMILY  WELFARE  (SHRI  JAG

 rs
 PRASAD  YADAV):  (a)  Yes,

 r.
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 (b)  to  (d).  A  note  giving  details
 is  laid  on  the  Table  of  the  House
 {Placed  in  Library.  See  No,  LT-9l4/
 78).

 Inadequate  supply  of  the  Steel  Sheets
 Tin  Plates  in  Gdjarat

 4199,  PROF.  P.  6.  MAVALANKAR:
 Will  the  Minister  of  STEEL  AND
 MINES  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  number  of  small-scale  units  in
 the  country  frequently  face  an  acute
 and/or  inadequate  supply  of  black
 and  white  thin  steel  sheets,  tin-plates,
 etc;

 (b)  if  so,  the  steps  being  taken  by
 Government  to  remedy  the  said  short
 fall  situation;

 (c)  whether  the  Government  of
 Gujarat  recently  made  any  represen-
 tations  in  the  matter  to  the  Central
 Government;  and

 (a)  if  so,  Government’s  response
 thereto?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  STEEL  AND
 MINES  (SHRI  KARIA  MUNDA):  (a)
 to  (d).  There  have  been  representa-
 tions  from  small  scale  units  in  the
 country  for  increased  supplies  of  cold
 Rolled  Sheets/Coils  in  thinner  gauges.
 GP/GC  Sheets  and  Tin  Plates.  The
 Government  of  Gujarat  also  wrote  to
 the  Central  Government  regarding
 shortage  of  pig  iton  and  the  difficul-
 ties  reportedly  being  faced  by  the
 small  scale  units  in  obtaining  supplies
 of  scarce  items  like  hot  rolled  and
 cold  rolled  sheets  through  the  local
 stockyards.  The  following  steps  have
 been  taken  to  improve  availability  of
 these  materials:—

 (i)  Plants  have  been  advised  to
 improve  production  of  these  items
 as  much  as  possible;

 (ii)  Supplies  to  State  Small  Indus-
 tries  Corporation  who  cater  to  the
 demands  of  small  scale  units  have
 been  stepped  up;
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 (iii)  Imports  of  thinner  gauge
 Cold  Rolled  coils  and  sheets,  Tin
 Plates  and  GP  Sheets  have  been  al-
 lowed  where  necessary;  and

 (iv)  Supplies  of  thinner  gauge
 cold  rolleq  sheets  to  traders  from
 the  stockyards  of  Hindustan  Steel
 stockyards  have  been  restricted.
 The  Government  of  Gujarat  have

 been  apprised  of  the  position.
 Hostels  for  the  Temporary  Residence

 of  Indian  Diplomatic  Personnel
 4200.  PROF.  P.  G.  MAVALANKAR:

 Will  the  Minister  of  EXTERNAL  AF-
 FAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  run  one
 or  more  hostels  in  New  Delhi  and/or
 elsewhere  in  the  country  for  the
 temporary  residence  of  Indian  diplo~
 matic  personnel;

 (b)  if  so,  full  facts  thereof;

 (९)  reasons  for  running  such  a/or
 more  hostel/hostels;  and

 (d)  the  actual  expenses  incurred  on
 these  hostels  during  the  year  ‘1975,
 976  and  1977  giving  broad  details  of
 heads  of  expenditures  involved?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EXTERNAL
 AFFAIRS  (SHRI  S.  KUNDU):  (a)
 The  Ministry  of  External  Affairs  has
 been  running  only  one  hostel  in  the

 MARCH  28,  978  Written  Answers  प्7०

 country  at  New  Delhi  on  Kasturba
 Gandhi  Marg  for  the  temporary  resi-
 dence  of  its  officers  and  staff  mainly
 belonging  to  the  Indian  Foreign
 Service(A),  Indian  Foreign  Service
 (B)  and  those  who  are  _  per-
 manently  under  the  administrative
 contro]  of  this  Ministry.

 (b)  The  hostel  has  the  following
 types  of  accommodation:—

 Single  room  40  Nos.
 Single  room  with  kitchen  20  Nos

 Family  suite  40  Nos.
 It  started  functioning  in  the  year  4965
 to  provide  accommodation  to  the  offi-
 cers  and  staff  of  the  Ministry  of
 External  Affairs,  either  on  transfer  to
 Headquarters  or  on  home  leave  or  on
 leave  preparatory  to  retirement  or  on
 consulation  duty  or  under  orders  of
 transfer  abroad.  An  IFS  (A)  Proba-
 tioner  is  also  allotted  accommodation
 in  the  hostel  during  the  period  of  his
 training  in  Delhi.  The  Hostel  also
 rrovide  accommodation  to  the  fami-
 lies  of  officiel  serving  abroad  in  cer-
 tain  specified  cases;

 (c)  to  provide  transit  accommoda-
 tion  till  the  officers  arrange  alternative
 accommodation  for  themselves;

 (d)  Details  of  the  expenditure  in-
 curred  on  the  hostel  during  the  finan-
 cial  years  ‘1975-1976,  1976-77  and  1977—
 78  are  as  under:

 Head  of  Alcs

 Salarres
 Other  Charges

 Totau

 Speciaj  Stamp  of  Netaji  Portrait
 4201.  SHRI  SAMAR  GUHA:  _  Will

 the  Minister  of  COMMUNICATIONS
 be  please!  to  state:

 (a)  whether  the  portrait  of  Netaji
 Subhas  Chandra  Bose  installed  in

 3975-76—976-77  1977-7

 परक,  कर१..  Rs
 2,78,500  /2,69,900,  2,63,200°
 T,I9,2  9  §=,58.890  157,300

 3,97  70  =  428.700,  —  $520,500

 the  Central  Hall  of  the  Parliament
 will  be  projected  for  patriotic  pur-
 pose  by  issuing  special  stamp  on  its
 basis;

 (b)  if  so,  facts  thereabout  and  if
 not,  the  reasons  thereof;
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 (७)  whether  stampe  issued  earlier
 in  honour  of  Netaji  will  be  re-printed
 for  fresh  circulation;

 (a)  whether  stamps  issued  in  ho-
 nour  of  Pandit  Nehru  and  others  have
 been  either  re-printed  or  printed  in
 large  number  are  still  found  in  cir-
 culation;

 (e)  if  so,  the  reasons  for  printing
 Netaji  Stamp  in  smaller  number;  and

 (£)  whether  Netaji  stamp  will  be
 re-printed  for  large  circulation?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMUNICA-
 TIONS  (SHRI  NARHARI  PRASAD
 SUKHDEV  SAI):  (a)  There  is  no
 proposal  under  consideration  for  the
 present

 (b)  Does  not  arise.
 (c)  By  convention  commemorative

 stamps  are  not  re-printed  aftcr  their
 original  issue.

 (d)  Commemorative  stamps  issued
 in  honour  of  Pandit  Nehru  or  Neta):
 have  been  exhausted  practically.  A
 stamp  on  Nehru  in  the  Fifth  Defini-
 tive  Series  of  Stamp  _  issued
 on  27-5-76  75  in  circulation.

 (e)  Does  not  arise.
 (f)  As  in  the  reply  to  (c)  above.
 Statute  of  Netaji  in  Rangoon

 4202.  SHRI  SAMAR  GUHA:  Will
 the  Minister  of  EXTERNAL  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  steps  have  been  taken
 for  preservation  of  the  memory  of
 INA  struggle  and  in  honour  of  Netaji
 in  the  South  East  Asian  countries;
 and

 (b)  if  so,  the  facts  thereabout?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN

 THE  MINISTRY  OF  EXTERNAL
 AFFAIRS  (SHRI  8.  KUNDU):  (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  The  Government  have  already
 directed  Missions  in  South-East  Asia
 to  collect  information  and  document-
 ary  material  on  the  INA  and  Netaji
 ang  to  explore  the  possibility  of  suit-
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 able  memorials  in  their  honour  being
 erected  in  places  associated  with
 them.

 With  the  active  participation  of  our
 Missions,  local  organisations/institu-
 tions  in  some  countries  have,  for  the
 first  time  this  year,  observed  the  birth
 anniversary  of  Netaji.  We  hope  that
 such  activities  would  gain  momentum
 and  receive  full  support  and  coopera-
 tion  of  the  people  and  governments
 of  those  countries.
 Relations  with  South-East  Asian

 Countries

 4203.  SHRI  SAMAR  GUHA;  Wil
 the  Minister  of  EXTERNAL  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  steps  have  been  taken
 for  strengthening  Indian  Missions  in
 the  S.  E.  Asian  countries:

 (by  whether  greater  efforts  are  be-
 ing  made  for  socio-cultural  solidarity
 with  the  people  of  S.E.  Asia;  and

 (९)  ig  so,  facts  thereabout
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN

 THE  MINISTRY  OF  EXTERNAL
 AFFAIRS  (SHRI  S.  KUNDU):  (a)
 and  (b),  Yes,  Sir.

 (c)  l.  After  the  new  Government
 came  to  office,  g  Conference  of  Heads
 of  Missions  in  South-East  Asia  was
 held  in  New  Delhi  in  August  1977.  It
 reviewed  inter-alia  our  bilateral  rela-
 tions  with  the  countries  in  South-East
 Asia  in  the  cultural  field  and  made  a
 number  of  useful  recomemndations  to
 the  Government  for  promoting  cul-
 tural  links  with  the  countries  of  the
 region.

 2.  In  the  light  of  these  recommen-
 dations,  efforts  are  being  made  to
 step  up  our  cultural  cooperation  with
 the  countries  in  South-East  Asia  in
 various  fields,  for  example;

 (i)  Establishment  of
 Centres;

 Gi)  Entering  into  Cultural  Agree-
 ments  and  Cultural  Exchange
 Programmes  with  the  countries  with

 Cultural
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 which  we  do  not  have  such  agree-
 ments/programmes  at  present;

 (iii)  Increased  facilities  in  India
 for  the  study  of  national  languages
 of  the  region;

 (iv)  Establishment  of  Centres  for
 Area  Studies  at  selected  univer-
 sities;

 (v)  Increase  in  number  of  scho-
 larships  and  other  educational  fa-
 cilities  for  foreign  students  in  India
 and  mutual  recognition  og  university
 degrees;

 (vi)  Exchange  of  scholars,  acade-
 micians,  artists  and  journalists;

 (vii)  Support  to  research  projects-
 by  India  to  Indian  or  foreign  scho-
 lars  from  the  region;

 (viii)  Organize  film  festivals;
 (ix)  Participation  in  art  exhibi-

 tions;
 (x)  Promotion  of  Hindi  in  the

 region;  and
 (xi)  Cooperation  in  the  field  of

 sports.
 3.  The  Government  also  appointed

 an  Evaluation  Committee  under  Shri
 Ashok  Mehta  to  evaluate  the  perfor-
 mance  of  the  Indian  Council  for  Cul-
 tural  Relations  and  to  suggest  guide
 lines  for  its  future  activities.  This
 Committee  has  already  submitted  its
 recommendations  which  are  under
 consideration  of  the  Government.
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 cs  Staff  requirements  of  the  Indian
 Mizsions  in  South  East  Asia,  and  of
 those  in  other  areas,  are  kept  cons-
 tantly  under  review  Additional  staff
 is  provided,  wherever  necessary.

 Post  Offices  in  Rural  Areas  set  up
 after  Formation  of  Janata  Govern-

 ment

 4204.  SHRI  AMAR  GUHA:  Will
 the  Minister  of  COMMUNICATIONS
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  facts  about  the  new  Post
 Offices  set  up  in  the  rural  areas  after
 formation  of  the  Janata  Government;

 (b)  the  State-wise  break  up  of  the
 number  of  such  Post  Offices;  and

 (c)  the  State-wise  break  up  of  the
 proposed  Post  Offices  in  the  rural
 areas  during  1978-797

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMUNICA-
 TIONS  (SHRI  NARHARI  PRASAD
 SUKHDEV  SAI):  (a)  and  (b).  322
 post  offices  have  been  opened  in  the
 rural  areas  of  the  country  from
 1-4-7277,  to  28-2-78.  State-wise  break-
 up  of  these  Post  Offices  is  enclosed.

 (c)  It  is  proposed  to  open  5,000  post
 offices  in  the  rural  areas  during  1978-
 19.  State-wise  allocation  has  not
 yet  been  made  and  will  be  laid  on  the
 table  of  the  House.

 Statement
 State-wise  position  of  Post  O  ffices  opened  78  rural  areas  from  194-77,  to  28-2-78

 PO’s  opened  in  rural
 Si.  No.  Circle/States  areas  fom  नक्शा  to

 28-2-78

 I  2  3

 a  Andhra  Andhra  755
 a.  Bihar  Bihar  १60
 3  Delhi  Delhi  (U.T.)  Fs  70
 4  Gujarat.  5  .  Gujarat  03
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 Diu  (U.T.)
 Daman  (U.T.)
 Dadra  Nagar  Haveli  (U.T.)

 5S»  J&K  हे  J&K.  4  30
 6.  Kerala  नि  हे  Kerala  in  4  t00

 Laksha  Dweep  (U.T.)

 9.  Karnataka  .  Karnataka  .  705

 8.  M.  P.  MP.  oe  827

 9-  Maharashtra  .  Maharashtra  2  234
 Goa  (U.T.)  ५
 Assam  ai  787
 Arunachal  Pradesh  (U.T.)  ३8

 Manipur  62
 Meghalaya  .  .  35
 Mizoram  (U.T.)  .  7
 Nagaland.  ar

 Tripura  66

 om  NW...  नि  Punjab  Fi  ar

 Haryana  76
 Himachal  Pradesh  हा  68
 Chandigarh  (UT)

 ag.  Rajasthan  Rajasthan  958

 Orissa  Orisa.  .  है  392

 24.  Tamilnadu  .  Tamilnadu  war
 Pondicherry  (U.T  )  g

 5.  U.P.  UP.  .  .  =  3०4

 16.  West  Bengal  नि  West  Bengal  lm7
 Sikkim  .  l
 Andaman  Nicobar  Islands.  2

 Toran  शाया
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 water  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  में  मरहम
 पट्टी  करने  वाले

 4205.  भी  दयारास  शाक्य  :  क्‍या
 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मत्री

 यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि

 (=)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य
 योजना  में  मरहम-पट्टी  का  काम  करने  वाले
 को  तकनीकी  मुप  मे  रखा  गया  है  भ्रथवा  गैर
 तकनीकी  श्ूप  मे  ,  और

 (ख)  क्या  सरकार  का  भविष्य  के  लिए
 प्रेट  बना  कर  मरहम-पढ़ी  करते  वालो  के  लिए
 बेतनमान  निर्तारित  करने  का  है  जिससे  उन्हे
 सवा  नियृत्ति  के  गवसर  पर  अधिक  पै  शन  हो
 सके  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मत्रालय  सें
 राज्य  सत्री  थनी  जगवम्बो  प्रसाद  यादव)  :

 (क)  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  यौजना  में
 इसरा  के  पदों  का  औयचारिक  रूप  से  तकनीकी
 घोषित  नहीं  कया  है  t  बे  परा-
 चिकित्सा”  श्रेणी  के  अन्तर्गत  जाते  है  t

 (a)  जी  नहीं  |  केन्द्रीय  सरकार
 स्वास्थ्य  याजना  में  डसर  10—4-25  oO
 द०रो०  5-27  स्पये  के  वेतनमान  मे  है,
 वे  225-5 260-6- 290-ZoTo—6— a  6
 308  रपये  के  वेतनमान  वाले  सेलेक्शन  ग्रेड

 ड्रेसरो  के  पदो  पर  नियुक्ति  के  पात्न  है  a

 Confidential  Reports  Regarding  per-
 formances  of  Managerial  Bosses  by
 Steel  Executives  Federation  of  India

 4206  DR  VASANT  KUMAR  PAN-
 DIT  Will  the  Mmuster  of  STEEL
 AND  MINES  be  pleased  to  state

 (a)  whether  is  it  a  fact  that  the
 Steel  Executives  Federation  of  India
 (SEFI)  had  decided  to  give  confi  len-
 fuat  report.  to  Government  on  the
 performaice  of  ther  manaecrial  Los-
 ses  to  bring  about  demociatic  ¢xecu-
 tio  of  Government  policies

 (b)  whether  ts  it  a  fact  that  the
 steel  industry  is  suflermg  due  to  the
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 managerial  whims  and  dictates  of  the
 bosses,  due  to  which  improvement  in
 steel  production,  marketing  and
 distribution  is  suffering  a  lot;  and

 (c)  whether  Government  will  en-
 courage  such  a  move  to  imternal  vigi-
 lance  planned  by  the  SEFI  and  take
 note  of  their  reports  to  improve  steel
 management,  production  and  sale?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  STEEL  AND
 MINES  (SHRI  KARIA  MUNDA):  (a)
 and  (c).  There  was  a  press  report  to
 this  effect  in  the  Economic  Times
 dated  the  9th  February,  978  Gov-
 ernment  have,  however,  not  received
 any  formal  reference  in  this  regard

 (b)  No,  Sir.

 गोरखपुर  टेलीफोन  केन्द्र  से  डायल  धमाकर
 सीधे  टेलीफोन  करने  को  सुविधा

 देना

 4207.  श्री  फिरंगी  प्रसाद:  क्य  संचार
 मंत्री  यह  बताने  की  ७पा  करेंगे  कि

 (क)  गोरखपुर  जिले  (उत्तर  ्रदण )
 मे  मानव  चालित  टेलीफोन  केन्द्र  का  कट
 झोवर  कब  तक  किये  जाने  की  संभावना  है  ;

 (ख)  क्‍या  इस  टेलीफोन  केन्द्र  का  कट
 वर  डायल  घूमा  कर  सीधे  टेलीफोन  करने
 की  योजना  के  अन्तर्गत  किया  जा  रहा  है  शौर
 वहा  बअम्ब्रई,  कलकत्ता  नई  दिल्‍ली,  कानपुर,
 लखनऊ  अथवा  अझन्य  नगरो  को  डायल  चूमा
 कर  सीधे  टेलीफोन  करने  की  व्यवस्था  की
 जा  रही  है  और  यदि  हा,  तो  उस  कार्य  को
 कितने  चरणों  मं  तथा  कब  तक  पूरा  करने  की
 सभावना  है  ,  और

 (ग)  क्‍या  वहा  टेलेक्स  सुविधा  प्रदान
 करने  के  प्रस्ताव  पर  भी  विचार  कर  रही  है
 आर  इस  समय  इस  रे  में  सरकार  की  क्‍या
 प्रतिक्रिया  है.  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्यी
 नरहूरि  प्रसाव  सुखदेव  साय) :  (क)
 गोरखपुर  के  मौजूदा  मेनुभ्ल  एक्सचेज  के
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 बदले  एक  झाटोमेटिक  एक्सचेंज  लगाया  जा  रहा
 है।  झाशा  है  कि  आटोमेटिक  एक्सचेंज  अगले
 कुछ  दिनो  म  चालू  हो  जाय्रेगा  ।

 (ख)  आशा  है  कि  गोरखपुर  से  उपभोगाणा
 ट्रेक  डायलिग  (एसबण्टी०्डी०))  980  के
 दौरान  शुरू  में  कानपुर,  लखनऊ,  इलाहाबाद
 और  वाराणसी  के  लिए  चालू  की  जायेगी  और
 उसके  बाद  उत्तरोत्तर  अन्य  स्थानों  के  लिये
 चालू  की  जायेगी

 (ग)  जीहा।  गोरखपुर  में  एक  टेलेक्स
 एक्सचेंज  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  की  मंजूरी
 दे  दी  गई  है  t

 पोरबन्दर  और  वे  रावल  में  स्वचालित  टलोफोम
 एक्सजेजों  की  मंजूरी

 4208.  शो  धर्म  सिह  भाई  पटेल  क्या
 संचार  मत्री  5  दिसम्बर,  977  के  भ्रताराकित
 प्रश्न  संख्या  409)  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह
 बताने  की  कपा  तर  रेंगे  कि

 (@)  क्या  पोरबन्दर  और  वेरावल  में
 स्वचालित  टलीपोन  गक्‍्सचेज  खोलने  की
 योजना  की  शब  मजूरी  दे  ढी  गई  हे  और  यदि
 हो,  तो  बब  और  ग्रदि  नहीं,  तो  इसके  क्‍या
 कारण  है  और  कब  तक  मंजूरी  दी  जायेगी  ;

 (ख)  प्रत्येक  एक्सचेज  स्थापित  करने
 के  लिए  कितनी  धनराशि  खर्च  की  जायगी  ;
 और

 (ग)  क्‍या  3  मार्च,  978  तक
 भांग  किये  गये  सभी  टेलीफोन  कनेक्शन  वहां
 दे  दिये  जाने  की  सम्भावना  है  और  यदि  नहीं,
 तो  इस  तिथि  तक  कितने  कनेक्शन  दिये
 जायेगे  और  द्काया  कपेक्शन  का  तक
 दिय  जायेंगे  ?

 संचार  मंजालय  सें  राज्य  मंत्री  (0 3
 नरहरि  प्रसाद  सुखदेव  साथ)  (क)  बड़े
 मैनन  एसचेजों  को  आटोमेटिक  एक्सचजों
 में  बदलने  के  एक  विभिन्न  चरणो  वाले  कार्यक्रम
 के  ब्रन्तर्गत  पोरबन्दर  में  श्राटोमेटिक  एक्सचेज

 Written  Answers  8a-

 लगान  की  एक  योजना  भ्रस्थायी  रूप  से  स्वीकार
 कर  दी  गयी  है  जिसे  7वी  योजनावधि  के
 प्रारम्भ  में  पूरा  किया  जायंगा  -  आटोमेटिक
 एक्सचेज  उपस्कर  की  कमी  के  कारण  बेरावल
 म  आटोमेटिक  एक्सचेज  स्थापित  करने  की
 योजना  इस  कार्यक्रम  म  शामिल  नहीं  की
 जा  सकी  1

 ख)  पोरबन्दर  पं  मैनुअल  एक्सचेंज
 के  स्थान  पर  आटोमेटिक  एक्सचेंज  लगाने  में
 लगभग  !  करोड  रुपये  का  ख्  आयेगा  ।

 (ग)  श्राशा  है  कि  पोरबन्दर  में
 3i-l-978  तक  टेलीफोन  कनेक्‍्शनों

 के  लिए  जिन  आवेदकों  की  मांग  दर्ज  हैं,
 उन  सभी  आवेदकों  को  3i-3-78  तक
 टेलीफोन  कनेक्शन  दे  दिए  जाएंगे  ।  इसी
 प्रकार  आशा  है  कि  वैरावल  की  प्रतीक्षा  सूची  में
 इज  सभी  आवेदको  को  भी  टेलीफोन  कनेक्शन
 दे  दिए  जाएंगे,  सिवाय  लम्बी  दूरी  के
 कुछ  कनेक्शनो  के,  जिनमे  भारी  मात्रा  में
 लाइन  के  साज-सामान  को  जरूरत  है  +

 Opening  of  Ferozepore  border  for
 Trade

 4209.  SHRI  MOHINDER  SINGH
 SAYIAN  WALA:  Will  the  Minister  of
 EXTERNAL  AFFAIRS  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  as  a  fact  that  some
 time  back  he  assured  a  deputation  of
 merchants  of  Ferozepur  that  Feroze-
 pur  border  will  be  opened  for  trade
 and  other  purposes  with  Pakistan;

 and
 (b)  if  so,  the  action  taken  in  the

 matter?
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN

 THE  MINISTRY  OF  EXTERNAL
 AFFAIRS  (SHRI  S.  KUNDU):  (a)
 and  (b).  Request  have  been  received
 from  various  persons  for  the  opening
 of  the  checkpost  at  Hussainiwala  on
 the  border  with  Pakistan.  Govern-
 ment  have  re-examined  the  matter
 and  do  not  consider  it  desirable  to
 take  steps  at  this  juncture  for  having
 this  checkpost  re-opened.
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 Alumina/Aluminium  Plant  in’  Kor-  (  ग)  दुर्घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  क्या put,  Orissa
 उपाय  किए  जा  रहे  है  ?

 4210.  SHRI  GIRDHAR  GOMANGO:
 Will  the  Minister  of  STEEL  AND
 MINES  be  pleased  to  state:  इस्पात  झौर  खान  मंत्रालय  सें  राज्य  मंजी

 (श्री  करिया  मुण्डा)  :  (क)  भिलाई  इस्पात
 (a)  is  it  a  fact  that,  his  Ministry  कारखाने  में  (इसका  निर्माण  प्रभाग  भी

 ‘has  finalised  to  set  up  Alumina/Alu-  शामिल  है)  बे  975  से  977  तक  की inimum  Plant  Patalput,  में  दुर्घटनाओं
 में  % ‘District of  Orisa:

 ne  झवधि  में  दुर्घटनाओं  में  मरे  कर्मचारियों  की
 संख्या  30  है  और  दुर्घटनाओं  के  कारण

 (b)  the  content  of  contract  agreed  अपंग  हुए  कर्मचारियों  की  संख्या  4  है  1,
 by  the  Government  of  India  with

 “Iran  and  France  for  the  plant;  and
 (aw)  दुर्घटनाओं  में  मरे  दो  मामलों

 (९)  whether  his  Ministry  intimated  में
 मामलों  मुझआाबजे/ the  decision  to  the  Government  of  को  छोड़  कर  सभी

 में  मामलों,  मुभावजे/  अनुप्रह
 “Orissa?  ;  पूर्वक  भ्रदायगी  (मुझ्रावजे  के  बदले)  की  राशि

 या  तो  कर्मचारी  मुआवजा  श्रायक्त  के  पास

 MINES  (eam  Screed  जमा  करा  दी  गई  है  या  मृत  कर्मचारियों  के
 to  (ec).  The  question  of  setting  up  an  परिवारों  को

 सीधे
 झदा  कर  दी  गई  है  ।

 साल  अंकल  नरक  =  |
 plant

 aes
 on  एक  मामले  में  उस्तराधिकार  प्रमाण-पत्र  म

 juxite  posits  in  rissa  is  मिलने engaging  the  attention  of  the  Gov-  मिलने  के  कारण
 अनु  ग्रह-पूर्वेक  झदायगी ernment  of  India.  No  final  decision,  रोक  दी  गई  है  और  दूसरे  मामले  मे  दाबेदारों

 हि  brat  a
 of  a

 Feasi-
 ढारा  न्यायालय  में  मकदमा  दायर  कर  देने

 'y  Study,  has  yet  been  taken  in  झ्रदायगी  नह “the  matter.  के  कारण  अनुग्रह-पृर्वक  .  11  की
 जा  सकी  है  ।

 सिलाई  इस्पात  संयंत्र  से ंमृत  और  सेवा  से  हटाये
 (ग)  भिलाई  इस्पात  कारखाते  में  एक

 पूरा  सुरक्षा  इंजीनियरी  विभाग  है  जो  इस्पात
 कारखाने  के  सभी  कार्यों,  (निर्माण  कार्य  भी
 शामिल  है)  सुरक्षा  और  दुर्घटना  निवारक
 कार्यों  की  देखभाल  करता  है  इस  विभाग  में
 हता  प्राप्त,  ग्रनुभवी  सुरक्षा  इंजीनियर,
 सुरक्षा  निरीक्षक  और  भ्रन्य  कर्मचारी  है  ।
 कारखाने  म  दुर्घटनाओं  को  रोकने  के  लिए
 कारखाने  में  इस्पात  कापखाने  तथा  खातों  में

 ये  श्रमिक  और  उनके  परिवारों  को  दिया
 गया  मुप्रावजा

 42i..  st  मोहन  जंय्या :  क्या
 शुस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  और
 भिलाई  इस्पात  वर्दर्स  कन्सट्रक्शन  में  काम  करते
 हुए  कितने  श्रमिक  मृत्यु  को  प्राप्त  हुए  झौर  कई  उपाय  किये  है  जिनमें  सुरक्षा  उपकरण,
 कितने  अपंग  हुए  ;  सुरक्षा  के  बारे  में  कामगारों  के साथ  कर्मशाला

 स्तर  पर  विचार-विमर्ण,  सुरक्षा  सेमिनारों
 (ख)  क्या  उन  श्रमिकों  के  परिवारों  को  (विचार-गोष्ठियो)  का  आयोजन,  सामान्य

 मुझावजे  का  भुगतान  कर  दिया  गया  है  झौर  सुरक्षा  बैठक,  सुरक्षा  पाठ्यक्रम  प्रादि  शामिल
 आदि  कुछ  गामलों  में  भुगतान  किया  जाना  है  हैं  ।  इसके  प्रलावा  कामगारों  के  स्वास्थ्य  की
 हो  विशम्ध  के  कया  कारण हैं  ;  और  झावधिक जांच  भी  की  जाती  है  t
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 Commissioning  of  है... अ  Blast  Furnace
 in  Bokaro

 4212,  SHRI  PRASANNBHAI
 MEHTA:  Will  the  Minister  of  STEEL
 AND  MINES  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  third  blast  furnace
 of  the  Bokaro  Steel  Plant  has  been
 commissioned;

 (b)  if  so,  when  the  Steel  Plant  will
 start  production;  and

 (c)  what  will  be  the  increase  of
 production  of  steel  after  commission-
 ing  the  third  furnace  of  the  Bokaro
 Steel  Plant?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  STEEL  AND
 MINES  (SHRI  KARIA  MUNDA):  (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  The  various  units  of  the  Steel
 Plant  have  already  been  in  produc-
 tion.  Pig  iron  production  started  in
 October,  972  when  the  first  blast
 furnace  was  commissioned,  steel  ingot
 output  commenced  in  January.  974
 when  the  first  converter  of  the  Steel
 Melting  Shop  was  commissioned  and
 the  production  of  rolled  steel  started
 in  December,  974  when  the  Slabbing
 Mill  was  commussioned.

 (c)  The  production  target  for  the
 Bokaro  Stee!  Plant  for  the  year
 1978-79,  has  been  fixed  at  2050  million
 tonnes  of  ingots  and  I  482  million  ton-
 nes  of  saleable  steel  =  This  will  repre-
 sent  an  increase  of  112,  per  cent  and
 8l  per  cent  respectively  over  the
 likely  production  of  0.966  million  ton-
 nes  of  ingots  and  0.820  million  tonnes
 of  saleable  stee]  during  the  current
 year  1977-78.  '

 Arrears  of  Telephone  Bills
 4213,  SHRI  VIJAY  KUMAR  MAL-

 HOTRA:  Will  the  Minister  of  COM-
 MUNICATIONS  be  pleased  to  state:

 (a)  what  ig  the  total  amount  of
 telephone  bill  arrears  presently  in  the
 country;

 (b)  the  names  and  adresses  of  top
 twenty  people  who  have  to  pay  ar-
 rears;  and
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 (९)  the  action  taken  so  far  in  this-
 direction?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMUNICA-
 TIONS  (SHRI  NARHARI  PRASAD:
 SUKHDEV  SAI):  (a)  to  (०).  The
 information  is  being  collected  and

 will  be  laid  on  the  Table  of  the
 House  as  soon  as  it  is  received.

 विदेशों  को  जाने  याले  शिक्षित  बेरोजगारों/
 तकनीकों  व्यक्तियों  व्यापारियों  को  संख्या

 424q  भी  हुकम  ्य  कछवाय  :  क्या
 संसदोय  कार्य  तथा  द... थ  मन्‍्ती  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  मार्च,  977  से  i5  फरवरी,
 978  तक  की  अवधि  के  दौरान  कितने  शिक्षित

 बेरोजगारों,  तकनीकी  व्यक्तियों  जोर  ब्यान
 पारियों  को  विदेश  जाने  को  अ्रनुमति  दी  गईं
 और  उनका  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या  है;

 (ख)  क्‍या  इन  विदेश  जाने  वालो  में
 ग्रधिकाश  व्यक्ति  बेरोजगार  है  और  क्‍या
 सरकार  ने  देश  में  बेरोजगारी  की  समस्या  को
 कम  बरने  के  लिए  अपनी  नीति  में  ढील  दी
 है,  भौर

 (ग)  क्‍या  कुछ  देशो  ने  किन्‍्ही  वर्गों  के
 भारतीय  'नोशियनो  क॑,  सेवाआ  की  माँगें
 की  है  और  यदि  हा,  तो  किन  किन  देणो  ने
 कितने  कितने  लोग  मांगे  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  (श्री
 रवीन  वर्मा)  :  (क)  प्रौर  (ख).  श्रम  मतालय
 केवल  कुशल,  अर्घ  कुशल  भोर  झ्रकुशल  श्रमिकों
 की  भर्ती  के  लिए  केन्द्रीय  शाखा  है  ।  अपने
 विदेशी  प्रमुखो  और  परामर्शी  या  विदेश  में
 परियोजनाओं  के  निष्पादन  में  लगी  भारतीय
 फर्मो  के  लिए  या  उनकी  ओर  से  भर्ती  करने  के
 लिए  जिन  भारतीय'  भर्ती  अभिकरणो  को  श्रम
 मंत्रालय  का  पंजीकरण  भ्रौर  अनुमोदन  प्राप्त
 है,  उन्हें  पहली  माथे,  977  से  5  फरवरी,
 i978  तक  की  ्रवधि  के  दौरान  कुल
 4.542  भारतीय  श्रमिक  नियोजित  करने
 की  अनुमति  दी  गई  है।  यह  कहना  सम्भव  नहीं
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 हैं  कि जिन  शिक्षित  अ्यक्तिया  को  विदेश  में
 जाने  की  अनुमति  दी  गई  थी  उनम  से  कितने
 व्यक्ति  बेरोजगार  ये,  क्यांकि  यह  सूचना  उप-
 लब्ध  नहीं  है  1  रोजग्गर  +  लिए  विदेश  में
 जाने  की  प्रनमुमति  जिन  व्यक्तियों  का  दी  गई
 थी  उनका  राज्यवार  ब्यौरा  भी  उपलब्ध  नहीं
 है  1

 (ग)  पहली  माच  977  से  5
 सबरी,  978  तक  की  अवधि  वे  दौरान

 7रतीय  पजीक्त  भर्ती  एजेटा  को  जिन
 कुशल  अर्धकुशल  शार  अकुशल  भारतीय
 श्रमिका  को  विदेशा  म  नियाजित  करने  की
 अनुमति  दी  गई  है,  उनका  देशवार  ब्यौरा
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  सलग्न  है  ।

 विवरण

 MARCH  23,  978

 क्रमाक  देश  का नाम  जिन  व्यक्तिया  का
 नियाजित  करने  +  लिए
 अनुमति  दी  गई  उनकी

 सख्या

 i  |  3

 1 श्रार्गा  ्र  Ou
 ब्रचु ाव  Torre  ०)  7  304

 3  यररद्न  2272
 475  3.79
 5  दोहा  कतार  2406
 6  ईरान  858
 7  ईराक  967
 8  जार्डन  20
 9  कुबैत  4224

 i0  लीबिया  676
 2]  सल्तनत प्राफ  ओमन  67
 I2  सरजाह  (qoqoko)  354
 i3  साउदी  भ्ररेबिया  6,903
 4  यमन  रब  रिपब्लिक  65

 कुल  (21,425
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 Threat  to  Indians  Abroad
 425  SHRI  HUKAM  CHAND

 KACHWAI  Will  the  Minister  of
 EXTERNAL  AFFAIRS  be  pleased  to
 refer  to  the  reply  given  to  Unstarzed
 Question  No  723  on  the  I7th  Novem-
 ber,  977  and  state

 (a)  whether  loss  of  piOperty  has
 since  been  assessed  and  af  so  the
 value  thereof,  and

 (b)  whether  the  anonymous  letters
 have  been  examined  to  ascertain  the
 forces  behind  these  acts’

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EXTERNAL
 AFFAIRS  (SHRI  S  KUNDU)  (a)
 Yes  Sir  The  book  value  of  Gov-
 ernment  of  India  property  lost/
 damage  by  the  fire  in  the  Chancery
 building  of  the  High  Commission  of
 India,  Canberra  last  year  has  been
 assessed  at  approximately  Rs  65000

 (b)  Yes,  Sir  Anonymous  letters
 received  by  our  Missions  are  general
 ly  passed  on  to  local  authotitus  for
 scrutiny  and  examiation  Certain
 tentative  conclusions  regaidmg  the
 identit,  of  the  torces  behind  these  «cts
 oO  violence  hiv  been  drivr  4  om
 the  scrutiny  of  the  anonymou  {ters
 received  by  ottr  missions  so  fu  put
 at  woull  be  prematut  to  di  ose
 them

 शझापात'  स्थिति  के  दोरान  बर्खास्त  किये  गये
 कर्सलार्यो  को  बहाली

 42]6  शो  हुकम  फ्वन्द  कछवाय  क्‍या
 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मली  i
 दिसम्बर  977  %  अताराक्ति  प्रश्न  सख्या
 2249  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  मे  यह  बताने  की
 कृपा  करेगे  कि

 (क)  क्‍या  भाग  (क),  (ख),  भौर
 (ग)  के  सम्बन्ध  में  अ्रपेक्षित  जानकारी

 एकल  कर  ली  गई  है  भौर  यदि  हां,  तो  तत्सम्बन्धी
 जञ्यौरा  क्‍या  है,  धौर
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 (छ)  कितने  कर्मचारियों  को  भभी
 बहाल  किया  जाना  है  और  कितने  कर्मचारियों
 को  बहाल  कर  दिया  गमा  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  संत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  झरी  जगदम्बी  प्रसाव  यादव)  :

 (क)  और  (ख).  जी  हां  1  सूचना  एकल
 कर  ली  गईं  है  भौर  10-12-1977 8 को
 दिए  गए  श्राश्वासन  की  i0-3~-978  को

 पूति  कर  ली  गईं  है  ।  ब्यौरा  संलग्न  विवरण
 में  दे  दिया  गया है  ।

 विधरण

 स्वास्थ्य  भौर  परिवार  उनमें  से  बहाल  किये  बहाल
 कल्याण  मंत्रालय  के  गए  कममंचारियों  की  किए
 कर्मचारियों  की  संख्या.  संख्या  जाने  वाले

 कर्मचारियों
 की  संख्या

 कर्स्िय  का  नाम
 नौकरी  से  समय  से  नौकरी  से  समयसे

 हटाये  गये”  पूर्व  सेवा  हटाए  गये  पूर्व  सेवा
 बर्खास्त  किए  निव्त  बर्खास्त  किए  निव्त्त

 गए/जबरन  गए  जबरन  किए
 सेवा  निवृत्त  सेवा  निवृत्त  गाए
 किए  गए  किए  गए

 ह।  क्र  3  4  5  6  7

 l  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  2  2
 मंत्रालय  (मुख्यालय)

 2.  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  2  है|  —_
 3.  केन्द्रीय  सरकार  स्वा  योजना  44  ]
 4.  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिवहन

 संगठन
 5  राष्ट्रीय  क्षय  रोग  संस्थान,  2  _—

 बंगलौर
 6.  बी०  सी०  जी०  वेक्सीन,  प्रयोग-  2

 शाला  भिन्‍डी,  मद्रास
 7.  केल्रीय  कष्ठ  शिक्षण  तथा

 अनुसंधान  संस्थान,  चिगलपेट
 8.  भारतीय  भेषज  श्रेणियां  की

 केनीय  प्रयोगशाला,  गाजियाबाद
 9.  चिकित्सा  सामग्री  भंडार  संगठत
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 l0.  अखिल  भारतीय  बाक  और
 श्रथण  संस्थान,  मैसूर

 Ll.  वल्लभ  भाई  पटेल  वक्ष  संस्थान,
 दिल्ली

 i2.  स्नातकोत्तर  चिकित्सा  शिक्षा
 तथा  अनुसंधान  संस्थान,  चंडीगढ़

 4  8  6  Vv

 2  —  —

 lo  3  2  a

 (37)  (5)

 डाक  सुविधाओं  के  लिए  प्राथमिकता  दिए  गए
 राजस्थान  क  प्रामोण  क्षेत्र

 4217.  ह. , ड  सीठालाल  पटेल  :  क्‍या
 संजार  मन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  क्या  राजस्थान  के  शहरी  क्षेत्रो
 को  सचार  सुविधाझो  +  मामले  मे  ग्रामीण
 क्षेत्र  की  तलना  में  प्राथमिकता  दी  जाती  है,
 और  यदि  हा  तो  उमर  क्या  कारण  है,  और

 (ख)  डाक  तार  टेलीफोन  आदि  से
 सम्बन्धित  विकास  चार्यों  पर  गत  तीन  वर्षों
 के  दौरान,  वर्षवार  कुल  क्तिनी  राशि  खर्चे
 की  गई  और  उसम  से  कितनी  राशि  ग्रामीण
 क्षेत्र  म  और  कितनी  राशि  शहरी  क्षेत्रों  में
 खर्च  की  गई  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भी
 सरहूरि  प्रसाद  सुखदेव  साथ)  :  (क)  जी  नही  1
 डाक  और  दूर  सचार  की  सुविधाएं  देने  के
 लिए  शहरी  इलाकों  को  देहाती  इलाको  की
 अपेक्षा  प्राथमिकता  नही  दी  जाती  हैं

 (ख)  जहा  तक  दूर  सचार  सुविधाओं  के
 विकास  पर  खर्चे  करने  का  सम्बन्ध  है,  दूर-
 सचार  शाखा  में  ऐसे  कोई  रिकार्ड  नही  रखे
 जाते  जिनमे  शहरी  शौर  देहाती  इलाकों

 में  किए  गए  ख्य  को  झलग  श्रलग  दिखाया
 जाता  हो  t  भ्रलबत्ता,  राजस्थान  मे  दूरसंचार
 सुविधाधो  के  विकास  पर  पिछले  तीन  वर्षों
 मे  जो  कुल  खर्च  किया  गया  है  उसका  ब्यौरा
 इस  प्रकार  है

 974-—75  994289  &o
 975—-76  335540  ०
 1976-77  9474935  ०

 राजस्थान  वे  देहाती  और  शहरी  इताकों
 में  डार  सुविधाश्रों  के  विकास  पर  जो  खर्चे
 फिया  गया  है,  उसक  ब्यौरे  नीचे  दे  दिए
 गए  है  :

 at  at

 1974-75,  .  शहरी  48.i4
 देहाती  7644  9

 1975-76  शहरी  7743.85
 देहाती  9725.40

 1976-77  शहरी  41593,72
 देहाती  198263,  52

 योग  255018,  82
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 सध्य  प्रदेश  में  जुराखुरी  बाइर  ालको  से  विकाला
 गया  बॉक्साइट

 4218.  थनी  श्याम  लाल  थुे :  क्या
 इस्पात  और  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  मध्य
 प्रदेश  के  मण्डला  जिले  में  खुराखरी  दादर
 बालकों  से  कितती  मात्रा  में  बाक्साइट  निकाला
 गया;  और

 खि)  मध्य  प्रदेश  के  मण्डला  जिले  की
 खुराजुरी  दादर  बालकों  में  वाक्साइट  के  कुल
 कितने  निक्षेप  हैं  शौर  इसे  कितने  वर्षों  में
 निकाले  जाने  की  सग्भावना  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 श्ी  करिया  मुण्डा)  (क)  खुराखुरी  दादर
 बंजर  पठार  है  जहां  श्रमरकंक्फ  खान  का
 कार्यालय  तथा  भारत  एन्‍्पसिनियम  कम्पनी  की
 बस्ती  स्थित  है  ।  इस  पठार  से  बाक्साइट  अझयरक
 नही  निकाला  गया  है  1

 (ख)  खराबरी  दादर  से  न  तो  वाक्साइट
 निकाला  जा  सइता  है  पौर  न  ही  निकाला  गया
 है,  लेकिन  भारत  एल्यूमिनिश्रम  कम्पनी  ने
 मण्डला  जिले  में  स्थित  रफ़्ती  ददर  (खराबुरी,
 दादर  के  निकट)  से  निम्नलिखित  मात्रा  में
 बाक्सादट  निकाला  है  -—~—

 1974-75  166,934  टन
 975-—76  168,073,  टन
 1976-77,  150,068  टन

 मनोरोम  श्रस्पताल

 4219.  श्री  राजकेशर  सिह:  क्या
 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्‍्त्री  यह
 बताने  की  कपा  करेगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  का  विचार  ऐसे
 राज्यों  में  मनोरोग  अस्पताल  खोलने  का  है
 जहां  अभी  तक  ऐसा  कोई  अस्पताल  नहीं  है;
 ौर

 9  LS—7.
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 (a)  यदि  ह्,  तो  तः्प  म्बन्धी  ब्यौरा
 क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  वरियार  कल्याण  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  (शो  जगदसम्बी  प्रसाद  यादव)  :
 (क)  जी  नहीं  ।  तथापि  पांचवीं  पंचवर्षीय

 योजना  में  “मानसिक  रोग  क्वीनिकों  की
 स्थापना”  नामक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के
 अन्तर्गत  ऐसे  जिला  अस्पतालों  /मिडिकल  कालेजों
 में  जिनमें  मनश्चिकित्सा  विभाग  नही  है,
 मानसिक  रोग  क्लीनिक  खोलने  का  प्रस्ताव
 है  ।  976-77  और  1977-78  में  खास
 खास  राज्य  संघ  शासित  क्षेत्रों  में 50,000
 रुपये  प्रति  क्लीनिक  की  दर  से  क्रमश,  .0  और
 2  सानसिक  रोग  क्लीनिक  खोलने  के  लिए
 सहायता  दी  गई  t  1978-79  में  5  और
 मानसिक  रोग  क्लीनिक  खोलने  का  प्रस्ताव  है

 (ख)  यह  प्रश्न  नही  उठता  ।

 Lady  Doctor  at  P&T  Dispensary
 Dhanbad

 4220.  SHRI  SURENDRA  JHA
 SUMAN:  Will  the  Minister  of  COM-
 MUNICATIONS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  in  P&T  Dispensary  at
 Dhanbad,  there  is  no  lady  doctor  pust-
 ed  therein;  and

 (b)  if  so,  what  action  Government
 propose  to  take  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMUNICA-
 TIONS  (SHRI  NARHARI  PRASAD
 SUKHDEV  SAI):  (a)  Yes  Sir,  as  there
 i-  no  post  of  lady  doctor  at  present.

 (b)  A  proposal  for  creating  a  post
 of  lady  doctor  is  under  consideration.

 ars

 4221.  शी  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  :  क्‍या
 स्वास्थ्य  जौर  परियार  कल्याण  मन्त्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  ने
 हाल  में  यह  रहस्योद्घाटन  किया  है  कि  चेचक
 का  विश्व  से  झाम  तौर  से  उन्मूलन  हो  गया  है;
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 (@)  यदि  हा,  तो  क्‍या  भारत  से  भी
 लेचक  का  उन्मूलन  हो  गया  है;

 (ग)  क्‍या  भ्रभी  भी  भारत  के  कई  भागों
 से  चेचक  से  मरने  वालों  की  जबरे  शाती  हैं
 और  यदि  हा,  तो  गत  एक  ब  के  दौरान
 इससे  फितने  व्यक्तियों  की  मौते  हुईं,  और

 (घ)  देश  से  इस  मष्टामारी  को  पूरी  तरह
 से  खत्म  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने
 का  भ्रस्ताव  है  ?

 स्थास्थ्य  ौर  परिवार  कल्याण  मसंतालय
 में  राज्य  संत्री  (श्री  जगदम्थो  प्रसाद  यावव)  :
 (क)  विश्व  में  चेचक  के  आखिरी  ज्ञात  मामले

 की  सूचना  26  झक्तूबर,  977  को  सोमालिया
 से  मिली  थी  |  विश्व  से  चेचक  का  उन्मूलन  कर
 दिया  गया  है,  यहू  घोषणा  करने  से  पहले,  झौर
 2  वर्ष  श्रनुवर्तेन  (फलों  प)  करना  पडेंगा  1

 (ख)  जी  हा  |  भारत  से  चेच्क  वा
 उन्मूलन  पर  दिया  गया  है  श्लोर  इस  बात  को
 अन्तर्राष्ट्रीय  झायोग  ने  प्रमाणित  कर  दिया  है  t

 (ग)  जून,  9754  चेचक  के  एक  भी
 मामले  की  सुचना  नहीं  मिली  ।  अत  इन  राव
 से  होने  वाली  मौतों  का  प्रश्न  नही  उठता  t

 (घ)  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बंगलादेश  के  साथ  व्यापार  संबंध

 4222.  श्री  राजेन्दर  कुमार  शर्मा  :
 क्या  विदेश  मत्री  यह  बत ने  की  कृ  करेगे
 कि:  I

 (क)  क्‍या  वगलादेश  के  राष्ट्रपति  की
 भारत  यात्रा  उनके  साथ  व्यापार  सबधों  को
 सुधारने  दे  लितर  कोई  बातचीत  हुई  थी,
 झौर

 ख)  यदि  दढ  तो  तत्सबबी  मुख्य  बाते
 क्या  हैं  और  व्यायार  सबधों  को  नई  दिशा
 देने  के  लिये  क्‍या  कार्यवाही  की  जायेगी.  ?

 विदेश  संत्रालय  %  राज्य  मंत्री  (शो  एस०
 कुष्डू'  :  (क)  और  (ग्व).  बगला  देश  के
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 राष्ट्रपति  की  भारत  यात्रा  के  दौरान  दोनों  देशों
 के  बीच  व्यापारिक  संबंधों  पर  विशेष  रूप  से
 विचार  विमर्ण  हुद  द्विपक्षीय  सव्रधो  मे
 सुधार  भौर  विभिन्न  क्षेत्रों  में  सहयोग  बड़ाने
 के  बारे  मे  डर  विवार-विमर्श  के  दीरान  इस
 वियय  पर  भी  सामान्य  रूप  से  चर्चा  हुई ।

 खोस  का  भारत  के  चिदड  प्रधार

 4223  शी  राजेसा  कुमार  शर्मा  :
 ह 16  थिदेश  मत्री  यह  बताने  की  प्  करेगे
 कि

 (क)  क्या  चीन  द्वारा  भारत-विरोबी
 प्रचार  किया  जा  रहा  है  ,  और

 (ख)  यदि  हा,  तो  इस  बारे  में  भारतीय
 राजदूत  की  प्रतिक्रिया  क्या  हूँ  शौर  सरकार
 का  दृष्टिकोण  क्या  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  ी
 एस०  कण्डू)  (क)  प्रौर  (ख).  कुछ  अप
 वादों  को  छोड  कर  भारत  सरगार  न  पत्त  देखा
 है  कि  हाल  के  गहीनों  में  भारत  +  सदमे  मं
 चीनी  प्रचार  पत्र  का  टीका  टिपडिपो  की
 भातना  श्रमैन्नीपूण  नहीं  रही  है  t  चीनी
 श्रचाए  द द. ह  आरा  भारत  की  नीतिया  और
 उसकी  घटनाओं  का  'लथ्यपरक  रूय  मे  प्रस्तुत
 फश्यिा  जानता  दानो  देशों  *  बीच  सब्जा  में
 सुधार  की  पराण्यरिक  खाल  वे  उवरूप  हो
 होगा  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  प्रमुख  लंगरों  सें  टेलीफोन
 कनेक्शनों  के  लिये  प्रतोक्षा-सूची

 4221.  श्री  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  :  क्‍या
 संचार  मत्री  यह  बताते  की  कया  करेंगे
 कि:

 (क)  उत्तर  प्रदेश  के  प्रमुख  सगरो  में
 टेलीफोन  कनेक्शन  के  लिये  कितने  व्यक्त

 प्रतीक्ष-सूची  मे  है  ,

 (ख)  लखनऊ  नगर  में  हेगोकोन  कने-
 कशन  के  लिये  कितने  व्यकित  प्रतीक्षा  में  हैं;
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 (ग)  उन्हें  झभी  शक  ये  कनेक्शन  ने  संचार  नंभालय  में  राज्य  मंत्री  प्ी
 दिये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ;  भौर  नरहरि  प्रसाद  सुखदेश  साथ)  :  (क)  से

 (भ)  दिसम्बर,  i977  तक  प्रतीक्षा  (घ).  वांछित  सूचना  प्रदर्शित  करने  वाला
 सूची  में  कितने  व्यक्तियों  को  झव  तक  कनेक्शन  एक  विवरण  पत्र  प्रतुबवन्ध-]  के  रूप  में
 दिये  गये  हैं  ?  संलग्न  है  at

 जिवरण  झतुबसरध-][

 3I-2=77  1-1-78  से
 करम सं०  शहर  का  नाम  को  प्रतीका  |  5-3-78  कनेक्शन  न  दिए  जाने  के

 सूची  तक  दिए  कारण
 गए  कनेक्शन

 l.  वाराणसी  एक्सचेंज  १76  89  एक्सचेंज  क्षमता  उलब्ध  नहीं
 हैं

 2.  इलाहाबाद  एक्सचेंज  29  56  -बही-
 3.  झागरा  एक्सचेंज  293  44  >-अही--
 4.  मेरठ  एक्सचेंज  455  7  -वही-
 5.  बरेली  एक्सचेंज  228  3  लम्बी  दूरी  के  कनेक्शनों

 को  छोडकर  बाकी  सभी
 आवेदको ंको  3-3-—78
 तक  टेलीफोन  कनेक्शन
 दे  दिए  जाने  की  संभावना
 है  1

 6  मुरादाबाद  454  405  शेष  मामलों  में  टेलीफोन
 कनेक्शन  देना  व्यवहाय॑
 नही  था  ।

 7.  ग्रोरखपुर  एकक्‍्सचेज  I9  l07)  आटोमेटिक  एक्सचेज  चालू
 हो  जाने  के  बाद  कनेक्शन
 दे  दिए  जाएंगे  tv

 8  झलीगढ़  28  28  प्रतीक्षा  सूची  में  कोई  नाम
 दर्ज  नही  है  ।

 9.  देहरादून  409  260  हाल  ही  में  किए  गए  विस्तार
 के  लिए  शत्तिरिक्ति
 केबुल  विछाया  जा  रहा

 10.  मुजफ्फरनगर  एक्सचेंज  85  lo  एक्सचेंज  क्षमता  उपलब्ध

 LL.  सहारनपुर  44  0  -बही-
 12.  लखनऊ  630  40]  >वही-
 13.  कानपुर  957  325  -वही--



 399  Written  Answers

 we  ad  gene  का  उत्पादन  और  मिर्यात

 4225.  शची  झघन  सिह  ठाक्र  :  क्‍या
 इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि

 (7)  गत  बर्थ  देश  में  इस्पात  का
 क्तिना  उत्पादन  हुआ  ,

 ख)  कितना  इस्पात  विदेशों  को  निर्यात
 किया  गया  जोर  देश  में  इसका  कितना  उपयोग
 किया  गया  ,  और

 (ग)  क्‍या  बप  i978  के  लिए  कोई
 उत्पादन  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  और
 यदि  हा,  तो  क्तिना  ?

 इस्पात  शौर  खान  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  (६3  करिया  मुण्डा)  (क)  पिछले
 वित्त  वा  अर्थात्‌  i976-77  के  दौरान
 देश  के  छ  सर्वतोमर्खी  इस्पात  कारखानों
 में  विक्रम  उस्पात  का  उत्पादन  ७9  22  लाख
 टन  हुआ  था

 (ख)  वर्य  976-77  7  दौरान
 व.  09  लाख  टन  इस्पात  निर्यात  किया  गया
 था।  इस  अप्रधि  के  दौरान  देश  में  इस्पात
 की  खपत  6t  33  लाख  टन  हुई

 (ग)  उम्पापन  के  लक्ष्य  वित्त  वर्ष  के
 लिये  निर्धास्ति  किए  जान  7  न  कि  कैलेण्डर
 वर्ष  णे  लिए.  |  ्य  977-78  के  लिए
 सर्वतोमु्खी  इस्पात  कारखानो  के  लिए  विक्रय
 इस्पास  का  उत्पादन  लक्ष्य  73  73  लाख
 टन  और  वर्ष  i978-79  के  लिए  76  76
 लाख  टन  निर्धारित  किया  गया  हैं  ।

 Indian  Immigrants  in  Britain

 4226.  SHRI  MAHI  LAL:  Will  the
 Minister  of  EXTERNAL  AFFAIRS  be
 wleaseq  to  state:

 (a)  whether  his  attention  has  been
 invited  to  the  news  item  published  in
 the  ‘Hindustan  Times’  dated  the  20th
 February,  1978  under  the  heading
 “Immigrants  must  go-not  just  stop
 coming;  Power";
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 (b)  if  so,  the  number  of  Indians
 living  in  Britain  who  are  likely  to  be
 affected  by  this  policy  of  Britain;  and

 (c)  the  steps  Government  propose
 to  take  in  the  matter  in  interest  of
 Indiang  living  in  Britain  of  those  who
 intend  to  go  to  Britain?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  EXTERNAL
 AFFAIRS  (SHRI  S.  KUNDU):  (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  The  British  Government  has
 firmly  dissociated  itself  with  Mr.
 Powell's  notion  of  repatriating  im-
 migrants  from  U.K.

 (९)  The  question  does  not  arise  in
 respect  of  Indians  living  in  Britain.
 Regarding  those  who  wish  to  go  to
 Britain  and  settle  there,  they  must
 qualify  under  the  current  British
 laws  and  regulations

 Abolition  of  Cress-Bar  system  in
 Telephone  Exchange

 4227,  DR.  BAPU  KALDATE:  Will
 the  Minister  of  COMMUNICATIONS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Cross-bar  system
 in  the  Telephone  Exchange  has  been
 completely  abolished;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and
 (c)  if  not,  the  reasons  for  not

 changing  the  Cross-bar  system?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  COMMUNICA-
 TIONS  (SHRI  NARHARI  PRASAD
 SUKHDEV  SAI):  (a)  No.  Sir.

 (b)  Does  not  arise.
 (०)  Because  of  the  special  signal-

 ling  and  routing  facilities
 required  for  National  Subscriber
 Trunk  Dialling,  a  common  control
 switching  system  lke  cross-bar  is  es-
 sentia]  and  most  cost  effective.  Pend-
 ing  introduction  of  electromic  com~-
 mon  control  exchanges,  it  is  proposed
 to  continue  with  crossbar  exchanges
 of  improved  performance.

 ——
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 Employees’  Provident  Fund  Account
 No.  if

 4228.  SHRI  MANOHAR  LAL
 SHRI  SHIV  NARAIN  SAR-

 SONIA:
 Will  the  Minister  of  PARLIAMEN-

 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  employees’  of
 Provident  Fund  .Account  No.  II  is
 meant  only  to  administer  the  E.PF.
 Organisation  and  can  be  utilised  for
 the  existing  employees  of  the
 organisation;

 (b)  whether  in  spite  of  the  expan-
 sion  of  the  E.P.F.  Act  and  Scheme’s
 scope  for  inclusion  of  more  and  more
 Industries,  the  staff  had  not  been
 given  any  benefit  from  964  to  1972;

 (c)  whether  crores  of  rupees  are
 surplus  in  E.P.F.  Account  No.  II  and
 if  80,  the  amount  and  _  expected
 interest  on  it  for  the  year  ‘1977-78;
 and

 (ad)  whether  Government  propose
 to  give  any  amount  to  the  employees
 and  if  not,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  LABOUR  AND
 PARLIAMENTARY  AFFAIRS.  (DR.
 RAM  KIRPAL  SINHA):  (a)  Account
 No.  II  is  the  Administration  Account
 of  the  Fund  and,  under  para  54(2)
 of  the  Employees’  Provident  Fund
 Scheme,  2952  all  expenses  of  adminis-
 tration  of  the  Fund,  including  the  fees
 and  allowances  of  the  Trustees  of  the
 Central  Board  and  salaries,  leave  and
 joining  time  allowances,  travelling
 and  compensatory  allowances,  gratui-
 ties  and  compassionate  allowances,
 pensions,  contributions  to  provident
 fund  and  other  benefit  fund  instituted
 for  the  officers  and  employees  of  the
 Central  Board,  the  cost  of  audit  of  the
 accounts.  legal  expanses  and  cost  of
 all  stationery  and  forms  incurred  in
 respect  of  the  Central  Board,  cost  and
 all  expanses  incurred  in  connection
 with  the  construction  of  office  build-
 ings  and  staff  quarters  shall  be  met
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 from  the  Administration  Account  of
 the  Fund.

 (b)  The  scales  of  pay  and  other
 conditions  of  service  of  the  employees
 of  the  Employees  Provident  Fund
 Organisation  are  on  the  lines  of  those
 applicable  to  the  Central  Government
 employees.  Ad  the  benefits  admissi-
 ble  to  Central  Government  Employees
 have  been  extended  to  the  employees
 of  this  Organisation.

 (c)  As  on  Ist  April,  1977,  the  sum
 available  in  the  Administration  Ac-
 count  of  the  Organisation  amounted
 to  Rs.  992.i5  lakhs.  The  estimated
 accrual  of  interest  for  the  year  ‘1977-
 78  is  about  Rs.  67.64  lakhs.

 (da)  The  employees  of  the  Organisa-
 tion  are  already  being  paid  pay  and
 allowances  and  other  benefits  permis-
 sible  under  the  rules  on  the  lines  of
 those  aplicable  to  Central  Govern-
 ment  employees.
 Grant  of  House  Building  Advance  to

 Employees  in  P.F.  Organisation
 4229.  SHRI  MANOHAR  LAL:  Will

 the  Minister  of  PARLIAMENTARY
 AFFAIRS  AND  LABOUR  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  the  seniority  in  respect
 of  class  IV  to  Head  Clerks  is  maintain.
 ed  in  the  respective  Offices  and  in
 respect  of  Providdent  Fund  Inspector
 Grade  II  and  above  it  is  maintained
 in  the  Central  Headquarters  at  New
 Delhi;

 (b)  whether  the  house  building
 advance  cases  in  respect  of  both  the
 categories  ie.  including  the  class  IV
 staff  working  at  far  away  places  are
 dealt  with  at  New  Delhi  and  take
 months  to  years  for  sanction  of  *he
 Headquarters;

 (c)  if  so,  whether  Government  pro-
 pose  io  authorise  the  respective  Reglo-
 nal  Commissioner’s  to  decide  each  and
 every  matter  in  gespect  of  all  such
 employees  whose  seniority  is  main-
 tained  in  that  particular  region  includ-
 ing  promotions,  probation,  efficiency-
 bar,  making  of  panel,  preparation  and
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 approval  of  Roaster  of  SC  and  ST
 50  that  every  employee  may  get  his
 deserving  right  at  the  proper  time
 and

 (9)  if  not  the  reasong  therefore  and
 what  alternative  action  Government
 propose  to  take  to  solve  this  problem?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  LABOUR  AND  PAR-
 LIAMENTARY  AFFAIRS  (DR  RAM
 KRIPAL  SINHA)  (a)  Yes  Su

 (b)  The  Employees  Provident  Fund
 Authorities  have  reported  that  the
 house  building  advance  cases  are  ini-
 tually  processed  in  the  Regional  Offi-
 Ces  In  which  the  applicant  employees
 may  be  serving  and  thereafter  they  are
 referred  to  the  Headquarters  Office  for
 Sanction  Complete  cases  are  dealt
 with  expeditiously  in  the  Headquarters
 Office  but  some  cases  take  more  time
 as  they  are  incomplete

 (c)  and  (@  Matters  regarding  vro-
 bation  promotion  seniority  reserva
 tion  for  Scheduled  Caste/Scheduled
 Tribe  are  governed  by  the  Recruitment
 Rules  and  orders  thereunder

 In  the  matter  of  sanction  of  house
 building  advances  there  s  neej  for
 uniformity  and  if  35  not  considered
 eapendient  to  authorise  the  Regional
 Commissionerg  to  sanction  such  ad-
 vances
 Disparities  in  Employment  between

 Urban  and  Rural  People
 4230  DR  VASANT  KUMAR  PAN-

 DIT  Wil  the  Mmister  of  PARLIA-
 MENTARY  AFFAIRS  AND  LABOUR
 be  pleased  jo  state

 (a)  whether  there  exist  wide  dispar.
 ties  in  the  matter  of  employment
 opportunities  between  urban  and  rural
 people

 (b)  whether  Government  have  con-
 ducteq  any  gurvey  in  this  regard  wd
 if  not  the  reasons  therefore  and

 (०)  how  Government  propose  to  “e-
 move  this  imbalance  and  remedy  the
 sitaation?
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 THE  MINISTER  OF  PARLIAMENT- ARY  AFFAIRS  AND  LABOUR  (SHRI RAVINDRA  VARMA)  (a)  to  (c)  The

 results  of  the  Comprehensive  Survey on  Employment—Unemployment  con-
 ducted  by  the  national  Sample  Survey Organisation  during  the  27th  Round
 (October  972—September  973)  re= vealed  that  509  per  cent  of  the  rural
 Population  aged  5  and  above  and  376
 per  cent  of  the  urban  population  aged 5  and  above  were  usually  engaged  in
 gainful  activity  The  results  also
 revealed  that  the  incidence  of  under-
 employment  wag  higher  in  rural  areas
 than  in  urban  areas

 The  employment  strategy  for  the
 next  Five  Year  Plan  which  ig  under formulation  _  broadly  envisages  that
 the  larges,  employment  would  he  in
 intensive  agriculture  through  expand- qd  irmigation  alhed  activifies  like
 dairy  development  horticulture  and
 forestry  rural  works  and  cottage  ond small  scale  industries  New  jobs  will also  be  created  by  investments  in  in-
 frastructure  and  the  provision  of  agri- cultural  inputs  and  in  the  services
 sector

 Shortfall  in  Production  of  Aluminigm and  its  Purchase  from  World  Market
 423l  DR  VASANT  KUMAR  PAN- DIT  Will  the  Minister  of  STEEL  AND MINES  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  from
 expected  production  level  of  2

 lakh  tonnes  of  aluminium  (based  on
 1976-77),  &  shortfall  in  ‘1077-78  ig  likely to  be  to  the  tune  of  28  000  tonnes,

 (b)  in  view  of  the  above  is  tt  a  fact that  Government  have  given  orders  for Spot  purchase  of  10.000  tonnes  of  alu- minium  World  Market,
 (c)  apart  from  the  above  whether  the Bharat  Aluminium  Corporation (BALCO)  ig  contracting  with  foreign parties  to  import  aluminium  in  the

 country,
 (a)  the  financtal  Policy  of  Govern- ment  to  mees  the  domestic  demand  of
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 this  metal  for  the  established  Indust-
 nes  in  the  country;  and

 (e)  whether  it  ip  a  fact  that  the  ex-
 pected  production  of  aluminum  in  the
 country  ig  lkely  to  be  affected  by
 power  shortage  and  other  4008
 affecting  the  production  leadi.g  to  the
 crisjg  in  the  industry?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL  AND  MINES
 (SHRI  KARIA  MUNDA)  (a)  Yes,  Sir
 the  likely  decline  in  output  during
 ‘1977-78  as  compared  to  ‘1976-77  is  likely
 to  be  between  29  000  and  30,000  tonnes

 (b)  to  (d)  In  order  to  meet  the
 shortfall  m  the  availability  of  metal,
 9000  tonnes  of  the  metal  have  elready
 been  imported  by  the  Bharat  Auminium
 Company  for  supply  to  actual  users
 Import  orders  have  been  placed  for
 another  16,000  tonnes  and  this  quan-
 tum  ig  expected  to  become  available
 for  distribution  in  April  May  and
 June  Government's  efforts  have  been
 directed  to  meeting  the  demand  for
 aluminium  metal  by  arranging  im-
 ports  to  meet  the  shortfall  in  domestic
 supply,

 (e)  No,  Sir

 बाक्तियों  को  विदेशों  में  भेजने  के  लिए  राज्यों
 से  भरती  कार्यालय  खोला  जाना

 4232.  श्री  सवराज  :  क्या  संसदीय
 कार्य  लथा डम  मंत्री  यह  बताव  की  क्या
 ब्रेंगे  कि

 क  ब्या  कुवैत  में  गृह  निर्माफण  योजना
 में  कार्यरत  इजीमियरिग  प्रोजेस्ट  ढषिया  ने
 बहा  वास  करते  के  लिए  भारत  से  सैंकड़ों
 राज  मिगन)  उदि  भेजे  है

 (ख)  भारत  से  कुशल  कामगारों  को
 मध्य  पूर्व  एशिया,  ्रफीका  तथा  शान्प  देशों
 को  भेजा  जा  रहा  है  ,भौर

 (ग)  क्‍या  बढ़ाई,  लोहार,  रगसाज.
 इंजीनियर  तथा  अपेक्षित  ग्रहता  प्राप्त  व्यक्तियों
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 को  भर्ती  करने  के  लिए  विभिन्न  राज्यों
 में  भरती  कार्यालय  खोले  जाएंगे  और  वर्ष
 978%  दौरान  ऐसे  कितने  बेरोजगार

 व्यक्तियों  को  विदेशों  में  भेजा  जाएगा  ?

 संसदोय  कार्य  तथा  क्रम  मंत्री  पथ्ो
 रबीन्द्र  वर्मा)  :  (क)  हा।

 (ख)  जी  हा  ।  भ्रधिकतर  पश्चिम
 एशिया  वे  देशा  का  t

 (ग)  श्रम  मल्नानय  द्वारा  अनुमोदित
 तथा  पंजीकृत  भारतीय  भर्ती  श्रभिकरणो
 के  माध्यम  से  विदेशों  में  रोजग।र  के  लिए
 तथा  श्रम  मत्ालय  द्वारा  ग्रनुमादन  किए
 जाने  हेतु  रोजगार  की  शर्तों  पर  विदेशों  में
 परामर्शी  करारो  मे  या  ठेके  उप-ठेके  क॑  अ्राघार
 पर  परियोजनाओं  के  निष्पादन  मे  लगी  भार-
 तीय  फर्मों  द्वारा  भारतीय  श्रमिकों  की  भर्ती
 विनियमित  तथा  सुलभ  क्रन  के  लिए  कदम
 उठाए  गए  है  1  यह  अनुमान  लगाना  कठिन  है
 ि  978  के  दौरान  क्तिने  व्यक्ति  विदेशों  में
 जाएंगे  ।  नवम्बर,  976  से  करवरी,  978
 की  अवधि  के  दोरान  53,223  कुशल,  अर्षे
 कुशल  तथा  अकुशल  श्रमिकों  की  विदेशों  मे
 रोजगार  +  लिए  अनुमति  दी  गई  थी  ।

 Referring  Disputes  of  Scindia  Steam
 Navigation  Co.  with  Employess  for

 Arbitration

 4233  DR  BAPU  KALDATE;  Will
 the  Minster  of  PARLIAMENTARY
 AFFAIRS  AND  LABOUR  be  pleased
 te  state.

 (a)  whether  Government  have
 directed  Seindia  Steam  Navigation
 Company  to  tefer  the  dispute  with
 their  employees  for  arbitration  by  the
 Justice  Tarkunde,

 (b)  if  so,  whether  the  dispute  sas
 been  referreg  to  arbitration,  and

 (c)  the  terms  of  reference  of  arbitra-
 tion?
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 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR
 (SHRI  RAVINDRA  VARMA):  (a)  to
 (c).  The  matter  falls  essentially  n  the
 States’  sphere.  According  to  the
 report  of  the  Government  of  Maha-
 rashtra,  which  is  the  appropriste
 Government,  the  dispute  relating  to  re-
 instatement  of  Shri  N.  Luxmi  Narain
 wag  referred  to  adjudication  on  2i-ll-
 1977.  Thereafter  the  management  of
 the  Scindia  Steam  Navigation  Com-
 pany  arrived  at  a  settlement  with  the
 Scindia  Employees  Union  to  refer  the
 issue  for  arbitration.

 Ranchi  Harijans  in  Bondage  in  Panjab

 4234.  SHRI  ISHWAR  CHAUDHRY:
 Will  the  Minister  of  PARLIAMENT-
 ARY  AFFAIR  AND  LABOUR  be
 pleased  to  state,

 (a)  whether  Government's  attention
 has  been  drawn  to  these  “Indian
 Express”  dated  the  9th  January,  2978
 that  about  eight  months  back  eleven
 Adivasi  youngmen  from  some  villages
 in  Ranchi  District  of  Bihar  were  taken
 to  Punjab  to  be  given  jobs  on  land  and
 barring  one,  who  recently  returned
 after  a  miserable  experience,  seven  are
 in  a  state  of  bondage  there  and  the
 fate  of  the  remaining  three  is  unknown
 to  their  relatives  at  home;  and

 (b)  whether  Central  Government
 have  investigated  the  matter  regarding
 the  miseries  of  these  innocent  Adivasis
 who  were  taken  for  jobs  and  were  not
 treated  properly  and  if  so,  the  details
 thereof?

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMENT-
 ARY  AFFAIRS  AND  LABOUR  (SHRI
 RAVINDRA  VARMA):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  This  was  taken  up  with  the  Gov-
 ernment  of  Punjab  who  have  since  in-
 timated  that  they  are  unable  to  investi.
 gate  the  matter  in  the  absence  of  in-
 formation  about  the  names  of  em-
 ployers  and  the  places  of  employment.
 The  Government  of  Bihar  have  been
 requested  to  furnish  the  necessary
 information  for  further  investigation
 by  the  Government  at  Punjab.
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 Building  of  Overseas  Communication?
 Bombay

 4235.  SHRI  L.  L,  KAPOOR;  Will  the
 Minister  of  COMMUNICATIONS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  25  80075
 ied  building  for  Overseas  Communica-
 tion  constructed  at  Bombay  costing
 about  Rs.  2  crores  was  not  built  accord.
 ing  to  the  specification;

 (b)  whether  its  marble  dressing  has
 started  falling  apart  and  roofs  started
 leaking;

 (०)  the  names  and  addresses  of  the
 contractors  associated  with  the  civil
 works  and  electrical  equipment  instal-
 led  in  this  building;

 (d)  the  amount  actually  paid  to  each
 such  contractor  and  the  amount  origi-
 nally  envisaged  to  be  paid  before  the
 enforcement  of  escalation  clause  if  a"-y;
 and

 (e)  the  original  estimated  cost  of  the
 building  at  the  time  of  laying  of  its
 foundation?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  COMMUNICATIONS
 (SHRI  NARHARI  PRASAD  SUKH-
 DEO  SAI);  (a)  Videsh  Sanchar  Bha-
 van  at  Bombay,  having  6  floors  be-
 sides  the  ground  floor  and  g  mezzanine
 floor,  was  constructed  in  970  accord-
 ing  to  specifications.  An  expenditure
 of  Rs,  .43  crores  was  incurred  on  it.

 (b)  Out  of  8000  marble  glabs,  Ui  got
 dislodged.  Of  these,  27  have  been  re-
 placed  and  action  is  in  hand  to  replace
 the  remaining  ones.  There  ig  no  leak-
 age  from  roofs  whatsoever.

 ey  and  (d).  Payments  made  to
 contractorg  for  civil  and  electrical
 works  are  indicated  below:—

 (i)  For  Pile  foundation
 M/s.  Rodio  Hazarat  &  Co,

 Re.  257,162.00  Bombay
 (ii)  For  Suyer-stracture  civil  work
 M/s.  New  Consolidatea  Construc-
 tion  Co,  Ltd,  Bombay  Rs.

 77,50,933.00,,



 209  Written  Answers

 (iii)  For  electrical  installation:
 M/s,  General  Electric  Co.  of

 India,  Bombay.  Rs.  9,12,779.00.,
 (iv)  For  air-conditioning;
 M/s.  Blue  Star  Ltd.  Bombay

 Rs.  1%,24,228.00.  Payments  were
 made  as  per  terms  originally  agreed
 upon  and  no  additional  amounts
 were  paid  towards  escalation.
 (e)  Rs.  .43  crores,

 Rules  for  Standardising  Vitamins
 4237.  DR,  VASANT  KUMAR  PAN-

 DIT:  Will  the  Mhunister  of  HEALTH
 AND  FAMILY  WELFARE  be  vleased
 to  state:

 ta)  whether  it  is  a  fact  that  Govern--
 ment  have  issued  draft  rules  for
 standardising  vitamin  containing  for-
 mulations,  if  so,  for  what  reasons;

 (०)  when  were  these  rules  first  pub-
 lished;

 (c)  is  it  a  fact  that  there  are  more
 than  300  vitamin  formulations  in  the
 market  and  money  of  them  contain
 excess  concentration  of  vitamin;

 (d)  whether  vitamins  in  such  high
 concentrations  are  not  required  and
 cannot  be  metabolished;  z

 (e)  whether  some  multinational  drug
 companies  are  bringing  pressure  on  the
 Government  not  to  enforce  the  Rules;
 and

 (ft)  if  ७०,  the  final  decision  by  Gov-
 ernment  on  rationalisation  of  vitamin
 contents  in  drugs?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THD
 MINISTRY  OF  HEALTH  AND  FAMI-
 LY  WELFARE  (SHRI  JAGDAMBI
 PRASAD  YADAV):  (a)  Yes,  Sir.  A
 Notification  was  published  in  October,
 977  in  the  ‘Gazette,  of  India  dated
 29-10-1977  as  GSR  Nb.  658(E).
 A  copy  of  which  is  laid  on  the  Table
 of  the  House.  [  Placed  in  Library.
 See  No.  L'T~94/78).  The  Notification
 wag  intended  to  elicit  public  vpimon
 on  the  proposal  io  lay  down  minimum
 ang  maximum  limits  of  various  vita-
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 ming  which  coulg  be  present  in  patent
 ang  proprietory  medicines,  The  draft
 amendment  issued  in  October,  L077
 lor  eliciting  comment/suggestions  ir)
 the  public  also  covers  proprietory
 Preparations  of  vitamins  other  than
 those  containing  single  vitamins
 ang  injectable  products  but  the
 limits  of  vitamins,  proposed  to  be  laid
 down,  apply  to  products  intended  for
 therapeutic  or  prophylactic  or  yaedia-
 tric  use.

 (b)  The  first  draft  amendment  seek-
 ing  public  comments  was  publishe:i  in
 the  Gazette  of  India  dated  10-1-1976,  as
 GSR  No,  47.

 (c)  There  are  innumerable  proprie-
 tory  vitamin  formulations  marketed  by
 firms  in  all  sectors  of  industry,  ie,
 large.  medium  and  small  scale  5७६
 exact  information  regarding  the  num-
 ber  of  such  formulations  is  not  readily available.

 (d)  According  to  expert  opinion
 available  with  Government.  the  ab-
 sorption  of  vitamins  by  the  body  can
 be  only  upto  certain  limits  and  the
 remaining  unabsorbed  quantity  is
 excreted  out.

 (९)  and  (f).  Comments  have  ceen
 received  from  many  drug  manufac-
 turing  firmg  including  multinat  onal
 drug  companies,  associations  of  drug
 manufacturers,  and  members  of  the
 medical  profession  urging  the  neces-
 sity  of  certain  vitamin  formulations
 containing  vitamins  in  excess  of  the
 limits  propesed  in  the  draft  notifica-
 tion.  The  representations  received  are
 under  consideration.

 ‘12.01  hrs,

 MR.  SPEAKER:  Now,  Paper laid  on  the  Table.

 SHRI  VAYALAR  RAVT  (Chirayin~
 kil):  Sir,  I  went  your  ruling.  I  am
 not  raising  it  now.  Will  you  allow
 a  Call  Attention  as  far  as  Delhi
 University  ig  concerned?

 MR.  SPEAKER:  Not  now.



 2ir  Papers  Lad

 SHRI  VAYALAR  RAVI  As  far
 as  the  privileg  s  concerned,  I  will
 discuss  with  you

 MR  SPEAKER  Kindly  repeat  the
 question  Otherwise,  it  will  lapse
 under  the  rules

 SHRI  VAYALAR  RAVI  Yes  Sir
 MR  SPEAKER  Now  Papers

 Laid  on  the  Table  Shri  Patnaik

 32  02  hrs
 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 REVIEW  ON  AND  ANNUAL  REPORT  BFC.
 or  KUDREMUKA  JRON  ORE  CoMPANY
 Lip  BANGALORE  AND  A  STATEMENT

 THE  MINISTER  OF  STEEL  AND
 MINES  (SHRI  BIJU  PATNAIK)  I
 eg  to  lay  on  the  Table

 reo)  A  copy  each  of  the  follow-
 ing  papers  (Hind:  and  =  English
 version)  under  sub-section  (l)  of
 section  69A  of  the  Companies  Act,
 32956

 a)  Review  by  the  Government
 on  the  working  of  the  Kudremukh
 Iron  Ore  Company  Limited,

 Bangalore  for  the  year  ended  3ist
 March  977

 (n)  Annyal  Report  cf  the
 Kudremukh  Iron  Ore  Company
 Limited  Bangalore  for  the  year
 ended  3lst  March  977  along  with
 the  Audited  Accounts  and  the
 comment:  of  the  Conptroller  and
 Auditor  General  thereon,
 (2)  A  qtatement  (Hind:  and

 English  versions)  showing  reasons
 or  delay  in  laying  the  above  docu-
 ments

 {Placed  m  Library  See  No  LT-
 1978/78],

 Annuar  Reporr  or  CoaL  MuIvEs
 LasourR  WELFARE  ORGANISATION  FOR

 ‘1976-17
 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-

 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR
 (SHRI  RAVINDRA  VARMA)  SIR,

 ON  BEHALF  OF  THE  MINISTER  OF
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 STATE  IN  THE  MINISTRY  OF
 LABOUR  AND  PARLIAMENTARY
 AFFAIRS  (SHRI  LARANG  SAI)  I
 beg  to  lay  on  the  Table  a  copy  of  the
 Annual  Report  (Hindr  and  English
 versions)  on  the  activities  of  the  Coal
 Mines  Labour  Welfare  Organisation for.  the  year  ‘1976-77.  [Placed  in
 Library  See  No  UT-879/78]

 Prorir  anp  Loss  AccouNT  ETC  oF
 TELECOMMUNICATION  BRANCH  uF  INDIAN
 Posts  AND  TELEGRAPHS  Deprr  FoR

 1975-76

 THE  MINISTER  OF  COMMUNICA-
 TIONS  (SHRI  BRIJLAL  VERMA;
 Sir  on  behalf  of  the  M  ११6०  of  State in  the  Ministry  of  Communications
 (Shri  Narhar:  Prasad  Sukdeo  Sat)
 I  beg  to  lay  on  the  Table  a  copv  of
 the  Profit  and  Loss  A  couits  and
 Balance  Sheet  (On  accrual  basis)  of
 the  Telecommunication  Branch  of  the
 Indian  Posts  ang  Telegraphs  Depart-
 ment  for  the  year  ‘1975-76  (Hindi  and
 English  versions)  [Placed  in  Li-
 brary  See  No  LT-880/78}
 Papers  UNDER  EMPIOYEE.  STATE

 INSURANCE  AcT

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN
 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR
 (SHRI  RAVINDRA  VARMA)  Sir

 on  behalf  of  the  Minister  of  State  in
 the  Mimstry  of  Labour  and  Parlia
 mentary  Affairs  (Dr  Ram  Kirpal
 Sinha)  I  beg  to  lay  on  the  Table

 ay  A  copy  each  of  the  following
 papers  (Hind:  and  English  ver-
 sions)  under  sub-section  36  of  the
 Emplovees'  State  Insuraice  Act
 7948

 a)  Annual  Report  of  the  Em-
 ployees’  State  Insurance  Cor-
 poration  New  Delhi  for  the  year ‘1976-77  [Placed  in  Library  See
 No  LT-88!/78]

 (1)  Financial  Estimates  end
 Performance  Budget  of  the  Em-
 ployees’  State  Insurance  Corpora
 tion  New  Delhi  for  the  year
 1978-79  [Placed  wm
 See  No  LT-882/78]
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 (2)  (i)  A  copy  of  the  Certified
 Accounts  together  with  the  Audit
 Report  thereon  (Hindi  and  English
 versions)  of  the  Employees’  Pro-
 vident  Fund  Organisation  for  the
 year  1972-73,

 (iit)  A  statement  (Hindi  and
 English  versions)  showing  reasons
 for  delay  in  laying  the  above
 papers.

 {Placed  in  Library.  See  No.  LT-
 888  ‘/78).

 Norirication  unver  Cusroms  Act
 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE

 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI
 ZULFIQUARULLAH):  |  beg  to  lay
 on  the  Table  a  copy  of  Notification
 No,  67-Customs  (Hindi  and  English
 versions)  published  in  Gazette  of
 India  dated  the  28rd  March,  978
 under  section  59  of  the  Customs
 Act,  1962,  together  with  an  explana-
 tory  memorandum.

 32.04  hrs,
 MESSAGES  FROM  RAJYA  SABHA

 SECRETARY:  Sir,  I  have  to
 report  the  following  messages  receiv-
 ed  from  the  Secretary-General  of
 Rajya  Sabha:—

 (i)  “In  accordance  with  the  pro- visions  of  qub-rule  (6)  of  rule  86
 of  the  Rules  of  Procedure  and
 Conduct  of  Business  in  the  Rajya
 Sabha,  I  am  directed  to  return
 herewith  the  Appropriation  (Vote on  Account)  Bill,  1978,  which  was
 passed  by  the  Lok  Sabha  at  its
 sitting  held  on  the  I6th  March,  1978, and  transmitted  to  the  Rajya  Sabha
 for  its  recommendation;  and  to
 state  that  this  House  has  no  re-
 commendations  to  make  to  the  Lok
 Sabha  in  regarg  to  the  said  Bill.”

 (ii)  “In  accordance  with  the  pro-
 visions  of  sub-rule  (8)  of  rule  68
 of  the  Rules  of  Procedure  and  Con-
 duct  of  Business  in  the  Rajya  Sabha
 I  am  directed  to  return  herewith  the
 Appropriation  (Railways)  Bill,  1978,
 which  was  passed  by  the  Lok
 Sabha  et  its  sitting  held  on  the
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 20th  March,  1978,  and  transmitted
 to  the  Rajya  Sebha  for  its  re-
 commendations  and  to  state  that
 this  House  ha,  no  recommenda-
 tions  to  make  to  the  the  Lok  Sabha
 in  regard  to  the  said  Bill”

 (iii)  “In  accordance  with  the
 provisions  of  syb-rule  (6)  of  rule
 86  of  the  Rules  of  Prozedure  and
 Conduct  of  Business  in  the  Rajy@
 Sabha,  I  am  directed  to  return
 herewith  the  Appropriation  (Rail-
 ways)  No.  2  Bill,  1978,  which,  was
 passed  by  the  Lok  Sabha  at  its
 sitting  held  on  the  20th  “March,
 978  and  transmitted  to  the  Rajya
 Sabha  for  its  recommendations
 and  to  state  that  this  House  has
 no  recommendations  to  make  to
 the  Lok  Sabha  in  regard  to  the
 said  Bill.”

 (iv)  “In  accordance  with  the
 provisions  of  sub-rule  (6)  of  rule
 86  of  the  Rules  of  Procedure  and
 Conduct  of  Business  in  the  Rajya
 Sabha,  I  am  directed  to  return
 herewith  the  Appropriation  (Rail-
 ways)  No.  3  Bill,  1978,  which  was
 passed  by  the  Lok  Sabha  at  its
 sitting  held  on  the  20th  March,
 3978  and  transmitted  to  the  Rajya
 Sabha  for  its  recommendations  and
 to  state  that  this  House  has  no  re-
 commendations  to  make  to  the
 Lok  Sabha  in  regarq  to  the  said
 Bill”

 (v)  “In  accordance  with  the
 provisions  of  rule  5  of  the  Rules
 of  Procedure  and  Conduct  of
 Business  in  the  Rajya  Sabha,  I  am
 directed  to  inform  the  Lok  Sabha
 that  the  Rajya  Sabha,  at  its  sitting
 held  on  the  2ist  March,  1978,
 agreed  to  the  following  amend-
 ments  made  by  the  Lok  Sabha  at
 its  sitting  held  on  the  28rd  Feb-
 ruary,  1978,  in  the  Children
 (Amendment)  Bill  ‘1977,

 Enacting  Formula
 l,  That  at  page  l,  line  L~

 for  “Twenty-eight”
 Substitute  “Twenty-ninth”
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 Clause  5
 2.  That  at  page  i,  line  3,--

 for  1977"  substitute  "1978"
 (vi)  “In  accordance  with  the

 provisions  of  rule  27  of  the  Rules
 of  Procedure  and  Conduct  of
 Business  in  the  Rajya  Sabha,  I  am
 directed  to  inform  the  Lok  Sabha
 that  the  Rajya  Sabha.  at  its  sitting
 held  on  the  2ist  March,  1978,
 agreed  without  any  amendment  to
 the  Interest  Bill,  ‘1978,  which  was
 passed  by  the  Lok  Sabha  at  its
 sitting  held  on  the  22nd  Feb:  uary, 1978."

 2.06  hrs,

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER
 OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 Reportep  Decision  or  UNITED  STATES
 To  Pur  orr  REeELEase  oF  ENRICHED
 URANIUM  FOR  TARAPUR  ATOMIC

 Power  Srarron
 SHRI  OM  PRAKASH  TYAGI

 (Bahraich):  Sir,  I  call  the  atten-
 tion  of  the  Prime  Minister  to  the
 following  matter  of  urgent  Public umportance  and  I  request  that  he
 may  make  a  statement  thereon:

 “The  reported  decision  of  the
 United  States  Nuclear  Regulatory
 Commission  to  put  off  the  release
 of  enriched  uranium  for  the

 Tarapur  Atomic  Power  Station  and
 the  consequences  arising  out  of
 ite

 THE  PRIME  MINISTER  (SHRI
 MORARJI  DESAI):  Mr.  Speaker, Sir,  enriched  uranium  which  ig  not
 produced  in  India  is  required  for  the
 manufacture  of  fuel  for  the  Tarapur Atomic  Power  Station  but  not  for
 any  of  our  other  nuclear  power  sta- tions  which  are  of  different  designs, The  bilateral  agreement  fo:  coopera- tion  between  the  Governmen:  of  the United  States  and  the  Government
 of  India  provides  that  all  require- ments  of  enriched  uranium  for  use
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 as  fuel  at  Terapur  shall  be  made
 available  by  the  U.S,  and  that  India
 shall  not  obtain  these  from  any  other
 sources.  Accordingly,  enricheq  wra-
 nium  is  being  imported  only  from  the
 U.S.A.  On  an  average  aboyt  ॥7  to
 2l  tonnes  of  enriched  uranium  is
 being  imported  only  from  the  USA
 every  year.  In  accordance  with  the
 current  procedures  jn  the  United
 State,  consignments  of  enriched  ura-
 nium  required  for  Tarapur  Atomic
 Power  Station  are  subject  to  an
 export  licence  to  be  given  by  the
 U.S.  Nuclear  Regulatory  Commission
 (USNRC),  a  quasi  judicial  body
 which  is  ‘independent  of  the  U.S.
 Government  Executive  Branch.  These
 export  licence  applications  for  en-
 riched  uranium  are  considered  by
 the  USNRC  after  clearance  is  con-
 veyed  by  the  Executive  Branch.
 Presently  two  licences  are  pending
 with  U.S.  Department  of  Energy  for
 7.6  tonnes  and  36.7  tonnes  of  en-
 riched  uranium  respectively.  The
 consignment  of  7.6  tonnes  was  due  to
 have  been  shippeq  in  September
 3977  and  Licence  XSNM  (1222,  applied
 for  on  list  November,  1977,  is  sche-
 duled  ¢for  shipment  between  April
 and  October  1978,  These  require-
 ments  closely  follow  the  schedules
 worked  out  in  consultation  with
 experts  deputed  by  the  U.S.A.  for
 this  purpise  in  September,  ‘1976,

 The  despatch  of  the  first  consign-
 ment  was  delayeq  because  the  non-
 proliferation  Bill  dealing  with  long-
 term  policy  of  the  U.S.  Gvuverment
 was  under  the  consideration  of  the
 Congress.  Nevertheless  during  his
 visit  to  Indta  in  January,  1978,  Presi-
 dent  Carter  announced  jin  Parliament
 that  the  shipments  of  nuclear  fuel
 will  be  made  for  the  Terapur  Re-
 actor.  On  26th  January,  1978,  the
 Executive  Branch  of  the  U.S.  Gov-
 ernment  recommended  to  the  USS.
 NRC  that  the  licence  for  the  pending
 application  for  7.6  tonnes  of  enriched
 uranium  be  issued.  On  February  18,
 ‘1978,  three  environmentalists  Groups
 in  the  U.S.A.  namely,  the  National
 Resources  Defence  Council,  the  Union
 of  Concerned  Scientists  and  the
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 Sierra  Club  who  had  algo  objected  to
 an  earlier  shipment  submitted  a
 motion  requesting  the  NRC  to  reopen
 the  public  hearings  of  May,  7,  976  on
 the  Tarapur  fuel  exports  and  to  con-
 Solidate  the  proceedings  on  both  the
 pending  licences  for  7.6  tonnes  and
 36.7  tonnes.  On  February  2,  ‘1978,
 the  Executive  Branch  urged  the  NRC
 that  the  issue  of  the  pending  licence
 for  7.6  tonnes  for  which  executive
 clearance  had  been  given  should  not
 be  further  delayed.  The  U.S.  NRC  has
 not  yet  taken  a  decision  whether  or
 not  to  hold  public  hearingg  on  the
 export  licence  application  for  Tarapur
 Atomic  Power  Station  which  is  pre-
 sently  pending  with  them.  It  is
 reported  that  a  decision  could  not  be
 taken  on  this  question  at  meetings
 held  bv  the  U.S.  NRC  on  69  March,
 978  and  20th  March,  3978  on  account
 of  the  absence  of  two  members  The
 Chairman  of  the  NRC  has  deferred
 decision  pending  consultation  with  the
 other  two  members

 Government  have  constantly  been
 impress.ng  upon  the  US  authorities
 the  necessity  of  maintatining  continu-
 ed  supplies  of  enriched  uranium  for
 the  Tarapur  Atomic  Power  Station  in
 accordance  with  the  inter-govern-
 mental  agreement  and  the  subsequent
 sale  contract  between  the  two  coun-
 tries.  It  has  been  pointed  out  that
 delays  in  supplies  of  enriched  vra-
 nium  have  already  adversely  affectei
 the  functioning  of  Nuclear  Fuel  Com-
 plex  at  Hyderabad  and  also  resulted
 in  involuntary  reduction  in  the  output
 of  power  at  Tarapur.  The  delay  is
 not  due,  however.  to  any  policy  issue
 but  on  account  of  procedural  require.
 ments.  We  helieve  that  the  U.S.
 Administration  is  doing  its  best  to
 expedite  the  disposal  of  the  objections
 taken  but  the  final  decision  on  the
 objections  is  not  in  their  hands.

 As  a  result  of  the  delav  the  power
 output  is  also  suffering.  We  are  try-
 ing  to  ensure  supplies  to  avoid  a
 complete  shut-down  and  already  there
 has  been  partial  adverse  effect  on
 production  of  energy.  In  the  circum-
 stances  we  are  faced  with,  this  is
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 inevitable.  I  only  hope  that  the  US
 Administration  will  succeed  in  get-
 ting  the  objections  overruled  and  ship-
 ments  would  be  resumed  before  Iong.

 sit  झोस  प्रकाश  त्यागी:  भप्रध्यक्ष  महोदय,
 अभी  प्रधान  मंत्री  जी  ने  इस  सम्बन्ध  में  हमारे
 सामने  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  तथ्य  प्रस्तुत  ब्य
 हैं,  जिन  को  सन  कर  ऐसा  भ्रनुभव  होता  है
 कि  हमारा  तारापुर  प्लांट,  जिस  पर  लगभग
 300  करोड़  रुपये  का  फारन-एक्सचेन्ज  खर्जे

 हुआ  है,  खतरे  में  पड़  गया  है।  श्राप  ने  भ्रपने
 वक्तव्य  में  इस  बात  को  स्वीकारा  है  कि  इस
 मामले  में  अमरीका  गवर्नेमेंट  का  डिसीज़न  ही
 काफ़ी  नही  है,  इस  मे  एक  और  संस्था  भी  है.

 “U.S.  Nuclear  Regulatory  Com-~
 mission  (USNRC),  a  quasi  judicial
 body  which  is  independent  of  the
 U.S.  Government  Executive  Branch.
 These  export  licence  applications
 for  enriched  uranium  are  consi-
 dered  by  the  USNRC  after  clea-
 rance  is  conveyed  by  the  Executive
 Branch.”

 इतना  ही  नहीं,  इस  के  ऊपर  भी  एक
 एनवःयरनमेन्ट  ग्रप  है,  इस  तरह  की  दो-तीन
 बाडीज़  है।  इन  के  अ्लग-धझलग  फंक्शन्ज
 को  देखते  हुए--कार्टर  साहब  जो  यहा  पालिया-
 मेन्ट  के  मेम्बरों  को  यह  विश्वासन  दिला  गय
 थे  कि  यह  काम  हो  जायगा,  उन  के  जाने  के
 बाद  सारा  मसला  खटाई  मे  पड़  गया  है  ।

 एक  झौर  चीज़  जो  सामने  शाई  है
 “The  delay  js  not  due,  however,

 to  any  policy  issue  but  on  account
 of  procedural  requirements,  We
 believe  that  the  U.S.  Administra-
 tion  is  doing  its  best  to  expedite
 the  disposal  of  the  objections  taken
 but  the  fina]  decision  on  the  objec-
 tions  is  not  in  their  hands.”

 यह  बात  श्राप  ने  स्वीकार  की  है।  पहली
 चीज़  तो  मै  आप  से  यह  पूछना  चाहुंगा  कि
 कार्टर  साहब  जय  पहां  भ्राए  थे  और  उन्होंने
 इस  बारे  में  भ्राश्वासन  दिया  था  उन  के
 झाश्वासन  के  पश्चात्‌  भी  जबकि  हमार  यहां
 7.  6  टन  एनरिच्ड  यूरेनियम  सितम्बर,  977
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 [ett  झोम  प्रकाश  त्मागी]
 तक  भाने  के  लिए  ड्यू था,  अभी  तक  वह
 क्‍यों  नहीं  झाया  है  ?  एन०  झार०  सी०

 MR.  SPEAKER:
 ‘question  now.

 aft  झोम  प्रकाश  त्यागो:  मैं  क्वेश्चन
 कर  रहा  हूं  ।  यह  जो  मीटिंग  हुई  उस  में
 उन्होने  बताया  कि  2  मेम्बर  झाएं  शौर  2
 नही  आए  शौर  मीटिंग  स्थिगत  हुई
 है  भौर  दूसरी  मीटिंग  की  डेट  नही  पड़ी  भौर
 एनवाइरमेंट  ग्रुप  ने  यह  झ्रार्डर  दिया  है  कि
 एन०  झार०  सी०  इस  म  पब्लिक  हियरिग
 करे,  तो  यह  पब्लिक  हियेरिंग  कब  होगी,
 इस  का  कुछ  पता  नहीं  हैऔर  न  ही  इस
 स्टटमेट  में  इस  प्रकार  की  कोई  जानकारी  है  t
 ड्सीलिए  मैं  विशय  जानकारी  इस  बारे  से
 चाहूंगा  ।  इस  प्रकार  की  अ्रमेरिका  की  नीति
 है  शौर  भ्रमेरिक।  की  सरकार  की  इस  असमर्थता
 को  ध्यान  मे  रखते  हुए  श्र  जहा  तो  कमेटियां
 साथ  साथ  हैं,  उन्होने  भ्रमेरिकन  एडमिनिस्ट्रेशन
 के  झ्रादेश  के  पश्चात्‌  भी  इस  को  झाने  से
 रोक  लिया  है  और  दूसरी  बात  यह  है  कि
 झ्रमेरिकन  गवर्नमेट  ने  जो  एक्ट  पास  किया  है,
 उस  के  अनुसार  एनरिच्ड  यूरेनियम  उसी  देश
 को  दिया  जाएगा  जो  नान-प्रोलीफरेशन
 ट्रीटी  पर  हस्ताक्षर  करेगा  ।  इस  प्रकाश
 में  मैं  यह  जानना  चाहता  हू  कि  तारापुर  प्लान्ट
 की  रक्षा  के  लिए  आप  क्‍या  करने  जा  रहे  हैं
 ताकि  यह  भविष्य  में  चलता  रहे ।  ब
 हम  टाइम  पर  7  6  टन  का  ही  मामला  नहीं
 है  बल्कि  आग  भी  रेगूलर  सप्लाई  श्राप  के  पास
 रहे,  इस  तरह  की  व्यवस्था  के  लिए  श्राप  ने
 अमेरिका  की  गवनेमेट  से  कोई  समझौता  किया
 है  या  नान-  प्रोलीफरेशन  द्रीटी  के  सम्बन्ध
 में  जो  आप  की  नीति  है,  उस  में  शाप  कोई
 परिवर्तन  करने  जा  रहे  है  या  उस  समझौते
 को  तोड  कर  किसी  दूसरे  देश  के  साथ  समझौता
 करेंगे  ।  इस  प्लान्ट  की  रक्षा  के  बारे  मे  झाप
 क्‍या  करने  जा  रहे  हैं,  यह  मैं  जानना  चाहता
 हूं,  दूसरी  बात  मैं  जानना  चाहता  हूं

 Please  put  your
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 MR.  SPEAKER:  Only  one  ques:
 tion,  please.

 थ्री  झोस  प्रकाश  त्यागी:  प्रध्यक्ष  महोदर।,
 मैं  ने  यह  भनुभव  किया  है  कि  जिस  दिन  मेरा
 काल  एटेंशन बाता  है,  उस  दिन  भाप  को  रूत्स
 याद  झाते  हैं  -  न  मालूम  क्यों  ?

 MR.  SPEAKER:  You  have  already
 spoken  for  seven  minutes.

 sida  प्रकाश  त्यागी  :  यहां  पर
 बजेश्चन्स  पर  लेक्वर  होते  हैं  भर  मेरी  झादत
 ज्यादा  बोलने  की  नहीं  है।

 MR  SPEAKER:  ‘Everybody  thinks
 like  that.

 sit  ओम  प्रकाश  स्पागो  :  भ्रध्यक्ष  महोदय,
 यह  बहुत  इम्पोर्टेन्ट  सवाल  है,  यह  साधारण
 सवाल  नही  है  ।

 MR.  SPEAKER:  That  ig  why
 Calling  Attention  is  allowed.

 att  ओोम  प्रकाश  त्यागी  :  अध्यक्ष  महोदय,
 अभी  एक  झौर  महत्वपूण  प्रश्न  है  और  स्पेन्ट
 फ्यूल  का  सामला  है।  झगर  श्राप  को  7.6
 और  16.7 टन  मिल  भी  गया,  तो  स्पेन्ट
 फ्यूल  के  स्टोरेज  का  सवाल  है  t  देश  में
 500  स्पेन्ट  फ्यूल  रोड्स  के  स्टोरेज  की  कपेसिटी

 है  और  600  भाल्रेडी  श्रा  चुका  है।  भ्रब  जो
 स्पेन्ट  फ्यूल  रोड्स  हैं,  उनको  श्राप  कहा  स्टोर
 करेंग  क्योकि  मेरिका  स्पेन्ट  फ्यूल  रोड्स
 को  ले  नहीं  रहा  है।  एग्रीमेट  के  प्रनुसार
 उस  को  लेने  चाहिए  लेकिन  वह  ले  नही  रहा
 है  ्तो  किस  तरीके  से  झांप  इस  समस्या  का
 समाधान  करेंगे  ?

 इस  के  साथ  साथ  अध्यक्ष  महोदय,  एक
 शझौर  विषय  है  |  यह  जानकारी  मुझे  झाज  ही
 मिली  है।  फ्यूल  की  भ्रगर  री-प्रोसेसिंग
 कराई  जाए,  तो  उससे  जो  मेटर  निकलता  है,
 जिसको  प्लूटोनियम  कहते  हैं,  उससे  एटम
 बम  बन  सकते  हैं।  भ्रमेरिका  की  गवर्ममेंट
 ने  दो  कैमरे  लगा  रखे  हैं  1

 MR.  SPEAKER:  You  have  already
 taken  ten  minutes.
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 को  होश!  अकाश  त्यागी  :  उस  में  दो
 कमरे  लगे  हुए  हैं  भौर  जो  कोई  उस  को  छुएगा
 री-प्रौक्तेसग  के  लिए,  तो  प्रमेरिका  के
 एक्सूपर्टस  को  मालूम  हो  जाएगा  ।  हमको
 जोसिसिंग  भी  नहीं  करने दे  रहे  हैं  और  लेते
 भी  नहीं  दे  रहे  हैं।  जब  ये  यूरेनियम  भी
 नहीं  दे  रहे  हैं  तो  ऐसी  स्थिति  मे  भाप  इन
 तमाम  समस्याप्रों  को  कैसे हल  करेगे  ?
 इसका  और  फोरियम  टक्‍्नोलोजी  का  भी  विकास
 करते  के  लिए  सरकार  कोई  प्रयत्न  कर  रही  है
 था  नहीं  ?  यह  मैं  'बातनां  चाहता हूं  t

 et  मोरारजों  बेताई :  मैंने  बहुत  तफसील
 देकर  शायद  कुछ  गलती  की  है।  मैं  प्राशा  करता
 था  कि  सारी  तफसील  मे  जाने  के  बाद  सम्मानीय
 सदस्य  हमारी  तकलीफों  को  समझेंगे  ny
 अमेरिका  का  राज  चलाना  हमारे  हाथ  में  नहीं
 है।  न  वहा  की  जो  पदड़त्ति  है,  उसको  बदलना
 ही  हमारे  द्वाथ  में  है  ।  प्रजीडेट  कार्टर
 ने  जो  कहा  है,  उसका  वे  पालन  करेगे,  ऐसा
 मुझे  विश्वास  है।  मगर  हम  जल्दवाजी  करें
 झोर  यह  चाहे  कि  यह  एकदम  हो  जाएं  तो

 यह  होने  वाला  नहीं  है  7  हम  भाशा  करते  है
 कि  इसका  फंसला  जल्दी  हो  जाएगा  और  हमारी
 तकलीफ  कम  होगी  ।  लेकिन  यह  भरोसा  हम
 नही  कर  सकते  कि  एक  साल  के  बात  भी  यह
 मिलता  रहेगा  क्योकि  उनका  दूसरा  कानून
 बना  है  जो  अमल  मे  आ  जाएगा  i  इसलिए  भी
 हमको  सोवना  होग।  और  हम  सोच  भी  रहे  है  1
 एक  सन्दूक  के  नीबे  हाथ  दब  गया  है।  उसको
 चिल्लाने  से  शोर  सजाल-जवाब  करने  से
 तो  मैं  निकाल  नहीं  सकता  ।  कुछ  खूबी  से,
 शाति  से,  धीरज  से  निक।ल  सकता  हूं  श्रौर  इस
 कोशिश  में  हम  हैं  ।  जो  कुछ  करना,  है,  उसको
 एकदम  से  बता  देना  एकदम  भच्छा  भी  नही
 है धौर  फायदेमन्द  भी  नहीं  है।  इससे
 सम्मानीय  सदस्य  संतोष  करें,  एसी  मेरी
 जार्यना  है  v

 SHRI  6.  M.  BANATWALLA
 (Ponnani):  Sir,  the  Prime  Minister
 is  seized  of  this  important  question
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 which  hag  been  coming  up  in  the
 House  again  and  again.  It  is  rather
 unfortunate  that  the  supply  of  enrich.
 ed  uranium  should  get  delayed  con-
 tinuously.  Now,  Sir,  it  is  quite  appa-
 rent  that  this  Government  has
 thrown  up  its  hands  in  despair  and
 it  is  also  not  prepared  to  take  this
 House  into  confidence  with  respect
 to  alternatives  that  are  being  thought
 of.  There  is  a  mere  hope  that  Presi-
 dent  Carter  will  fulfil  his  promise.
 But  we  have  been  told  that  in  addi-
 tion  to  the  United  States  executive
 there  is  also  a  quasi-judicial  body
 and  the  granting  of  the  export  licence
 is  in  the  hands  of  the  United  States
 Nuclear  Regulatory  Commission,
 Now,  Sir,  they  have  to  hold  pub-
 lie  hearings  also.  I  can  understand
 that  all  these  are  not  in  the  hands  of
 our  Government,  but  at  the  same
 time,  we  have  to  take  cognisance  of
 these  various  factors  that  have  come
 up  again  and  again  with  respect  to
 our  projects.  We  have  one  treaty
 with  the  United  States  and  this  bila-
 teral  agreement  with  the  United
 States  provides  that  India  shal]  not
 obtain  this  enriched  uranium  from
 any  other  sources.  Now,  my  ques-
 tion  is  whether  the  Government  has
 taken  up  this  matter  with  the  United
 States  that  in  case  there  are  delays
 and  continuous  delays,  whether  we
 will  be  in  a  position  to  arrange  for
 the  supply  of  enriched  uranium  from
 alternative  sources.  Whether  any
 such  proposal  is  in  the  mind  of  the
 Government  and  whether  the  matter
 has  been  taken  up  with  the  United
 States?  I  do  not  need  to  suggest  a
 complete  reversal  of  the  agreement
 but  only  with  respect  to  this  parti-
 cular  point,  whether  the  question
 has  been  taken  up  and  what  is  the
 reaction  of  the  US  Government
 about  our  obtaining  the  supply  from
 alternative  sources  in  case  of  delay?

 A  further  point  that  has  come  up
 is  that  we  are  groping  in  the  dark.
 We  do  not  even  know  how  much  de-
 lay  will  occur  as  a  result  of  all  these
 procedural  requirements.  We  are
 told  that  there  are  no  policy  diffi-
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 culties  but  only  procedural  require- ments.  But  my  basic  and  funda-
 mental  question  is  whether  the  Gov-
 ernment  is_  really  happy  with  the
 attitude  of  the  United  States  authori-
 ties  and  whether  it  really,  sincerely
 and  firmly  believes  that  the  supply
 of  enricheq  uranium  will  continue  to
 come  from  them,  especially  in  the
 context  of  the  situation,  the  altered
 situation,  which  has  already  been
 placed  before  the  Government  by  the
 Previous  speaker.

 SHRI  MORARJI  DESAI:  |  do  not
 quite  follow  what  the  hon.  Mem-
 ber  wants  me  to  do.  We  have  taken
 up  the  matter  with  the  United  States
 and  we  are  doing  our  level  best  to
 Sort  out  the  difficulties  which  are  not
 quite  of  our  creation;  but  they  did
 arise  from  the  explosion  that  was
 made  hete  three  or  four  years  ago. This  is  not  to  say  that  they  were
 justified  in  doing  this.  The  agree- ment  did  not  warrant  any  break  of
 it  by  the  other  side.  That  also  J  have
 pointed  out  to  them  But  the  posi- tion  is  that  we  cannot  use  any  other
 fuel  except  enriched  uranium  im  this
 plant  and  we  are  bound  by  the  agree- ment  that  we  cannot  obtain  it  from
 elsewhere  as  long  as  they  do  not  say
 they  cannot  supply  it  If  they  say
 so,  then  all  other  avenues  are  open to  us,  even  the  processing  of  the  used
 material  will  be  open  to  us.  Then
 we  will  not  be  bound  by  any  restric-
 tions.  Therefore,  we  can  find  out
 many  things.  I  go  not  think  that  we
 should  say  everything  now  and
 create  more  difficulties  Therefore,  I
 am  only  requesting  my  hon  friends
 not  to  go  on  making  this  issue  wider
 and  wider  which  might  create  more
 difficulties  for  us.  We  have  to  find
 out  a  remedy  and  I  hope  we  shall  be
 able  to  find  out  a  remedy.

 SHRI  VASANT  SATHE  (Akola): The  hon  Prime  Minister  has  stated
 in  his  statement  that  fuc!  for  Tara-
 bur,  shoulg  be  made  available  by the  Uniteq  States  and  that  India
 shall  nut  obtain  this  from  any  other
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 source.  This  was  the

 turm  of  the
 bilateral  agreement.  As  well
 known,  in  any  bilateral  agt-eement, if  one  party  goes  back  unilaterajiy  on the  agreement,  how  can  the  tyther party  be  bound  by  the  agreemt ant? Honour  is  all  right.  But  in  practtice
 why  should  you  consider  yoursc.)f
 bound  by  the  agreement  and  take
 shelter  under  that?  I  can  understand
 the  helplessness  of  the  circumstances
 that  he  was  referring  to.  He  ex-
 presses  the  hope  that  the  delay  is  not
 due  to  any  policy  issue  but  on  ace
 count  of  procedural  requirements,  It
 has  been  pointed  out  in  the  report
 which  has  appeared  in  the  Indian
 Express  of  March  22  that  it  is  not
 actually  a  matter  only  of  procedural
 requirement;  there  is  something
 deeper.  The  three  bodies  which  are
 raising  oljjections  are  doing  80  with  a
 view  to  piessurising  the  Government
 on  the  Jarger  issue  of  committing
 thi,  Government  on  the  Non  Prolife-
 Yation  Treaty  and  therefore  there  is
 no  use  of  beating  about  the  bush  in
 this  matter.  The  hon  Prime  Minister
 went  all  the  way  to  the  extent  of
 reassuring  not  only  President  Carter
 but  the  people  of  America  and  all
 those  bodies  which  are  there  that  India
 would  never  be  an  atomic  weapon
 nation.  Fair  enough.  He  went  even
 further  to  say  that  we  wil]  not  have
 even  a  peaceful  nuclear  explosion.
 But  even  this  has  not  satisfied  the
 so-calleq  scientists  and  the  objectors.
 In  the  light  of  this,  can  the  Govern-
 ment  tell  this  country,  can  the  hon.
 Prime  Minister—who  in  his  reply
 himself  is  not  sure  whether  the  con-
 tracted  fuel  will  be  coming  and  also
 after  the  Act  comes  into  force  —tell
 what  would  happen  to  Tarapur  Plant?
 Therefore,  an  alternative  has  to  be
 thought  of.  He  had  recently  gone  to
 Australia  Probably  there  are  other
 countries  like  France—J  do  not  know.
 The  hest  way  as  he  says,  to  get  his
 hands  off  is  not  to  wart  till  Tarapur
 Plant  comes  to  a  halt,  but  to  make  an
 alternative  arrangement,  You  are  freed
 already  from  the  bilateral  agree-
 ment;  morally  also  you  need  not  be
 bound  by  it.  The  day  they  stopped
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 sending  the  uranium  you  could  have
 gone  for  other  sources  and  found  the
 other  source.  What  is  holding  jt  up?
 An  _  impression  has  gone  round  in  the
 nation  that  we  are  now  succumbing;
 a  self-reliant  country,  particularly
 the  Prime  Minister  who  is  known  for
 his  uprightness  and  fearlessness  is
 succumbing  to  arm-twisting  methods
 of  big  powers.  This  is,  unfortunately,
 the  impression  because  of  this  parti-
 cular  deal,  as  far  as  the  supply  of
 enriched  uranium  to  Tarapur  Plant  is
 concerned,

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA
 (Delhi  Sadar):  No,  it  is  not  @  fact.
 It  is  your  impression.

 SHRI  VASANT  SATHE:  I  do  not
 want  to  go  from  the  sublime  to  ridi-
 culous.  Probably  Mr,  Raj  Narain...

 MR.  SPEAKER:  Please  come  to
 the  question.  We  are  On  an  impor-
 tant  matter.

 SHRI  VASANT  SATHE:  He  was
 just  now  saying:  why  have  uranium?
 You  could  have  used  uranium.  This
 is  going  from  the  sublime  to  the  ridi-
 culous.  I  want  to  know  from  the
 hon.  Prime  Minister  why  he  is  still
 wavering  and  hesitant  in  going  in
 straightaway  for  an  alternate  source,
 after  taking  the  country  into  confi-
 dence  because  that  is  the  only  alter-
 native;  today  or  tomorrow  you  will
 have  to  go  after  that  act;  why  not
 do  it  now  when  it  is  the  right  time
 before  Tarapur  Plant  comes  to  a
 grinding  halt?

 SHRI  MORARJI  DESAI:  Well,
 Sir,  my  hon.  friend’s  interpretation
 that  the  agreement  has  already  been
 broken  is  not  correct  in  my  view,
 though  I  have  perhaps  less  know-
 ledge  of  law  than  he  has.  I  do  not
 know  how  much  he  has.  But  I  do
 agree  that  I  do  not  have  more  than
 he  has.  It  is  clear  to  me  that  there
 js  No  breach  of  agreement  yet.  They
 have  not  yet  refused.  The  supply  is
 only  delayed.  Some  of  it  did  come
 and  some  of  it  is  going  to  come.  That
 is  what  they  say.  Therefore,  the
 9  LS—8.
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 agreement  is  not  breken.  If  the
 agreement  is  broken,  we  are  free  to
 take  whatever  action  we  may  want
 to  take.  There  will  be  no  binding
 on  us  in  any  case.  J]  will  take  action
 on  jt  most  certainly  and  quickly.
 But  until  then,  I  cannot  break  the
 agreement  myself,  My  jhon.  jfriend
 may  or  may  not  have  that  sense  of
 honour.  Otherwise,  he  would  not
 have  suggested  this  to  me.

 SHRI  VASANT  SATHE:  Was  it  a
 part  of  the  agreement  that  by  the
 objection  of  NRC,  it  can  be  delayed?

 SHRI  MORARJI  DESAI;  It  is  not
 outside  the  agreement.  America  is
 bound  to  act  on  its  own  procedure  as
 we  are  bound  to  act  on  our  proce
 dure.  Therefore,  I  cannot  find  fault
 with  them.  That  you  have  to  under-
 stand.  Where  is  the  question  of
 submission?  We  do  not  want  to  sur-
 render  anything.  Yes,  if  I  had  egreed
 to  sign  the  treaty,  I  would  have  got
 a  copious  supply  immediately.  But  I
 am  not  going  to  do  it.  Even  if  Tara-
 pur  has  to  close,  I  am  not  going  to
 do  it.  If  it  closes,  I  cannot  help  it.
 It  js  not  in  my  hands.  But  I  will
 try  to  see  that  it  doeg  not  close.
 I  will  strain  every  nerve  to  see  that
 Tarapur  does  not  close.  For  keep-
 ing  the  self-respect  of  this  country,
 ig  the  cost  is  to  close  it,  I  will  close
 it  without  hesitation.  Let  my  hon-
 ourable  friend  understand  that.

 SHRI  VASANT  SATHE:  I  am
 satisfied.

 SHRI  MORARJI  DESAI:  Nobody
 is  going  to  pressurise  me,  not  even  he,

 Wo  रामजो  सिंह  (भागलपुर)  :
 भ्रध्यक्ष  महोदय,  प्रधान  मंत्री  जी  ने  जो  कुछ  कहा
 है,  उससे  हम  लोगो  को  काफी  सन्‍्तोष  हुझा  है  t
 असल  में  इंडिया-यू  ०एस०ए०  एच्रीमेंट  झान
 सिविल  यूजेज  ्ाप,  भ्रटाभिक  एनर्जी  i963
 में  ही  हुई  थी  ौर  उसके  भ्राटिकल  2  में  जो
 प्रावधान  किया  गया  है,  उसी  के  चलते  सारी
 कठिनाई  है,  जिसके  कारण  यूरेनियम  की
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 सप्लाई  हम  केवल  अमरीका  से  ही  ले  सकते
 हैं  a

 हमको  यही  लगता  है  कि  जिस  समय
 उस  सरकार  ने  अमरीका  के  साथ  यह  समझौता
 किया  था,  उसमे  यह  अ्प्रतिष्शामलक  और
 असम्मानजनक  प्रावधान  नहीं  करना  चाहिए
 था  ।  जो  समझौता  हुआ  है,  उसमे  शब  हम
 बंध  गये  हैं,  लेकिन  कठिनाई  हम  लोगो  के
 सामने  बहुत  सारी  हैं  और  यू०एस०ए०  में
 में  श्री  यही  विचार-सघर्ष  चल  रहा  है  और
 यहां  ई०भार०ण्डी०ए०  के  राबटे  फ्राई,
 एन०  झआर०  सी०  के  मैरीन  ए  राउडी  और
 डिप्टी  अडर  सेक्रेटरी  ने  भी  प्रमरोका  की
 सरकार  से  कहा  है  कि  भ्रमरीका  की  सरकार
 किसी  को  दबाकर  अगर  नही  देना  चाहेगी,  तो  भी
 झाणविक  शक्ति  का  विकास  दुनिया  के  देशो
 में  वह  रोक  नहीं  सकेगी  t  इसलिये  हमको
 नही  लगता  है  कि  यह  समझौता  तोडेंगे  ।

 प्रधान  मत्री  जी  के  अनुसार  जैसा  हमारे
 आणविक  वैज्ञानिको  श्री  सेठना  शौर  डान
 रामन्ना  ने  कहा  है  कि  हमारी  ऊर्जा  शक्ति
 के  विकास  के  लिये  आणविक  शक्ति  का
 विकास  आवश्यक  है,  क्योकि  यह  “सेफर”
 भी  हैं  और  “चीपर”  भी  है  7  इसलिये  यह
 आज  हो,  दो  दिन  या  दो  वर्ष  बाद  हो,  श्रागविक
 शक्ति  में  भात्मनिर्भतता  को  छोडकर  शौर
 कोई  दूसरा  रास्ता  हमारे  सामने  नही  है
 माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  ने  राष्ट्रीय  स्वाभिमान
 की  जो  बात  कही  है,  उससे  हम  लोग  आश्वस्त
 हुए  हैं  लेकिन  आत्मनिर्भरता  के  बिना  हमारा
 स्वाभिमान  सरक्षित  नही  हो  सकता  है  ।

 मैं  जानना  चाहता  हू  कि  5  वर्षों  या  कुछ  वर्षों
 के  दरम्यान  किसी  ऐसी  नीति  का  निर्धारण
 हो  सकेगा  जिससे  हम  इस  मामले  में  आात्म-
 निर्भर  हो  सके  भौर  किसी  को  भी  तब  कोई
 एय्जैरेससैंट  नही  होगा  ?

 की  मोराश्णो  बेसाई  जितना  जल्दी
 आात्मनिर्भर  हो  सके,  उतना  जल्दी  होने  की
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 हमारी  कोशिश  हैं,  परन्तु  इससे  ज्यादा  जल्दी
 करेगे  तो  गायब  हो  जायेंगे,  दूसरा  कुछ  नहीं
 होगा  ।

 32.30  hrs,
 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEE

 झियइनशाफता  REPORT
 SHRI  C  M  STEPHEN  (idukki)

 Sir,  I  beg  to  present  the  Sixty-fifth
 Report  of  the  Public  Accounts  Com-
 mittee  on  Action  Taken  by  Govern-

 ment  on  the  recommendations  contain-
 ed  in  their  Two  Hundred  and  Twenty-
 sisth  Report  (Fifth  Lok  Sabha)  on
 Wealth  Tax

 l2  303  hrs
 COMMITTEE  ON  THE  WELFARE  OF
 SCHEDULED  CASTES  AND  SCHE-

 DULED  TRIBES
 FIFTEENTH  SIXTEENTH  REPORTS  AND

 Reports  oF  Strupy  Tours
 SHRI  RAM  DHAN  (Lalgan))  Sur,  I

 beg  to  present  the  following  Reports  of
 the  Committee  on  the  Welfare  of  Sche-
 duled  Castes  and  Scheduled  Tribes

 Q)  Fifteenth  Report  (Hindi  and
 Enlglish  versions)  on  Action  Taken
 by  Government  on  the  recommenda-
 tions  contained  in  their  Fifty-eighth
 Report  (Fifth  Lok  Sabha)  on  the
 Moanistry  of  Shipping  and  Transport
 Reservation  for,  and  employment  of
 Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes  in  the  Services  of  Delhi
 Transport  Corporation

 (2)  Sixteenth  Report  (Hindi  and
 English  versions)  on  Action  Taken
 by  Gove!  t  on  the  recommenda-
 tions  contained  in  their  Fifty-seventh
 Report  (Fifth  Lok  Sabha)  on  the
 Mimstry  of  Works  and  Housing—
 Housing  facilities  for  Scheduled
 Castes  and  Scheduled  Tribes  provid-
 ed  by  the  Delhi  Development  Autho-
 rity  in  the  Union  Territory  of  Delhi.
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 Delhi  University

 (3)  Report  of  Study  Tour  of  Study
 Group  I  of  the  Committee  on  its  visit
 to  Ranchi,  Patna,  Calcutta  Rourkela,
 Rayagada  and  Visakhapatnam  during
 January,  1978,

 (4)  Report  of  Study  Tour  of  Study
 Group  II  of  the  Committee  on  its
 visit  to  Calcutta,  Imphai  Gauhati,
 North  Lakhimpur,  Itanagar  and  Tez-
 pur  during  January,  1978.

 oe)  Report  of  Study  Tour  of  Study
 Group  II  of  the  Committee  on  its
 visit  to  Lucknow,  Varanasi,  Allaha-
 bad,  Rewa,  Khajurao  and  Jabalpur
 during  January,  ‘1978,

 22.32  hrs.
 PETITION  RE:  BAN  ON  EXPORT

 OF  FROGS’  FLESH
 SHRI  R.  K.  MHALGI  (Thana):  Sir,

 I  beg  to  present  a  petition  signed  by
 Shri  Dutta  Tamhane  and  others  of
 District  Thana  Maharashtra  for  ban
 on  export  of  frogs’  flesh.

 RE:  INCIDENT  IN  DELHI  UNIVER-
 SITY

 SHRI  VASANT  SATHE  (Akola):
 Sur,  with  your  kind  permission  I  would
 invite  the  attention  of  the  Home  Min-
 ister  that  under  his  very  nose,  today
 the  Vice-Chancellor  and  Deans  have
 been  beaten  by  students.  I  have  given
 notice  of  that.

 MR.  SPEAKER:  The  matter  is  under
 my  consideration,

 (interruptions)
 SHRI  VASANT  SATHE:  Sir,***
 MR.  SPEAKER:  The  matter  is  under

 my  consideration.  Do  not  record.
 THE  MINISTER  OF  HOME  AFF-

 AIRS  (SHRI  CHARAN  SINGH):  Be-
 fore  I  make  this  statement,  with  your
 permission,  I  would  like  to  tell  some-
 thing....
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 MR.  SPEAKER;  Not  on  the  Univer-
 sity.  That  queston  is  before  me.  I  am
 not  allowing  it.

 SHRI  VASANT  SATHE:  Sir,  why
 are  you  stopping  it?

 MR.  SPEAKER:  There  are  other
 people  who  have  given  notice....

 2.35  hrs,
 STATEMENT  RE:  PREVENTIVE

 DETENTION

 THE  MINISTER  OF  HOME  AFF-
 AIRS  (SHRI  CHARAN  SINGH):  Sir,
 it  would  be  recalled  that  one  of  the
 electoral  pledges  of  the  Janata  Party
 was  “tg  repeal  MISA,  release  all  poli-
 tical  detenus,  and  review  all  other  un-
 just  laws”.  The  policy  of  the  Govern-
 ment  in  this  regard  was  given  more
 concrete  expression  in  the  Address  of
 the  Acting  President  to  Parliament  on
 28th  March,  4977  which  envisaged  a
 thorough  review  of  the  Maintenance

 of  Internal  Security  Act  with  a  view
 to  repealing  it  and  examination  of  the
 need  for  further  strengthening  of  the
 existing  laws.  After  an  in-depth  ex-
 amination  of  all  relevant  factors,  the
 Government  came  to  the  conclusion
 that  taking  into  consideration  the  na-
 ture,  complexity  and  magnitude  of  the
 problems  faced  by  the  nation  and  the
 challenges  that  seem  to  lie  ahead,  the
 administration  may  be  handicapped  in
 effectively  dealing  with  certain  situa-
 tions  In  the  absence  of  powers  of  pre-
 ventive  detention.  Being  fully  cons-
 cious  of  the  gross  abuse  to  which  pow-
 ers  of  preventive  detention  were  put
 during  the  Emergency,  however,  every
 effort  was  made  to  build  into  the  new
 law  necessary  safeguards  to  minimise
 the  possibilities  of  such  abuse.  Ac-
 cordingly  the  Code  of  Criminal  Pro-
 cedure  (Amendment)  Bill,  977  was  in-
 troduced  in  this  House  on  28rd  Decem-
 ber,  ‘1977,

 ***Not  record.
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 While  the  safeguards  built  into  the

 Bill  have  been  generally  welcomed,
 certain  misgivings  have  continued  to
 fing  expression  against  this  measure
 both  in  the  House  and  outside  With
 the  traumatic  experiences  of  the  Emer-
 gency  still  afresh  m  our  minds  there
 is  understandable  apprehension  in  the
 public  mind  that  powers  of  preventive
 detention  could  be  musused  by  the
 executive  notwithstanding  the  safe-
 guards  Having  shareg  these  experi-
 ences  myself  I  cannot  way  that  these
 fears  are  wholly  without  any  basis
 There  35  also  a  feeling  that  the  Janata
 Parly  having  received  the  peoples
 mandate  on  the  restoration  of  demo-
 cracy  ang  removals  of  he  curbs  on
 eiv)'  hberties  should  not  have  recourse
 to  such  extraordinary  laws  The  true
 test  of  the  health  of  a  democracy  38
 the  responsiveness  of  the  Government
 to  public  opinion  The  question  of  the
 Government  standing  on  prestige  in
 such  matters  does  not  arise

 The  Government  hi  ०७  therefore  re-
 considered  the  na‘ter  and  propose  to
 withdraw  ‘he  “ode  of  Criminal  Proce-
 dure  (Amendment)  Bill  977  introduc-
 ed  in  the  House  03  23हव  Decenter
 ]977  nd  to  briay  forward  a  separate
 legislation  for  the  repeal  of  the  Main-
 tenance  cf  amterii  Security  Act  77

 J  expect—I  hope  Shr  Sathe  will
 listen  to  it  much  more  carefully—that
 this  decision  would  be  welcomed  by
 all  sections  of  the  House  It  must
 however  be  recognised  that  this
 places  an  additional  responsibility  on
 both  the  Government  and  the  people
 We  would  all  lke  that  the  country
 should  be  governed  with  minimal  res-
 traint  on  the  citizen,  but  this  can  be
 possible  only  if  the  people  are  vigi
 lant  and  everyone  exercises  the  neces-
 sary  self-discypline  and  self  restraint
 It  would  be  my  earnest  appeal  to  ail
 sections  of  the  House  to  cooperate
 with  the  Government  in  curbing  the
 activities  of  all  groups  and  forces
 which  may  be  or  prove  to  be  mimuical
 to  national  security  and  public  orcer
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 SHRI  VASANT  SATHE  (Akola)  I
 only  hape  that  you  will  practice  what
 you  preach

 AN  HON  MEMBER  He  will,  be-
 cause  he  35  not  Indira,

 SHRI  VASANT  SATHE  Indira  prac
 tised  what  she  preached

 32  40  hrs
 RE  BUSINESS  OF  THE  HOUSE

 PROF  P  G  MAVALANKAR
 (Gandhinagar)  Sir  before  you  pro-
 ceed  to  the  next  business  I  would  lke,
 with  your  permission  to  raise  a  point
 of  order  about  the  List  of  Business  for
 today

 MR  SPEAKER  The  Minister  of
 Parlamentary  Affairs  1s  not  mak  ng
 a  statement

 PROF  P  G  MAVALANKAR)  You
 will  see  that  the  Order  of  Business  for
 every  day  is  prepared  by  the  Secre
 tariat  as  per  rules  25  and  3i  and  ac-
 cording  to  the  Directions  given  by  the
 Speaker  There  ३8  an  order  of  prece-
 dence  as  to  which  item  comes  first
 which  follows  ete  You  will  see  that
 at  the  moment  we  are  on  sub  head  9
 of  the  Directions  of  the  Speaker  No
 2—I  am  referring  to  page  3  under
 which  I  suppose  the  Home  Munister
 has  made  a  statement  already  we
 welcome  that  statement  one  year  after
 the  Janata  Government  came  to  powet
 and  we  congratulate  him  for  that

 My  submission  is  about  the  state-
 ment  which  comes  every  Friday—  tv-
 morrow  being  a  holiday,  it  will  have
 to  come  today—by  the  Minister  of
 Parlamentary  Affairs  giving  the  busi
 ness  of  the  House  for  the  next  week,
 which  3s  missing  today  Sir  you  have
 perhaps  rightly  anticipated  my  point
 and  said  that  he  358  not  making  @
 statement  It  is  precisely  on  that
 point  that  I  wish  to  make  my  sub-
 mission  I  feel  that  the  established
 practice  has  always  been  that  every
 Friday  and  if  the  Friday  happens  to
 be  a  holiday  then  on  Thursday,  the
 Minster  of  Parhamentary  Affairs
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 makes  a  statement  to  the  House,  tell-
 ing  the  House  about  the  business  of
 the  Government  for  the  next  week.

 We  have  already  got  the  Demands
 for  Grants  and  the  whole  time-table
 printed.  From  this  three  questions
 arise.  Kindly  refer  to  the  Lok  Sabha
 Secretariat  Bulletin,  Part  2,  dated,
 Wednesday,  March  15,  1978.  7  ain
 referring  to  item  No.  661,  which  gives
 the  complete  time-table  of  all  the  De-
 mands  for  Grants  to  be  discussed,
 beginning  from  today,  Thursday,
 March  23,  until  the  26th  of  April.  That
 has  already  been  dislocated  because
 of  various  unforeseen  circumstances,  I
 know  the  reason  but  the  time-table
 has  been  dislocated.

 MR.  SPEAKER;  One  of  the  —_unfor-
 tunate  circumstances  is  too  many
 points  of  order.

 PROF.  9,  G.  MAVALANKAR:  If
 you  think  I  am  dislocating  the  busi-
 ness.  I  will  sit  down.  I  am  raising
 something  important,  because  this
 time-table  has  been  dislocated.

 The  first  point  that  arises  is,  are  we
 to  understand  that  between  now  anc
 the  26th  April,  no  statement  from  the
 Minister  of  Parliamentary  Affairs
 about  the  business  for  the  next  week
 would  be  forthcoming?  If  that  is
 the  arrangement,  surely  we  will  have
 to  assume  that  Government  will  stick
 to  the  time-table.  Since  it  is  not  pus-
 sible,  the  House  must  know  _  every
 Friday.  that  is  at  the  end  of  the  week.
 what  is  the  programme  for  the  next
 week  so  that  accordingly  Members
 can  plan  their  programme,  when  they
 have  to  speak,  on  what  demands  etc.
 But  if  every  case  is  coming  at  the  last
 minute,  if  there  ig  a  change  in  the
 middle  of  the  week  in  the  time-table,
 and  if  it  is  announced  by  the  Minister
 on  an  ad  hoc  basis  on  a_  particular
 date,  not  on  a  regularly-fixed  day.
 that  is,  Friday,  then  the  Members
 would  be  in  difficulty  in  knowing  pre-
 cisely  what  is  the  programme  of  Gov-
 ernment  or  other  business  for  the  next
 week.  Therefore,  I  would  request  you
 not  to  let  this  practice  of  the  Minis-
 ter  making  the  statement  every  week
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 be  dispensed  with  even  during  the  bud-
 get  session,  when  the  Damands  for
 Grants  are  being  discussed.

 Secondly,  you  will  kindly  appreciate
 that  because  of  the  convenience  of
 the  Ministers  and  urgent  calls  on
 them  due  to  public  duty,  they  alse
 come  with  the  request  for  change  of
 dates,  and  again  there  is  a  changes.
 Therefore,  we  must  have  a  statement
 regularly  every  week.

 The  Members  can  no  doubt  bring
 issues  to  the  notice  of  the  House  under
 rule  377,  but  apart  from  rule  377,  un-
 less  there  is  a  statement  of  the  Minis-
 ter  of  Parliamentary  Affairs  coming
 forth,  how  are  we  going  to  invite  the
 attention  of  the  Government,  through
 you,  to  certain  important  public  mat-
 ters  on  which  we  expect  that  a  cis-
 cussion  should  take  place  in  Parlia-
 ment?  For  example,  I  would  like  to
 say  that  there  should  be  a  discussion
 on  the  Draft  Sixth  Plan,  especially
 after  the  recent  meeting  of  the  Natio-
 nal  Development  Counc]  in  Delhi
 which  showed  disagreement  among
 various  Chief  Ministers  on  various
 financial  matters  and  allocation  of
 funds  to  the  States.  Under  what  rile
 can  we  bring  it  to  the  notice  of  the
 Government?  Because,  if  I  try  to
 raise  it  you  will  say  that  it  cannot  be
 prought  under  rule  377.

 Therefore,  I  request  you  to  concsi-
 der  and  see  if  it  is  not  desirable  to  usk
 the  Minister  of  Parliamentary  Aff.  irs
 to  come  forward  with  his  statements
 at  week-ends  regarding  Government
 business  for  the  following  week,  so
 that  we  know  exactly  where  we  stand.

 MR,  SPEAKER:  Has  the  Minister
 anything  to  say?

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMENT-
 ARY  AFFAIRS  AND  LABOUR  (SHRI
 RAVINDRA  VARMA):  I  shall  be
 very  brief.  Contrasts  are  sometimes
 good.

 If  a  statement  has  not  been  made  by
 the  Minister  of  Parliamentary  Affairs
 regarding  Government  business  for
 the  next  week,  it  is  because  of  the
 past  practice  that  when  Demands  are
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 {Shri  Ravindra  Varma]
 pending  for  discussion  and  a  tentative
 schedule  of  the  Ministries  that  will
 come  up  for  discussion  has  been  cir-
 culated,  the  Minister  of  Parliamentary
 Affairs  does  not  make  a  statement.
 There  has,  therefore,  been  no  depar-
 ture  from  the  past  precedents,

 The  hon.  Member  raised  the  ques-
 tion  of  the  possibility  of  some  changes
 in  dates  depending  upon  the  availa-
 bility  of  the  hon.  Ministers  concerned.
 If  there  723  to  be  any  such  change,  the
 House  will  be  notified  in  due  course.

 2.48  hrs,
 MATTERS  UNDER  RULE  377

 (i)  Reporrep  strike  IN  Kuetrt  Copper
 PRosecr

 att  arq  सिह  (दासा)  श्रष्यक्ष  महोदय,
 मैं  भ्रापकी  अभ्रनुमति  से  सदन  का  ध्यान  एक
 अत्यन्त  लोक  महत्व  के  विषय  की  झोर
 झाक़ृष्ट  करना  चाहता  हूं।  पिछले  25  फरवरी
 से  खेतडी  ताबा  प्रोजेक्ट  क ेलगभग  8  हजार
 मजदूर  पूर्णत  हडताल  पर  हैं  जिससे  वहां
 का  उत्पादन  बिल्कुल  ठप्प  हो  गया  है  1  मजदूरों
 को  पिछले  कई  दिनों  से  बेतन  नही  मिल  रहा
 है  ।  होली  नजदीक  है  ।  ऐसे  झवसर  पर
 मजदूरों  को  वेतन  ब  मिलने  से  उन  मे  व  उनके
 परिवार  के  सदस्यों  मे  घोर  निराशा  उत्पन्न
 हो  गई  है।  उससे  बहा  तनाव  की  स्थिति  बनती
 जा  रही  है।  कमेचारियो  के  प्रतिनिधिमण्डल
 ने  मंत्री  महोदय  से  मिलकर  हल  निकालने  का
 भी  प्रयत्न  किया  लेकिन  भ्रसफल  रहे  |  वैसे
 हडताल  मजदूरों  द्वारा  प्रारम्भ नही  की  गई  थी
 बल्कि  प्रवन्धकों  क्वारा  कराई  गई  थी।  बात  केवल
 रस्सा  बदलने  की  थी  ।  जिस  रस्से  के  द्वारा
 मजदूर  खान  में  उतरते  है  उसको  सेफ्टी
 विभाग  के  अ्रधिकारियो  ने  जाच  के  दौरान
 ठीक  नहीं  समझा  बप्रबधकों को  उस  ्सस्से
 को  बदलने  की  सलाह  दी  लेकिन  रस्सा  नहीं
 बदला  गया  |  तब  मजदूरो  ने  पनी  जान  बचाने
 के  लिए  यही  उचित  समझा  कि  बिना  रस्सा  बदले
 अर्थात्‌  एस  पुराने  रस्से  के  सहारे  नीचे  खान  मे
 नहीं  उतरा  जाये  |  जब  फिर  भी  रस्सा  न
 बदला  गया  तो  मजदूरों  ने  नीचे  जाने  से

 इसकार  कर  दिया  भौर  पांच  वर्ष  पूर्ण  से चली
 झा  रही  कूछ  शौर  मांगों  को  साथ  जोडकर
 मैनेजमैंट  से  बात  करने  की  इच्छा  प्रकट  की  ।
 मगर  मैनेजमैंट  ने  बात  करने  से  साफ  इनकार
 कर  दिया  ।  बस  इसी  से  वहां  हड़ताल  प्रारम्भ
 हो  गई  ।  कई  संसद  सदस्य  वहां  गये  ।  मैं
 स्वयं  भी  यहा  गया  1  यहाँ  के  मजदूरों  से
 बातचीत  की  1  हडताल  होने  से  लाखों  रुपये
 का  देश  को  नुकसान  हो  रहा  है  1  कर्मचारी
 चाहते  है  कि  वहां  उन्हें  यूनियन  बनाने  का
 अधिकार  दिया  जाये,  शो  वर्ष  से  कार्य  कर  रहे
 मजदूरों  को  स्थायी  किया  जाये,  बोनस  दिया
 जाये  एवं  कपडे  जगी  कि  नीचे  खान  मे  जाने  से
 खराब  हो  जाते  हैं,  मजदूरों  को  दिये  जायें
 sate  वर्गी  देने  की  व्यवस्था  की  जाय--
 ये  सब  उन  मजदूरों  की  समस्याये  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय,  ये  समस्‍यायें  बहुत
 कठिन  नहो  हैं  ।  इसलिये  मैं  श्रापके  माध्यम  से
 मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं
 कि  देश  के  कर्मचारियों  के  हितो  को  ध्यान  से
 रखते  हुए,  वे  उनसे  बातचीत  करे  औौर  उचित
 मागो  को  स्वीकार  करे,  तथा  श्न्य  मार्गों  पर
 विचार  करने  के  लिए  कोई  कमेटी  नियुक्त
 करे,  ताकि  हडताल  समाप्त  हो  सके  ,  कमें-
 आरियों  का  असन्तोष  समाप्त  हो  और
 वहा  पर  पुन.  उन्पादन  प्रारम्भ  हो  सके

 मै  मंत्री  महोदय  से  पुन  कहना  चाहंगा
 कि  उन  मजदूरों  की  समस्याभो  पर  सहानुभूति-
 पूबेक  विचार  करने  के  लिए  उन्हे  यहां  बुलायें
 या  स्वयं  वहां  पर  जायें  शौर  बातचीत  करके
 उनकी  समस्याओं  का  हल  निकाल,  ताकि  देश
 नुकसान  से  बच  सके  और  उन  कर्मचारियों
 को  कुछ  दिया  जा  सके,  जिससे  उनका
 असम्तोष  समाप्त  हो  |

 (ii)  Rerorrep  SrrRIkrn  BY  EMPLOYEES
 6७  Mocout  Lines  CAUSING  HARD-
 SHIPS  TO  PASSENGERS  GOING  TO
 Konkan.

 SHRI  BAPUSAHEB  PARULEKAR
 (Ratnagiri):  I  rise  here  to  raise  &
 matter  of  urgent  public  importance  in
 this  House  under  Rule  377.  Operation
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 of  ships  on  West  Coast  of  Konkan  was
 done  by  Bombay  Steam  Navigation
 Company  and  by  M/s.  Chougule
 Steamship  Company  prior  to  1978.
 This  service  was  nationalised  in  1973.
 Prior  to  nationalisation,  ships  of  Bom-
 pay  Steam  Navigation  Company  used
 to  call  at  20  ports  and  that  of  Chou-
 gule  Steamship  used  to  call  at  36
 Ports.  After  nationalisation,  ships  are
 operated  by  Mogul  Lines  and  _  since
 October,  1977,  ships  of  Mogul  Lines
 are  calling  on  at  four  ports  on  this
 line.  Employees  of  Mogul  Lines  are
 reported  to  have  gone  on  strike  since
 Monday,  the  20th  March,  1978.  This
 is  the  peak  season  of  the  traffic  of  the
 year.  The  people  of  Konkan  living  in
 Bombay  want  to  rush  to  their  respec-
 tive  homes  for  Holi  festival  and  be-
 cause  of  the  strike,  considerable  incon-
 venience  will  be  caused  to  them,  I,
 therefore,  request  the  Minister  and
 the  Government  to  take  immediate
 action  in  the  matter  to  end  the  strike
 and  direct  Mogul  Line  to  meet  the
 demands  of  the  employees  and  in  the
 meantime,  make  alternative  arrange-
 ment  to  operate  the  ships  and  avoid
 inconvenience  that  is  being  caused  to
 passengers.
 (iii)  REPORTED  KIDNAPPING  9७  TWO

 GIRLg  OF  RAMA  KRISHNA  PURAM,
 New  Dear.

 sit  मुबराज  (कटिहार).  भ्रष्यन्ष  महोदय,
 भ्राज  सारे  दिल्‍ली  शहर  की  जनता  में  बढ़ती
 हुई  प्रसुरक्षा  की  भावना  थ्याप्त  है  ।  यह  घटना
 LS  मार्च  की  है,  झआर०  के  ०  पुरम  गल्जें  हायर

 सकेण्डरी  स्कूल  की  छात्ा--नन्दिता  मजूमदा र
 शौर  पंछी  रावत,  जो  9वीं  क्लास  में  पढ़ती  थीं.
 जब  धर  वापस  भरा  रही  थीं  तो  रास्ते  में  इन
 दोनों  छात्राओं  को  किडनेप कर  लिया  गया  भौर
 इन  को  नई  दिल्‍ली  रेलवे  स्टेशन  के  गेस्ट
 हाउस  में  रखा  गया  t  दूसरे  दिन  पंछी  रावत
 अर  वापस  झा  गई,  लेकिन  जब  नन्दिता
 मजूमदार  (रूमा)  चार-पांच  दिन  तक  धर
 नहीं  लौटी  तो  बित्रल  सरकार  जो  एक  गबर्नमेंट-
 शा  शियल  भी  हैं,  हमारे  माननीय  सदस्य
 शी  पूर्ण  सिन्हा  के  यहां  गए  भौर  उन  से  निबेदन
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 किया  कि  मेरी  लड़की  जो  विशज्ञालय  से  पढ़कर
 घर  वापस  भा  रही  थीं,  रास्ते  में  गायब  कर
 ली  गईं।  माननीय  सदस्य  श्री  पूर्ण  सिन्हा  जी
 ने  एक  पत्न  गृह  मंत्री  जी  को लिखा---अगर  24
 चन्टे  के  भीतर  नंदिता  मजूमदार  को  बरामद
 नही  किया  जा  सकेगा  तो  हम  इस  सवाल  को
 लोक  सभा  में  उठायेंगे  ।  श्री  विमल  सरकार
 प्रधान  मंत्री  जी  के  यहां  भी  गए  थे।  दो  दिन
 बाद  यानी  ता०  2i  को  नन्दिता  मजूसदार
 बरामद  हुई  ।

 झाप  को  यह  जान  कर  आाश्यये  होगा---
 जब  श्री  विमल  सरकार  पुलिस  मे  गए  शौर
 उन्होंने  पुलिस  अफसर  से  निवेदन  किया  कि
 यह  हमारी  लड़की  का  फोटो  है,  इस  को  अखबार
 में  निकलवा  दो  शौर  इस  की  छानबीन'  करो  t
 तो  पुलिस  आफिसर  ने  रिफ्यूज  किया  इसलिए
 कि  पुलिस  आफिस र  का  एक  रिलेटिव  इस  मामले
 में  जिम्मेदार  था  ?  यही  वजह  थी  कि  लड़की
 छुपा  कर  रखी  गई  थी  भौर  जब  उन  से  इस  बारे
 में  कहा  गया  तो  उन्होंने  अ्रमसूनी  कर  दी  लेकिन
 जब  माननीय  सदस्य  ने  इस  का  नोटिस  लिया
 और  उन्होंने  गृह  मंत्री  जी  को लिखा  तब  जा
 कर  लड़की  बरामद  हुई  झाप  यह  जानते
 है  कि  भ्राजकल  दिल्ली  मे  क्राइम  बढ़  रहे  हैं
 शौर  किसी  झोदमी  को  इज्जत  महफूज  नहीं
 है।  किस  की  लड़की  कहां  और  कब
 गायब  हो  जाए,  इस  का  ठिकाना  नही  है  ।

 इस  आंतकपूर्ण  स्थिति  की  शोर  मैं
 सरकार  का  ध्यान  खीचना  चाहता  हूं  ।

 42.56  hrs.

 PUBLIC  SECTOR  IRON  AND  STEEL
 COMPANIES  (RESTRUCTURING)

 MISCELLANEOUS  PROVI-
 SIONS  BILL—Contd.

 MR.  SPEAKER:  We  take  up  fur-
 ther  Clause-by-Clause  consideration  of
 the  Public  Sector  Iron  and  Steel
 (Restructuring)  and  Miscellaneous
 Provisions  Bill.
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 ‘HE  MINISTER  OF  STEEL  AND
 MINES  (SHRI  BIJU  PATNAIK):  Mr.
 Speaker,  Sir,  Yesterday,  we  went  upto
 Clause  6  of  the  Bill  under  considera-
 tion.  I  saw  the  record  of  the  proceed-
 ings  where  I  had  accepted  Pandit  D.N.
 Tiwary’s  amendment.  But  Mr.  Ste-
 phen  raised  an  objection  to  the  word-
 ing  of  that.  With  the  permission  of
 the  House,  I  would  like  to  substitute
 Pandit  D.  N,  Tiwary’s  amendment  as
 follows.  J  move:

 Page  3,  lines  40  and  4l—
 For  “shall  stand  transferred  from

 Bokaro  Steel  City  in  the  State  of
 Bihar  to  Bhilai  in  the  State  of
 Madhya  Pradesh.”

 substitute—
 “may  remain  at  Bokaro  Steel  City
 or  be  transferred  to  Ranchi”  (44)
 The  words  “shall  stand”  may  be

 deleted.
 SHRI  D.  N,  TIWARY  (Gopalganj):

 I  accept  it.
 SHRI  A.  K,  ROY  (Dhanbad):  On  a

 point  of  order,  Sir.  Yesterday,  y  had
 also  moved  an  amendment  to  this
 Clause  6.  The  hon,  Minister  said  that
 if  there  was  some  technical  objection
 to  Mr.  D.  N.  Tiwary’s  amendment,  he
 ‘was  ready  to  accept  my  amendment

 SHRI  BIJU  PATNAIK:  I  said  _  it.
 But  the  Chair  had  said  that  it  was  out
 of  order.  Only  these  two  words  “shall
 stand”  have  been  deleted  as  pointed
 out  by  Mr.  Stephen.

 SHRI  DHIRENDRANATH  BASU
 (Katwa):  But  his  amendment  was  a
 accepted  by  the  Minister.

 SHRI  A.  K  ROY:  The  Minister
 accepted  my  amendment.  He  -  said
 that  if  there  was  any  technical  objec-
 tion  to  that  amendment,  he  was  ready
 to  accept  my  amendment.  This  is
 what  he  said,  Within  24  hours,  nothing
 has  happened.  Today,  he  cannot  go
 back.

 MR.  SPEAKER:  There  is  nothing
 Hke  that.  This  is  what  he  said—Z
 am  reading  from  the  record:
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 “T  may  say,  if  this  is  not  legally
 accepted,  if  that  is  your  finding,  I
 am  prepared  to  accept  the  amend-
 ment  of  Mr,  A.  K.  Roy.”
 The  only  objection  that  appeara  to

 have  been  raised  is  that  the  word
 “shall”  may  create  trouble.  That  is
 what  was  raised  by  Mr.  Stephen,  and
 rightly  too.  Sometimes,  even  the
 word  “shall”  is  interpreted  as  “may”.
 Therefore,  the  Minister,  to  be  on  safer
 ground,  he  has  now  moved  an  amend-
 ment  that  the  word  “shall”  may  be
 replaced  by  the  word  “may”  to  remove
 an  difficulty  that  may  arise.  It  is  a
 question  of  law.  I  am  guided  by  the
 proceedings.  It  is  for  the  House  to
 accept  it  or  not.

 The  question  is.
 Page  3,  lines  40  and  4l—
 For  “shall  stand  transferred  from
 Bokaro  Steel  City  in  the  State  of
 Bihar  to  Bhilai:  m  the  State  of
 Madhya  Pradesh.”

 substitute—
 “may  remain  at  Bokaro  Steel  City
 or  be  transferred  to  Ranchi.”  (44)

 The  motion  was  adopted

 SHRI  DHIRENDRANATH  BASU:
 The  factory  is  in  Bokaro;  everything
 is  in  Bokaro.  But  the  office  will  be  in
 Ranchi  How  will  the  work  be  done?

 MR.  SPEAKER:  |  am  not  deciding;
 the  House  is  deciding.

 SHRI  A  K.  ROY:  The  opinion  of
 the  House  must  be  taken  on  my
 amendment  also
 3.00  hrs.

 MR.  SPEAKER:  Now  we  come  to
 Mr.  Roy’s  amendment...

 SHRI  C.  M.  STEPHEN  (Idukki):
 When  this  amendment  has  been
 accepted,  that  cannot  come  up....

 PROF.  P.  6.  MAVALANKAR
 (Gandhinagar):  The  earlier  one  hav-
 ing  been  accepted,  this  automatically
 falls  through.
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 MR.  GPEAKER:  Mr.  A.  K.  Roy's
 amendment  is:  Page  3,  for  lines  38  to
 41,  substitute—

 “(2)  Notwithetanding  anything
 contained  in  the  Companies  Act,  as
 from  the  appointed  day,  the  regis-
 tered  office  of  the  Bharat  Refrac-
 tories  Limited  shall  remain  in
 Bokaro  Steel  city  in  the  State  of
 Bihar.”

 This  is  in  conflict  with  the  earlier
 one.  It  cannot  be  accepted.  Once
 the  House  hag  accepted  the  earlier
 one,  this  is  over-ruled.  Now,  we  go
 to...

 SHRI  SUSHIL  KUMAR  DHARA
 {Tamluk):  I  want  to  know  whether
 ‘we  will  have  lunch-break  today.

 MR.  SPEAKER:  No  Iunch-break.

 PROF,  P.  छः.  MAVALANKAR:
 There  was  to  be  no  lunch-break  be-
 cause  the  Demands  for  Grants  were  to
 be  discussed.  Now,  the  discussion  on
 Demands  for  Grants  has  not  yet  come
 up...

 MR.  SPEAKER:  We  have  already
 dispensed  with  the  lunch-break.  Now,
 I  shall  put  clause  6,  as  amended,  to
 the  vote  of  the  House.  The  question
 is:

 “That  Clause  6,  as  amended,  stand
 part  of  the  Bill.”

 The  motion  was  adopted.
 Clase  6,  as  amended,  was  added  to

 the  Bill.

 MR.  SPEAKER:  There  are  no
 amendments  to  Cla  7,  8,  9,  0  and
 ii,  I  shall  put  them  all  together  to
 the  vote  of  the  H  The  questi
 is:  rtf)

 “That  Clauses  7  to  ou  stand  part  of
 the  Bill.”

 The  motion  was  adopted.
 Clauses  7  to  were  added  to  the  Bill.

 Clauee  2  was  added  to  the  Bill.

 Clause  48  was  added  to  the  Bill.

 Clauses  i4  to  77  were  added  to  the
 Biz.

 Clause  %8—  (Compensation  for
 transfer  not  payable)

 SHRI  A.  K.  ROY:  I  beg  to  move:
 Page  6,  line  33,—
 Omit  “or  other  employee”  (18)
 SHRI  BIJU  PATNAIK:  I  oppose

 that,  Sir.

 SHRI  A.  K.  ROY:  Based  on  the
 uncharitable  record  of  the  Janta
 Government  and  the  Congress  Govern-
 ment,  both  being  anti-working  class, I  oppose  jt,  because  that  will  give  a
 handle  to  the  Government  and  that
 may  be  mis-used  by  the  Executive  in
 transferring  the  employees  whom
 they  do  not  want.  So,  to  safeguard the  interests  of  the  workmen  and  the
 employees  and  so  as  not  to  give  a  free
 handie  to  this  anti-working-class
 Government  to  deal  with  the  emp- lovees  as  they  like  and  transfer  them as  they  like,  I  oppose  this  and  I  say that  the  term  ‘other  employees’  should be  omitted  and  they  may  transfer  or
 send  Officers  anywhere  they  like,

 SHRI  BIJU  PATNAIK:  I  can assure  the  Hon.  Member  there  is  no such  intention.  Since  this  is  going  to be  under  one  authority,  there  will  be
 units  and  inter-changeability  will  be
 automatic.  It  should  not  attract  any undue  attention.  I  can  assure  the Hon.  Member  there  will  be  no  question of  any  vindictive  action  in  this  matter.

 In  view  of  what  I  have  said,  १  hope he  will  withdraw  his  Amendment.

 MR,  SPEAKER:  Are  you  withdraw-
 ing  it?

 SHRI  A.  K.  ROY:  In  view  of  the assurance  given  on  the  Floor  of  the
 House,  t  withdraw  my  Amentment.
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 The  Amendment  No,  38  was,  by  leave,
 Withdrawn.

 MR.  SPEAKER:  The  question  is:

 Clause  38  was  added  to  the  Bull.

 The  motion  was  adopted,

 Clause  8  wags  added  to  the  Bull.
 Clause  9—  (Provident  Fund)

 MR  SPEAKER:  Mr.  Patnaik,  are
 you  moving  your  amendments?

 SHRI  BIJU  PATNAIK:  I  am  not
 moving  them.

 MR.  SPEAKER:  The  question  is:

 “That  clause  39  stang  part  of  the
 Bill.”

 The  motion  was  adopted.

 Clause  49  was  added  to  the  Bill.

 Clause  20—  (Gratuity,  welfare  and
 other  funds)

 SHRI  BIJU  PATNAIK.  I  am  _  not
 moving  my  amendments.

 MR.  SPEAKER:  The  question  is:

 “That  clause  20  stand  part  of  the  Bill”.
 The  motion  wag  adopted

 Clause  20  was  added  to  the  Bill.
 Clause  2l—  (Provisions  with  respect  to
 wmcome  tax  and  Surtaxr)

 MR.  SPEAKER:  Are  you  moving
 your  amendments,  Mr.  Patnaik?  Mr.
 Yadav  is  not  here;  so  the  question  of
 his  amendment  does  not  arise

 SHRI  BIJU  PATNAIK:  I  beg  to
 move:

 Page  7,  line  37—

 before  “the  undertaking”  insert
 “of”  (3)

 MR.  SPEAKER:  There  are  two
 amendments  of  yours,  Nos.  3  and  32
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 SHRI  BIJU  PATNAIR:  I  am  _  not
 moving  Amendment  Ne.  32;  I  am
 moving  only  No  8,

 MR.  SPEAKER:  The  question  is:

 Page  7,  line  37—

 before  “the  undertaking”  insert
 “of?  (8)

 The  motion  was  adopted.
 MR.  SPEAKER:  The  question  is:

 “That  clause  a,  as  amended,
 stand  part  of  the  Bill”.

 The  motion  was  adopted.
 Clause  21,  as  amended,  was  added  to

 the  Bilt.
 Clause  22  to  26  were  added  to  the  Bill.
 Clause  27—  (Power  to  amend  memo-
 rundum  and  articles  of  association)

 Amendment  made:
 Page  9,  line  29,—

 omit  “such”.  (4)
 (Shri  Biju  Patnaik)

 MR.  SPEAER:  The  question  is:
 “That  clause  27,  as

 stand  part  of  the  Bill”.
 The  motion  was  adopted.

 amended,

 Clause  27,  as  amended,  was  added  to
 the  Bill.

 The  First  Schedule  and  the  Second
 Schedule  were  added  to  the  Bill.

 Clause  l—.(Short  title  and  commence-
 ment)

 Amendment  made:

 Page  i,  line  6,—
 for  “1977  substitute  1978"  (2)

 (Shri  Bijy  Patnatk)
 MR.  SPEAKER:  The  question  is:
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 “That  clause  l,  as  amended,  stand
 part  of  the  Bill".

 The  tion  was  adopted.
 Clause  as  ded,  was  added  to

 the  Bill.
 Enacting  Formula

 Amendment  made:
 Page  l,  line  ,—

 for  “Twenty-eight  'substitute—
 “Twenty-ninth"  q@)

 (Shri  Bijy  Patnatk)

 MR  SPEAKER:  The  question  is:
 “That  the  Enacting  Formula,  as

 amended,  stand  part  of  the  Bill.”

 The  motion  was  adopted.
 The  Enacting  Formula,  as  amended,

 was  added  to  the  Bilt.

 The  Title  was  added  to  the  Bill.
 SHRI  BIJU  PATNAIK:  I  beg  to

 move:
 “That  the  Bill,  88  amended,  be

 Passed.”
 MR.  SPEAKER:  Motion  moved:

 “That  the  Bill,  as  amended,  be
 passed.”

 शी  द्वारिका  साथ  लिवारी  (गोपालगंज):
 व्यक्  महोदय,  मुझे  इस  मे  एक  बात  कहनी  है  |
 यह  लांग  एबेटेड  बिल  ग्नस्द  मिनटों  मे  यह
 हाउस  पास  कर  देगा  ny  श्रभी  श्रभी  मैंने  एक
 झमेंडमैंट  दिया  था  कि  दिल्ली  से  सेल  आफिस
 रांत्री  ले  जाया  जाये  ।  हमारे  मंत्री  जी  ने
 झाश्वासन  दिया  था  कि  बे  धीरे-धीरे  उस  भ्राफिस
 को  वहां  ले  जायेंगे।  उन्होंने  यह  भी  कहा  था
 कि  यहां  रांची  में  मकान  झौर  जमीन  नहीं
 है,  यदि  बिहार  के  मुख्यमंत्री  यह  झाश्यासन
 दें  कि  वह  वहां  के  गवर्नर  हाउस  भौर  जमीन
 दे  देंते  तो  मैं  यहां  ल ेजाऊंगा  1  मैंने  चीफ  मिनिस्टर
 से  बात  की  है  भौर  उन्होंने  झाश्वासन  दिया
 है।  मैंने  मंत्री  महोदय  को  उसके  मुताबिक
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 पत्र  भी  लिख  दिया  है  कि  चीफ  मिनिस्टर
 राजी  हैं,  बहां  झाफिस  ले  जाइये  ।  इन्होंने
 स्वीकार  किया  है।  मैं  समझता  हू  कि  ये  जल्दी
 ही  इसको  कार्यान्वित  करेंगे  ।  इससे  ज्यादा.
 मुझे  भौर  कुछ  नहीं  कहता है  ।

 SHR]  BIJU  PATNAIK:  I  have  al-
 ready  made  my  observations  on  this
 subject  in  detail  and  I  am  sure  it  will
 satisfy  Panditji.

 MR.  SPEAKER:  The  question  is:
 “That  the  Bill,  ag  amended,  be

 passed.”
 The  motion  was  adopted,

 PROF.  P.  G.  MAVALANKAR:  Shri
 Biju  Patnaik  has  passed.

 SHRI  BIJU  PATNAIK:  Yes,  2
 have  passed.

 13.18  brs.
 PORT  LAWS  (AMENDMENT)  BILL

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 CHARGE  OF  THE  MINISTRY  OF
 SHIPPING  AND  TRANSPORT
 (SHRI  CHAND  RAM):  I  beg  to
 move:

 “That  the  Bill  further  tp  amend
 the  Indian  Ports  Act,  908  and  the
 Major  Port  Trusts  Act,  J963,  as
 passed  by  Rajya  Sabha,  be  taken
 into  consideration.”
 While  moving  this  Bill  for  consi-

 deration,  I  may  say  a  few  words
 There  are  ten  major  portg  in  the
 country  and  New  Tuticorin  is  the
 last  port  to  join  the  ranks  of  the
 major  ports.  The  Chief  Minister  of
 the  Tamil  Nadu  government  has  even
 written  to  us  that  the  old  Tuticorin
 port  should  be  taken  over  by  the
 Central  Government  and  merged  into
 the  new  Tuticorin  port.  In  pursu-
 ance  of  that  we  sre  now  bringing  in
 this  Bill  and  we  are  making  an  ex-
 press  provision  so  that  the  two  ports
 ean  be  merged.

 Also  we  are  seeing  some  contin-
 gency  in  fature  and  to  meet  that
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 contingency  we  afe  bringing  in  this
 Bill  so  that  in  future  also  some  State
 Government  m®y  write  to  us  that
 some  particular  port  shoulg  be  taken
 up  by  the  Central  Government.  There
 are  demands  for  example  from  the
 people  of  Mangalore.  I  visited  that
 port  recently  last  month  and  there
 the  MPs  as  also  the  workers  and  the
 people  of  the  area  demanded  that  thet
 port  should  be  merged  into  the  New
 “Mangalore  Port.  But  the  difficulty  is
 that  the  State  Government  is  refusing
 to  hand  over  that.  In  this  case  the
 Tami!  Nadu  Government  and  their
 ‘Chief  Minister  have  not  only  consent-
 ed  to  hand  over  this  port  but  they
 have  also  agreeg  to  reimburse  the
 loss  to  the  extent  of  50  per  cent  in

 case  there  is  any  loss  on  account  of
 merger.  So,  Sir,  we  are  not  consi-
 dering  anything  that  may  be  injuri-
 oug  to  the  State’s  economy  or  any-
 thing  that  may  be  prejudicial  to  the
 interests  of  the  State.

 With  this  purpose  I  am  moving
 this  छा.  We  are  amending  two  sec-
 tions.  One  is  Sec.  5  of  the  Indian
 Ports  Act,  908  and  the  other  is  Sec-
 tion  83  of  the  Major  Port  Trusts
 Act,  1963.

 This  is  a  very  minor  and  small  Bill
 and  I  hope  the  Members  will  be  in-
 dulgent  enough  to  give  support  to
 thig  Bill.

 MR.  SPEAKER:  The  question  is:
 “That  the  Bill  further  to  amend

 the  Indian  Ports  Act,  908  and  the
 “Major  Port  Trusts  Act,  1963,  as
 passeq  by  Rajya  Sabha,  be  taken
 into  consideration.”

 The  motion  was  adopted.
 “MR.  SPEAKER:  We  sh®ll  now  take

 up  clauses.
 There  are

 given  notice  of.
 certain  amendments

 Clause  2—(Amendment  of  section  0
 of  Act  5  of  3908)

 MR.  SPEAKER:  Shri  Vinodbhai
 “SB.  Sheth  has  given  an  amendment.

 MARCH  23,  3978  (Amdt.  Bilt

 He  is  not  here.
 MR.  SPEAKER:  The  question  is:

 “That  clause  2  stand  part  of  the
 Bill.”

 The  motion  was  adopted.
 Clause  2  was  added  to  the  Bill.

 Clause  3—(Amendment  of  section  383
 of  Act  38  of  963)

 MR.  SPEAKER:  There  is  no
 amendment.

 The  question  is:
 “That  Clause  3  stand  part  of  the

 Bill.”

 The  motion  was  adopted.
 Clause  8  was  added  to  the  Bill.

 Clause  —(Short  title)
 Amendment  made:

 Page  ,  line  3,—
 for  “1977  substitute  “1978  (2)

 (Shri  Chand  Ram)

 MR.  SPEAKER:  The  question  is:
 “That  Clause  1  88  amended  stand

 part  of  the  Bill.”

 The  motion  was  adopted.

 Clause  l,  as  amended,  was  added  to
 the  Bill.

 Enacting  Formula

 Amendment  made;

 Page  i,  line  L—
 “for  “Twenty-eighth”  substitute

 “Twenty-ninth”  re)
 (Shri  Chand  Ram)

 MR.  SPEAKER:  The  question  is:

 “That  Enacting  Formula,  as
 amended,  stand  part  of  the  Bill.”

 The  motion  tbas  adopted.

 248

 s
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 The  Enacting  Formula,  as  amended,
 was  added  to  the  Bill,

 Title
 MR.  SPEAKER:  The  question  is:

 “That  the  Title  stand  part  of  the
 Bil.”

 The  motion  was  adopted.
 The  Title  was  added  to  the  Bilt.
 SHRI  CHAND  RAM:  I  beg  to

 move;

 “That  the  Bill,  as  amended,  be
 passed.”
 MR.  SPEAKER:  The  question  is:

 “That  the  Bill,  as  amended,  be
 passed.”

 The  motion  was  adopted.
 PROF.  P.  G.  MAVALANKAR

 (Gandhinagar):  Minister  of  Works
 and  Housing  is  not  present.  (Interrup-
 tions)  Where  is  the  next  Minister?  He
 has  come.  Let  us  adjourn  for  Lunch.

 MR  SPEAKER:  You  have  accepted
 that.  What  can  I  do?

 PROF.  P.  G.  MAVALANKAR:  Peo-
 ple  are  under  this  impression  that
 there  will  be  lunch  hour.  Kindly  ad-
 journ  the  House  for  an  hour.

 33.24  hrs.
 [Dx.  Susutta  Nayar  in  the  Chair]

 MR.  CHAIRMAN:  I  put  it  to  the
 House  whether  lunch  hour  be  suspend-
 ed.

 SEVERAL  MEMBERS:  Yes.
 MR.  CHAIRMAN:  ‘So,  there  is  no

 lunch  hour.  That  is  what  the  Speaker’s
 told  me  to  ask  you.

 PROF.  ए.  G.  MAVALANKAR:
 Lanch  hour  was  suspended  earlier.
 Now  it  is  being  restored.  We  want  to
 restore  the  lunch  hour.

 MR.  CHAIRMAN:  If  it  is  agreeable
 then.  those  in  favour  may  please  say
 ‘Aye’.

 (Extn,  of  Lim.)
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 SOME  HON.  MEMBERS:  aye.
 MR.  CHAIRMAN:  Those  against

 may  piease  gay  ‘No’.  There  is  no  one-
 against.  The  motion  is  carried.  We  ad-
 journ  now  and  we  will  meet  again  at
 2.25  P.M.

 ३3.25  brs.
 The  Lok  Sabha  adjourned  for  Lunch

 till  Twenty-five  Minutes  past  Fourteen
 of  the  Clock.

 The  Lox  Sabha  re-assembled  after
 Lunch  at  Thirty-four  Minutes  past
 Fourteen  of  the  Clock.

 [Dr.  SusHILA  Nayar  in  the  Chair]
 PUBLIC  WAKFS  (EXTENSION  OF
 LIMITATION)  (DELHI  AMENDMENT)

 BILL

 MR.  CHAIRMAN:  Now,  Shri  Sikan-
 dar  Bakht.

 THE  MINISTER  OF  WORKS  AND:
 HOUSING  AND  SUPPLY  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  SIZVANDAR
 BAWNHT):  With  your  permission,
 Madam  Chairman  I  beg  to  move:

 “That  the  Bil)  further  to  amend
 the  Public  Wak{s  (Extension  of  Li-
 mitation)  Act.  1959,  as  in  force  in  the
 Union  Territory  of  Delhi,  as  passed
 by  Rajya  Sabha  be  taken  into  con-
 sideration.”
 Madam  Chairman,  the  Wakf  Act  of

 ३954  was  made  applicable  to  Delhi  by
 the  Wakf  (Amendment)  Act,  1959,  The
 partition  of  the  country  had  created  a
 problem  relating  to  the  management
 of  Wakf  properties.  To  save  the  title
 of  these  properties  from  being  lost  on
 account  of  being  in  adverse  possession
 for  more  than  22  years,  the  Public
 Wakfs  (Extension  of  Limitation)  Act
 3959  was  enacted  to  extend  upto  the
 i5th  August,  7967  so  that  the  Wakf
 Boards  constituted  under  the  Wakf
 Act,  can  institute  suits  for  recovery
 of  such  wakf  properties.  On  account  of
 inability  of  Wakf  Board  to  complete-
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 survey  of  property,  the  period  of  limi-
 tation  wag  further  extended  twice  by
 the  Government  one  in  967  and  the
 other  in  1969.  In  spite  of  these  exten-
 sions,  the  request  for  further  extension
 of  limitation  kept  coming  in.  Consi-
 dering  that  it  may  not  be  possible  to
 extend  the  period  of  limitation  for  all
 the  States,  the  State  Wakf  Boards
 ‘were  advised  to  approach  their  respec-
 tive  Governments  for  further  extension.
 In  the  case  of  Delhi,  the  period  of  lhimi-
 tation  was  extended  first  upto  3181
 December  4972  by  the  Extension  of
 Limitation  Act,  972  and  then  again
 upto  3lst  December,  975  by  the  Pub-
 lic  Wakfs  (Extension  of  Limitation)
 (Delhi  Amendment)  Act,  1974,  The
 Delhi  Wakf  Board  again  approached
 the  Delhi  Admunistration  on  480  De-
 cember  4975  for  further  extension  of
 the  period  of  Limitation.  They  said
 that  they  were  not  in  a  position  to  file
 the  suit:  against  the  unauthorised  occu-
 pants  of  the  wakf  properties  in  Delh)
 and  the  survey  of  all  the  properties
 hag  not  been  completed.  As  the  sur-
 vey  is  stil]  required  to  be  completed,  it
 is  not  possible  to  know  the  exact  num-
 ber  of  wakf  properties  under  unautho-
 rise@  possession.  For  this  purpose,  the
 provisions  of  the  Public  Wakfs  (Ex-
 tension  of  Limitation)  Act,  have  to  be
 invoked.  I  therefore  request  that  the
 Bill  may  be  taken  jnto  consideration.

 MR.  CHAIRMAN:  Motion  moved:
 “That  the  Bill  further  to  id
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 is  a  very  sad  commentary  on  the  ma-
 nagement  of  the  Wakfs  properties,  I
 must  therefore  emphasise  the  necessity
 to  move  both  with  sincerity  and  speed
 in  the  matter  of  completion  of  this
 survey.  The  hon.  Minister  hag  not
 sought  to  take  this  House  into  canfi-
 dence  as  to  what  are  those  difficulties
 because  of  which  even  a  survey  has
 not  been  completed.  My  whole  purpose
 of  rising  today  is  to  emphasise  this
 fact  and  that  justice  delayed  is  justice
 denied.  And  it  is  necessary  that  pro-
 per  steps  should  he  taken  with  speed
 and  with  sincerity.  Let  us  know  what
 are  those  difficulties  because  of  which
 the  survey  hag  not  been  completed.
 Every  time  the  Government  coming  be-
 fore  this  House  and  asking  for  exten-
 sion  of  limitation  of  the  period  because
 the  survey  hag  not  been  completed  is
 rather  an  unfortunate  occasion.  Then,
 I  must  say  let  us  hope  from  our  new
 Minister  and  let  him  assure  us  as  to
 how  much  more  time  will  be  needed
 for  the  completion  of  survey;  and  then
 secondly  also  have  expeditious  move
 in  order  to  see  that  all  these  adverse
 possession  are  put  an  end  to.  It  is
 very  unfortunate  that  the  properites of  several  mosques  and  others  are  still
 under  adverse  possession  and  I  hope
 that  the  matter  will  be  taken  up  with
 necessary  speed.  I  need  not  dialate
 further  upon  this  particular  subject.

 There  is  one  more  point  which  I  have
 to  place  briefly  before  the  House.  The
 Pubhe  Wakfs  Act  requires  a  number

 the  Public  Wikf;  (Extension  of  Li-
 mitation)  Act,  1959,  as  in  force  in  the
 Union  terr‘ory  of  Delhi,  as  vassed
 by  Rajya  Sabha  be  taken  into  con-
 sideration.”
 SHRI  G.  M.  BANATWALLA  (Pon-

 nani):  Madam  Chairman  we  have  be-
 fore  us  Wakfs  Bill  in  order  to  extend
 the  limitation  in  the  Public  Wakfs  (Ex-
 tension  of  Limitation)  Act.  It  is  most
 unfortunate  that  in  spite  of  the  lapse
 of  such  a  long  period,  even  the  survey
 has  not  been  completed,  not  to  speak
 of  the  retoration  of  the  properties

 which  are  in  adverse  possession.  This

 of  ch  There  is  need  for  compre-
 hensive  amendment  to  the  entire  Act.
 Let  there  not  be  mere  piecemeal  am-
 endments.  I  understand  there  was  al-
 ready  an  enquiry  committee  to  go  into
 the  whole  question  thoroughly  and  to
 report  about  the  necessary  amend-
 ments  required  in  the  Act.  It  is  sure
 prising  and  shocking  that  the  com-
 mittee  took  unduly  long  time  a  period
 of  seven  years,  to  suggest  what  chan-
 ges  were  needed  in  the  Act.  After  tak-
 ing  such  a  long  time,  after  the  com
 mittee  members  had  moved  throughout
 India  and  I  should  say,  wasted  a  lot
 of  time  and  money  and  after  spending
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 या  नही,  मुझे  पता  नहीं  ।  भोर  उसके  वास्ते
 कानून  पास  करना  पड़ता  है।  क्‍योंकि  कानून
 किसी  को  नाजायज  कब्जे  से  बेदखल  नहीं
 करता  हैं  7  बेदखल  करने  वाला  ऐर्जी-
 बसूटिव  अभ्रफसर  होता  है।  तो  क्या  ऐग्जी-
 बयूटिव  श्रफसर  को  पूरी  पावर्स  है  ?  मेरे
 जिले  मे  अहत  से  ऐसे  मामले  सामने  आये  हैं,
 और  बाज  वक्‍त  जब  निकालने  की  कोशिश
 करेंगे  तो  लोग  गलत  किस्म  की  भणवाहें
 फैलाते  हैं।  ह...  बोर्ड  का  जो  चेयरमैन
 होता  जब  कभी  सर्वे  करके  देगा  तो  ऐग्जी-
 क्यूटिव  झ्रफसर,  कमिश्तर  कलेक्टर  जो  भी
 जिले  का  होता  है  उसकी  फोरन  ऐक्शन  लेना
 आाहिए  क्योंकि  देर  करने  से  कई  किस्म  की
 झफवाहे  फैलती  है।  तो  इस  बास्ते  अपने
 जमाने  मे  मेहरबानी  कर  के  इन  वकफ  प्रापर्टी
 का  पूरा  सर्वे  जल्‍दी  कराइये  भर  उसके  वास्ते
 कितना  टाइम  लगेगा,  यह  भी  फरमाइये
 श्लौर  उस  टाइम  पर  पूरी  पाबन्दी  से  इसरार
 कीजिए  ।  अगर  एक  बोर्ड  काम  नही  करता
 है  ती  फोरन  उसबोर्ड  को  निकालकर  झौर  बोर्ड
 बनाइये,  लेकिन  पोलिटिकल  लैबल  पर  बक्प
 बोर्ड  न  बनाइये  ।  जो  खुदा  का  खौफ  रखते

 a  long  period  of  seven  70४0  merely
 ¢o  suggest  a  change  in  the  Act  despite
 all  that  the  matter  hangs  in  the  bal-
 ance.  Let  us  therefore  know  what  is
 there  in  the  mind  of  the  hon.  Minister
 ‘with  respect  to  the  comprehensive  am-
 ‘endments  to  the  Public  Wakf  Act  in
 order  to  make  it  effective  and  remove
 varioug  difficulties  and  to  see  that  the
 ‘whole  board  also  functioned  smoothly
 and  performed  the  functions  for  which
 they  were  put  up.  I  hope  the  points
 that  I  had  raised  wil]  receive  due  con-
 sideration.

 I  want  an  assurance  from  the  hon.
 Minister  about  a  time  bound  pro-
 gramme  with  respect  to  the  completion
 ‘of  the  survey  and  an  end  to  adverse
 possession  of  the  properties  of  the
 wakfs  and  secondly,  an  assurance  with
 respect  to  a  comprehensive  amendment
 of  the  Public  Wakf  Act.

 sit  एस०  रामगोपाल  शेड्  (निजामा-
 बाद)  सभापति  जी,  चूकि  बक्फ  बोर्ड
 का  मामला  है  इस  वास्ते  मैं  उर्दू  मे बोलना
 चाहता  हू  a  इतने  जमाने  के  बाद  भी  सर्वे
 मसुकस्मिल  नही  हुआ  है  इंसकी  जिम्मेदारी
 या  तो  वक्‍फ  बोर्ड  पर  है,  या  जो  स्टेट्स  के  बक्फ
 बोड़े  है  उन  पर  है  ।  तो  आप  किसी  न  किसी
 के  ऊपर  जिम्मेदारी  मुकरेर  कर  के  काम  कीजिए
 अगर  यक्फ  बोर्ड  में  नोमिनेशन  करते  जायेंगे,
 कोई  काम  नही  करेगे  बल्कि  पैसा  इधर  उधर
 खर्च  करेगे  और  भ्राखिर  मे  उनका  कोई  काम
 नही  होगा  और  एक  बार  एक्सटेशन  हुभा,
 दूसरी  बार  'एक्सटेशन  मिला,  तीसरी  बार
 मिला,  इस  तरह  से  कब  तक  चलेगा  ।  इसको
 कभी  न  कभी  रोकता  चाहिए  i

 इस  बीच  मे  जो  बक्फ  प्रोपर्टीज  हैं  जब
 सर्वे  ही  नही  हुआ  है  कि  भापकी  कितनी  जाय-
 न्दाद  है,  यह  मालूम  ही  नही  है,  तो  मैं  समझता
 हूं  कि  बहुत  से  लोग  नाजायज़  कब्जा  किए  हुए
 होंगे।  तो  उनको  फायदा  हो  रहा  है।  लान
 जायज्ञ  कब्जा  जब  किसी  का  हो  जायगा  तो
 उसको  निकालने  के  वास्ते  या  तो  अख्तिया-
 रात  वक्‍फ  बोदे  को  होंगे  या  गवर्म मेट  को  हैं

 है,  ईमान  रखते  है,  उनको  बोडे  में  लीजिए
 ताकि  अच्छा  काम  हो  सके  ।

 मै  समझता  हू  कि  हमारे  झान्घ्न द्  प्रदेश  शौर,
 जिले  मे  भ्रच्छा  काम  हो  रहा  है,  उसको  मिसाल
 के  तौर  पर  लिया  जा  सकता  है।  भमेहरबानी
 कर  के  श्राप  तफसील  से  इसकी  इन्क्वायरी.
 कराकर  जल्दी  से  जल्दी  इसका  इतज़ाम  कराइये,
 यह  आपकी  ड्यूटी  है,  लोग  आपके  अहसान
 को  मानेंगे  ।

 झ्राप  भ्रच्छा  काम  करते  है,  मैं  झापकों  इस
 मुबारक  कदम  से  लिये  मुबारकबाद  देता  हू  ।

 SHRI  P.  RAJAGOPAL  NAIDU
 (Chittoor):  Madam  Chairman,  with  re-
 gard  to  these  wakf  boards  and  wakf
 properties,  I  would  tell  the  Minister
 that  they  are  not  being  properly  ma-
 naged  and  the  properties  which  are  in
 the  States  i.e.  at  many  places,  are  not
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 Ro  watt  नारायण  पांडेय  (मंदसोर):
 सभापति  महोदया,  स्टेट्स  के  क्क्फ  बोर्ड  चुनाव
 हुए  वर्षों  हो  गये,  कोई  ध्यान  ही  नहीं  देता  है
 उसके  कारण  वक्‍फ  से  सबंधित  सारी  प्रापर्टीज
 को  नुक्सान  हो  रहा  है।  बराजर  उसका  शाहू
 भी  किया  जाता  है,  लेकिन  फिर  भी  उस  पर
 ध्यान  नही  दिया  जाता  ।  सेन्ट्रल  वक्‍फ  की  भी
 यही  दशा  है

 सभापति  महोदय  अभ्रप्प  इस  समय  उनको
 इन्ट्रप्त  करने  की  जगह  जब  इस  पर  थर्ड  रीडिंग
 हो,  तो  बोलिये  1

 शी  सिरुम्दर  क.  मैं  उनकी  परेशानी
 दूर  कर  दू  कि  कक्‍फ  बोडे  जो  है  ये  एक्ट  के
 मातहत  बनाये  जाते  है  भर  उनके  लिये  समय
 मुकरंर  है  जौर  उस  समय  के  बाद  बनाना  ही
 होता  है  -  उसके  बाद  कोई  चारा  नही  है।  मेरे
 नोटिस  में  कम-से  कम  ऐसी  कोई  बात  नही  है
 कि  किसी  जगह  कोई  वकक्‍फ  बोर्ड  मुकरेंर  समय
 से  ज्यादा  रुका  हुआ  है  t

 {Shri  P.  Rajagopal  Naidu]
 being  surveyed  and  they  are  not  gaz-
 etted.  Even  when  the  muslims  send
 oetitions  to  the  wakf  hoards,  the  wakf
 boards  are  not  taking  interest,  they  are
 not  taking  cognisance,  with  the  result
 they  are  not  getting  all  these  things
 surveyed  and  gazetted.  4  know  m  my
 own  place—Aragunda  Venkatagir:  and
 so  many  places-—the  wakf  properties
 are  in  other  hands  I  do  not  know  why
 these  things  are  not  being  surveyed.
 vherefore,  I  want  to  suggest  to  the
 Minister  that  the  Wakf  Board  Act  must
 be  revised  im  such  a  way  that  it  35
 quite  possible  for  anyboiy  who  mana-
 ges  them  to  get  all  the  properties  sur-
 veyed  and  gazetted.

 SHRI  VASANT  SATHE  (Akola):
 Will  vou  give  us  an  assurance  of  a
 taume-bound  programme  to  bring  for-
 Ward  the  amendments

 att  सिकदर  बखत  मैडम  चेयरमैन,
 जिस  चोज  के  लिये  में  खास  तौर  से  इस  हा/स
 के  सामने  हाजिर  ढ्भा  हु  वह  बहुत  ही  सीमित
 झौर  महदूद  मकसद  के  लिग्रे  है।  कुछ  बाते
 इस  मौजूदा  बिल  की  सीमा  के  बाहर  की  है,
 लेकिन  चूकि  मेंम्बरो  ने  कुछ  कसे  का  इजहार
 किया  है,  मै  उनके  मुताल्लिक  भी  कुछ  न
 कु  अर्ज  करना  चाहूंगा  |

 यों  तो  वक्‍फ  की  सबे  (री  नही  हुई  है,
 इसका  एतराफ  करने  के  बाद  ही  यह  क्सटेशन तन
 का  बिल  लेकर  में  खिदमत  मे  हाजिर  हुआ  हू  t

 वह  क्यों  नही  हुआ,  मैं  इसके  लिये  सिफ  रिय्रेट
 कर  सकता  हू,  वजह  तो  सिवाय  सुस्ती  और
 काहिली  के  शौर  क्या  हो  सकती  है  ।  मझझे
 अफसोस  है,  ऐसा  नही  होना  चाहिये  था  1  मैं
 झानरेबल  मेम्बर,  की  तजबीज  से  इतिफाक

 एक  आन  रेबल  मेम्वर  ने  कहा  था  कि  वक्‍फ
 इन्क्वायरी  कमेटी  जो  मुकरेर  को  गई  थी  फार
 एनप्रीहेसिक  वक्‍कफ  एक्ट,  तो  मैं  झर्ज  करना
 चाहुग।  कि  उसकी  रिकमडेशन  हासिल  की  गई
 है  जो  कि  अझड़र  एक्जॉमिमेशन  है  और  खास
 तौर  पर  उसम  दो  पहलू  देखने  की  जरूरत  है  कि
 कौनसी  बात  ऐसी  है  कि  जिसके  इन्ट्रोड्यूस  करने
 से  कोई  कास्टीट्यशनल  काट्रेडिकान  न  हो
 या  कोई  लीगल  डिफिकल्टी  पैदा  न  हो  बह
 जेरे  गौर  है  -  शब  यह  तो  में  भ्रभी  नहीं  कह
 सकता,  श्रगर  मुझे  मालूम  होता  कि  ग  र  करने
 की  भी  मियाद  मुकरंर  हॉती  है  तो  जरूर  कर
 सकता  था

 करता  ह  हालाकि  यह  मामला  लोकल  स्टेट
 बोडेंज  का  और  स्टेट  गवनेमेट  का  है,  लेकिन
 सैट्रल  वक्‍फ  बोर्ड  कोशिश  कर  रहा  है  कि  वह
 निगरानी  7  ताकि  यह  काम  जल्दी  हो,  भर
 टाइम  वाउन्ड  की  जात  को  तो  यह  बिल  सीक
 ही  कर  रहा  है  कि  980  तक  के  लिये  इसको
 एक्सटेड  किया  जाये।

 दूसरी  बात  यह  कह  रहा  था  कि  हमारे
 झ्रानरेबल  मेम्बर,  ने  कहा  कि  एस्जीक्यूटिष
 झाफिसर  के  पास  इस  किस्म  की  ताकत  होनी
 चाहिये  कि  बगैर  ग्रदालती  कार्यवाही  के  वह
 झगर  एडवर्स  पोजीशन  में  जायदाद  हो,  तो
 वह  मुक्त  करा  सके  ।  यह  मुमकिन  नही  है;
 क्योकि  कर्तूनी  दिक्‍्कते  हैं।

 ‘
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 इसखिये  यह  एक्सटैशन  प्राफ  लिमिटेशन
 के  लिये  हम  बाकामदा  यहां  खिदमत  &  हाजिर

 हुए  हैं।  भ्दाशत  में  मुकदमा  दायर  करना  होता
 है  कि  एडवर्स  पोंजोशन  है  1  द... ह  12बरस  से
 ज्यादा  का  एब्स  पोजीशन  न  हो,  उसके  लिये
 यह  एक्सटैशंन  झाफ  लिसिटेशन  की  दरख्वास्त
 लेकर  झापकी  खिदमत  मे  हाजिर  हुए  हैं।  मैं
 चाजेह  तोर  पर  तो  नहीं  कह  सकत'  हूं,  लेकिन  यह
 यकीन  जरूर  दिलाना  चाहता  ह्  कि  दिल्ली  मे
 दोबारा  एक्सटेंशन  की  जरूरत  न  पडे,  उस  के
 लिए  पूरी  जहो  जहद,  कोशिश  और  निगरानी
 की  जायेगी  ।

 शमी  dio  एम०  बनतथाला  :  यह  तो
 मुबहम  जवाब  हैं।

 ज्यो  सिफन्दर wer  बिलकुल  मुबहम  नहो  हैं
 मैंने  32  दिसम्बर,  i980  तक  के  लिए  एक्स-
 टेंशन  की  दरख्वास्त  की  है?  हालांकि  यह  दिल्ली
 एडमिनिस्ट्रेशश  भर  दिल्‍ली  स्टेट  बक्‍फ
 लोड  का  काम  है,  लेकिन  मैंने  श्जें  किय'  है  कि
 औट्रल  वक्‍फ  कौंसिल  इस  की  निगरानी  करेगी,
 ताकि  दोबारा  इस  की  एक्सटेशन  न  होने  पाये  ।

 शो  बसन्त  साठे  (भ्रकोला)  :  कौन  सरवे
 कर  रहा  है  ?

 शी  सिकन्दर  बलत,  दिल्ली  मे  वक्‍फ
 कमिश्नर  कर  रहे  है

 MR,  CHAIRMAN:  ‘The  question  is:

 “That  the  Bill  further  to  amend
 the  Public  Wakfs  (Extension  of  Li-
 ‘mitation)  Act,  1959,  as  in  force  in
 the  Union  territory  of  Delhi  as  pass-
 ed  by  Rajya  Sabha,  be  taken  into
 consideration.”

 The  motion  was  adopted.
 MR.  CHAIRMAN:  There  are  no  am-

 -endments.  I  shall  now  put  clause  2  and
 clause  i  to  the  vote  of  the  House.  The
 question  is;
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 “That  clauses  2  and  stand  part

 of  the  Bill”
 The  motion  ३०४४  adopted.

 Clauses  2  and  l  were  added  to  the
 Bill.

 MR.  CHAIRMAN:  I  shall  now  put
 the  Enacting  Formula  and  the  Title  to
 the  vote  of  the  House.

 The  question  i5

 “That  the  Enacting  Formula  ond
 the  Title  stand  part  of  the  Bull”

 The  motion  ४१९०४  udepted.

 The  Enuctimg  Formula  and  the  Title
 were  addcd  to  the  Bill

 SHRI  SIKANDAR  BAKHT;  Sir,  I
 beg  to  move:

 “That  the  Bll  Le  passed.”

 MR  CHAIRMAN:  Motion  moved:

 “That  the  Bill  be  passed”

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  (मन्दसौर) :
 सभापति  महोदय,  जैसा  कि  श्री  साढे  ने  कहा
 है,  क्या  मत्नी  महोदय  कोई  समय-सीमा  तय
 कर  सकते  है  कि  कमिश्नर  कब  तक  इस  कारें
 को  पूरा  कर  देगे  या  i980  के  बाद  झौर
 समय  नही  बढाया  जायगा  t  विभिन्न  राज्यों
 मैं  बकफ  बोर्ड  ठीक  तरह  से  काम  नहीं  कर  रहे
 हैं  ।  क्‍या  मक्ती  महोदय  कृपा  बर  के  यहां  से
 निर्देश  देगे,  ताकि  राज्यों  के  धकफ  बोर्ड  ठीक
 तरह  से  काम  करे  ?  क्‍या  मत्री  महोदय  इस
 सम्बन्ध  से  कोई  सम्मिलित  कानून  बनाने  की
 कोशिश  करेगे  ?  मन्नी  महादय  अपने  जवाब
 में  कहेंगे  कि  यह  राज्य  सरकारों  का  विषय
 है।  लेकिन  फिर  भी  वह  इस  प्रकार  के  निर्देश
 दें  कि  सभी  राज्यो  मे  एक  सरीखी  व्यघस्था
 हो,  झौर  सभी  यह  महसूस  कर  सके  कि  विभिन्न
 शाज्यों  में  इस  बारे  में  कोई  भेदभाव  या  भिन्नता



 259  Pubhe  Wakfs

 श्री  लक्ष्मी  नारायण  [पांडय]
 नही  है  1  तथा  बक्फ  जो  कई  मामसलो  में
 अपने  को  झसहाय  पाते  हैं  सक्षमतापूर्वक  काम
 कर  सके  t

 शनी  रीतलाल  प्रसाद  वर्मा  (कौडरमा)
 सभापति  महोदय,  में  इस  बिल  के  सदर्भ  में
 केवल  एक  दी  प्रश्नो  की  शौर  मत्नी  मदोदय
 का  ध्यान  भाकवित  करना  चाहता  हू  t

 हर  राज्य  मे  वक्‍फ  बार्ड  काम  क्र  रहे  है,
 लेकिन  उन  का  काम  सतोषजनक  नहीं  है  1
 में  बिहार  का  उदाहरण  देता  चाहता  ह्।  ऐसा
 लगता  है  कि  वहा  के  बोर्ड  को _कोई  देखने
 बाला  नही  है  1  जहाँ  तक  वक्‍फ  की प्रापर्टी
 का  सम्बन्ध  है,  यह  देखा  गया  है  कि  वक्‍फ  बोर्ड
 किसी  व्यक्ति  का  मकान  किराये  पर  देता  है,
 लेक्नि  वह  व्यक्तित  कसी  दूसरे  को  ज्यादा
 किराये  पर  सबलेट  कर  देता  है  भौर  खुद
 मुनाफा  कमाता  है  t  इस  तरह  की  जझ्ौर  भी
 बहुत  सी  बातें  है।  जक्फ  बोर्ड  का  प्लागेनाइजेशन
 भी  दाषपूर्ण  है।  एक  ही  प्रधिकारी  को  बार-
 बार  नामीनेट  क्या  जाता  है,  घौर  श्स  प्रकार
 वह  बहुत  लम्बे  समय  तक  श्रपने  पद  पर
 बना  रहता  है।  इस  लिए  बोडे  को  रीस्ट्रक्चर
 करने  के  लिए  एक  सैल  बनाना  चाहिए  v  इस
 को  देखना  चाहिए  कि  किस  तरह  से  वक्‍फ  की
 फक्शनिंग  बहुत  अच्छी  हो  शर  कारगर  रूप
 से  जो  कफ  का  उद्देश्य  है  उस  की  पूति  हो
 झौर  उस  का  ठोक  से  उपयोग  हो  ।  'उसद”
 जितना  लोभ  जिसको  होना  चाहिए  उसको
 वह  हो  सके  यह  ठीक  से  होता  नड़  ।  कुछ
 लोग  बनें  हैं  दा मठाधीश  की  तरह  जमकर
 बैठै  है।  इसलिए  इस  के  ऊपर  फिर  से  विचार
 करने  की  जरूरत  है  घौर  इस  को  रिवाइज
 करने  की  बहुत  झ्र।वश्यकता  है  ny  में  चाहुगा
 च्  मत्री  महोदय  इसपर  मुझे  झराश्वासन
 देंगे  कि  इस  दिशा  में  कोई  कार्यवाही  करेंगे

 श्री  बसंत  साठे  (अकोला)  सभापति
 महोदया,  मैं  केवल  एक  सवाल  पूछना  चाहता
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 हू  ।  झाप  ने  कहा  कि  i980  ae  झाप
 एक्सटेंशन  माग  रहे  हैं  तो  क्या  हम  उम्मीद
 कर  सकते  हैं  इस  दरम्पान  श्राप  का  जो  कुछ
 सर्वे  बगेरह  का  काम  है  वह  पूरा  हो  जायगा
 थौर  जो  रेकमेडेशस  झाप  के  पास  कमेटी
 की  भा  गई  है  उन  पर  गौर  पूरा  हो  जायगा
 शौर  तब  तक  आप  कोई  अमेडमेट  ऐक्ट
 मुकम्मिल  तरीके  से  इस  सारे  कानून
 में  ले  झाएगे  ?  जो  तरमीम  झाप  को  इस  में
 लानी  है  जह  झाप  तब  तक  ला  सकंगे?  क्योकि
 जैसे  कि  हमारे  दोस्तो  ने  अजे  क्या  आज
 बहुत  गडबडिया  थक्‍फ  कानून  मे  हो  रही  है
 और  जैसे  कि  दुसरे  ट्रस्ट  |में  गौर  दूसरे
 कानूनों  हैं  उसमें  तरह  से  यहा  भी  मठाधीश
 लोग  बन  गये  और  कायम  हो गए  दिल्ली में
 भी  है,  आप  जानते  है  भौर  उस  के  नीचे  हर
 तरह  की  हरा  फेरी,  भ्रफरा-तफरी  हो  रही  है।
 चैसे  का  कोई  हिसाब  नही,  जायदाद  का  कोई
 हिसाब  नहीं  ।  यदि  जो  सारे  मामले  हो  रहे  है
 इस  को  ठीक  करने के  लिए  जा  कानून  मे  तरमीम
 करना  चाहते  है  क्‍या  980  के  पहले  या  हा
 सके  ता  उस  के  भी  पहले  ऐसी  तरभीम  झाप
 लाएंगे,  यह  श्राश्वामनन  आप  इस  सदन  का
 देग ?.  यही  मेरी  दरख्वास्त  है  |

 शी  केशवराव  ब्ोडगे  (नांदेड)  :  सभापति
 महोदया,  मैं  आप  के  माध्यम  से  मत्री  महोदय
 से  गुजारिश  करूगा  कि  यक्‍फ  का  जो  कारोबार
 है  वह  सेंट्रल  गवर्नमेट  का  खैर,  छोड  दीजिए,
 लेकिन  महाराष्ट्र  राज्य  के  झन्दर  का  जो  हमारा
 तर्जबा  है  वहू  बहुत  ही  बुरा  है।  वक्‍फ  की
 प्रापट माले  गीमत  की  प्रापर्टी  बन  चुकी  है।
 जैसे  कि  कोई  पनाहगाजी  होता  है  वैसे  यह
 वक्फ  की  प्रापर्टी  पनाहंगाजी  बन  चुकी  है  ।
 इस  के  लिए  कोई  वारिस  है  या  नही  ?  जिस
 वे  हाथ  में  डडा  है  वही  उसका  मालिक  बन
 जाता  है।  जैसे  बडे-बडे  मदिरों  की  प्रापर्टी
 चन्द  पुजारियों  के  नाम  से  हो  गई  1  वही  हाल
 इस  का  भी  है।  खुद  मेरे  बहादुरपुरा  गाव  के
 अन्दर  एफ  सार्वेजनिक  'बिट्डल  मन्दिर  है,
 उस  का  पुजारी  एक  नरहरी  भप्रद्येवार  था  $



 263  Public  Wakis

 उस  ने  खुद  अपने  को  नतरहरि  विदोबा  बताकर
 बिठोबा  को  ही  बाप  बना  दिया  श्र  प्रो
 प्रापटी  जमीन  हज्म  व  जब्त  कर  ली।  इसी
 तरह  से  कई  काजी  शौर  मुल्लाधों  ने,  दरगाहें
 शरीफ  के  नाम  से  हजारों  एक्ड  की  जमीन  भी,
 कोई  इनासी  जमीन  थी,  उस  इनामी  ज्मोस
 को  उन्होंने  फरोख्त  कर  दिया  और  खुदा  भौर
 भस्जिद  शौर  मजह॒ब  ने  नाम  से  उस  प्रापर्टी
 को  माले  गतीमत  समझ  कर  लूट  लिया  1  तो
 एसा  कोई  कानून  होना  चाहिए।  जिस  लोगो
 से  मजहूब  के  माम  पर  इस  प्रापर्टी  का  नाजायज
 फायदा  उठा  कर  कसी  को  लूटा  हैं  तो  इस
 में  तरमीम  होना  बहुत  जररी  है  |  सदर  साहब
 इस  के  साथ  साथ  में  यह  और  गुजारिश  क्रूगा
 कि  यह  वक्‍फ  का  जो  मसला  है

 वह,  बहुत नाजूक  मसला  है  t  इसकी  जितनी  पर्टी  है
 वह  नोटिम  में  गजेट  मे  आनी  चाहिए  पश्राज
 वक्फ  बोर्ड  ह  देता  हैं  कि  हमारी  प्रापर्टी
 इतनी  है  बस  खत्म  हो  जाता  है।  पझ्गर  कोई
 दूसरा  आदमी  कहता  है  कि  यह  प्रापर्टी  उस
 की  नही  है  तो  वहा  पर  फिरकापरस्ती  का
 झगडा  पैदा  हो  जाता  हैं  1  यह  गलत  बात  है  v
 मैं  श्राप  +  मास्यम  से  सरकार  को  गुजारिश
 करूगा  ि  ऐसा  वक्‍फ  कानून  हो  जिस  के
 द्वारा  कसी  के  साय  नाइसाफी  न  हो  और
 जिस  मकसद  के  लिए  एक  मवेबल  और  इम्मूबबल
 प्रापर्टी  रखी  गई  है  उसके  लिए  सही  भौर
 ज्ययज  तौर  से  उस  का  इस्तेमाल  हो  ।  भ्रफतोस
 की  बात  हैं  कि  वक्‍फ  की  ऐसो  लाखो  करोडो
 रूपए  की  दौलत  हैं  मगर  जिस  मकसद  के  लिए
 रखी  गई  है  उस  मकसद  के  लिए  उसका
 इस्तेमाल  नहीं  किया  जाता  है  अल्कि  बडे  बड़े
 जो  दलाल  है,  वे  दलाल  ही  उस  का  इस्तेमाल
 करते  है  श्रौर  उस  मज्हब  को,  उस  मदिर  को,
 उस  मस्जिद  को  बदनाम  करने  की  कोशिश
 बरते  है  -  इसलिए  मैं  यह  कहुगा  कि  जो  भगवान
 को  और  परवरदिगारे  ्रालम  को  भी  रहन
 कौर  गिरवी  रखना  चाहते  हैं,  उस  को  लूटने
 का  साधन  बनाना  चाहते  हैं  उनके  बारे  में
 सजा  देने  की  भी  आपके  कानून  मे  कोई  नीज

 CHAITRA  2,  2900  (SAKA)  (Extn  of  Lim.)  262
 (Delm  Amdt.)  Bill

 होनी  चाहिए  ।  जो  श्ादमी,  जो  भुल्ला  था
 काजी  मजहूब  के  नाम  पर  गे रइस्तेमाल  इसका
 करे  उस  को  भी  सजा  मिलता  बहुत  जरूरी
 है  ।  बरना  बक्प  की  प्रापर्टी  चोरों  की  ब्रापर्टी
 बन  जाएगी  और  झगड़े  ज्यादा  बढेंगे  ४

 35  00  hrs.

 खुदा  के  नाम  पर  कई  एकड  जमीके
 होती  हैं  जबकि  उसके  बन्दे  खेतिहर  मजदूर
 है,  किसान  है।  उसका  जमीदार  है  खुदा
 शौर  उसके  पुजारी  उसके  जमीदार  होते
 है  जबकि  उनके  भक्त  मभूमिहीन  हैं  »
 लिहाजा  मैं  गुजारिश  करूगा  कि  इस  तरह
 की  प्रार्टीज़  काजो  आज  भी  नाजायज
 फायदा  उठाया  जा  रहा  है  भौर  इस  तरहकी
 प्रार्टी  के  नाम  पर  सियासत  खेली  जा  रही
 है  दूसरे  मजहब  गे  साथ  भी  माइन्साफी  की
 जा  रही  है।  जौर  मजहब  के  नाम  पर
 जो  चल  रहा  है  उसको  हम  तोड़ना  चाहते
 है  या  नहीं?  मुझे  फर्म है  कि  महाराष्ट
 मेपढरपुर  के  विठोबा  मन्दिर  के  नेशनलाईजेशन
 के  बारे  म ेझर  ब् के  पुजारियो  को  हटाने
 के  लिए  एक  कमीशन  सुकरंर  किया  गया
 जिसके  सदर  थे  बैरिस्टर  अतुल  साहब
 जो  कि  एक  मुसलमान  हैं।  मुझे  फय्य
 है कि  मैं  भी  उस  कमेटी मे  मौजूद था  V
 एक  मुसलमान  होने  के  बावजूद  अतुले  साहब
 वहा  पर  सदर  हो  सकते  है  लेकिन  कफ
 बोर्ड  मे--हालाकि  हम  जमहरियत  का,
 समाजवाद  का  सकक्‍्यूलरिज्म  का,  नाम  लेते  है-
 हिन्दुओं  का  एक  भी  नुमाइनदा  माकाबिल
 बर्दाश्त  है,  हम  क॒फ़  बन  जाते  है।  हालात
 के  लिहाज़  से  शौर  जमाने  की  तबदीली  के
 लिहाज  से  एक  हिन्दू  को  भी  आप  उसमे
 लीजिए  ताकि  वह  भी  अपने  ख्यालात  का
 इजहार  कर  से  ।  हिंन्दु  मुसलमान
 भाई  भाई  है।  मुहरम  मे  वे  मदद  करते
 है,  सवारी  पकड़ते  हैं  अवकाफ  के  कानूत  से
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 [श्री  केशवराव  चॉडने]
 दरगाह में  हम  चल  सकते हैं,  हमारे  र्स,
 सदक,  मन्नत,  रोड,  चलता  है,  मोचें  चलत
 हैं  लेकिन  णा  हिन्दू के  आने  से  बक्फ बो बोर्ड
 खतरे  मे  आ  जाता  है।  यह  प्रजोब  बात
 है।  लिहाजा  मेरी  गुजारिश  है  मजहब
 के  नाम  पर  खुद  के  नाम  पर  जो  प्रापर्टी
 है  उसका  नेशनलाईजेशन  करना  बहुत
 जरूरी  है।  मैं  गुजारिश  करूगा  कि  किसी
 मंदिर  या  मस्जिद  के  नाम  से  आप  प्रापर्टी
 मत  रखें।  इस  चीज़  को  आप  खत्म  करे
 शौर  साजवादी  दृष्टिकोण  से  जमहूरियत
 की  बुनियाद  रखते  हुए  ऐसी'  प्रापर्टी  की
 सिल्कियत  मे  किसी  काजी  या  मुल्ला  को
 मत  रखें  बल्कि  पूरी  कोम  को  रखे।
 वही  उस की  मालिक  है।  उस  के  लिए
 एक  ऐसा  बोर्ड  कायम  करे  जिसमे  हर
 मजहब  झौर  मिल्लत  के  लोग  रहे  शौर
 इस्लाम  काजो  बुनियादी  फलल्‍्सफा  है  वह
 भी  टूटने  न  पाये  ।  अगर  इस  तरष्ट  को
 कोई  तरमीम  वक्फ  एक  शौर  बोडे  मे  नही
 होती  हैतो  उसका  मतलब है  कि  हम  भी
 वही  चाल  चल  रहे  हैं।  जो  पहले  चलते
 थे।  सन्‌  i980  तक  आपने  एक्सटेशन
 दिया  है  लेकिन  उसके  बाद  दोबारा  वही
 बीज़  न  हो।  जो  इरैग्युलैरिटीज़  हा
 चुकी  है  वह  दुरुस्त  हो  और  बक्फ  का
 क्वानीन  का  और  बोडो  का  यूनिफिकेशन
 a  आउट  इडिया  करने  की  अहुत  जरूरत
 है।  क्योकि  यह  जमाने  की  माग  है।
 इतना  ही  कहकर  मैं  आपसे  इजाजत  लेता
 हूं  ।  जय  '्राति  ।

 सिर्माभ  और  झायास  तथा  पूति  और
 बुनर्यास  मंत्रो  (शी  सिकनन्‍्दर  बचत)  :
 सदर  साहिबा,  मैं  आनरेबिल  मेम्बर  का  बहुत
 शुक्राजार  हु  कि  उन्होंने  मेरी  वाक्फियत
 में  बहुत  इज़ाफ़ा  किया  लेक्नि  इस  वक्‍त
 जो  बिल  था,  मैंने  पहले  भी  जे  किया
 बहुत  पीमित  मकसद  से  सिफ  दिल्ली  की
 लितरिहेशन  के  एफ्सटेशन  के  लिए  बेरे  गौर
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 था।  महाराष्ट्र मे  कया  हो  रहां  है  उसको
 बताने  के  लिए  मैं  उनका  शुक्रगुजार  हू,
 मेरी  वाक्फियत  मे  उससे  बहुत  इजाफा

 हुआ  है  ।  मैं  दोधारा  दोहराना  चाहता

 है  कि  सेन्ट्रल  चक्फ  कॉसिल में में  हमारी
 पूरी  कोशिश  होगी  लेविन  इस  दफा  जो

 एक्सटेंशन  कराया  है  उत्तमे  दोबारा  इजाफा
 करने  की  जरूरत  पेश  न  बामे ।  वक्‍फ
 बोर्ड  के  रिश्रार्गनाईजेशन  का  जहां  तक
 सथाल  है  वह  वक्‍फ  ऐक्ट  के  मातहत  है
 लेकिन  दिल्‍ली  बाड़े  का  जहा  तक  ताल्लुक
 है  उसका  टर्ने  भ्रगस्त  978  में  खत्म  हो
 रहा  है।  यह  ठीक  है  अगर  इक्वायरी

 बर्गरह  की  जाये  तो  उसको  सुपरसीड
 किया  जा  सकता  है  लेक्नि  4-6  महीने
 के  लिए  इस  क्स्मि  की  सरत  अमल  में
 लाई  जाये,  मै  समझता  ह  गैर  जरूरी  है।
 हर  बक्‍फ  बोर्ड  का  वक्‍फ  ऐक्ट  के  मातहत
 रिार्गेनाईजेशन  होगा  श्रौर  जा  आनरेबल
 मेम्बर्स  की  तजबीज  है,  जो  सजेश्चन  है,
 उन  को  जरे  गौर  रखा  जायेगा  जहा  तक

 कानून  को  बदलने  का  ताल्लुक  है  मै

 पहले  भज  कर  चुकाहू  कि  जो  कमंटी  बनाई
 गई  थी,  उसकी  स्िफारिशात  जेरेगौर

 है घ्रौर  कोई  फैसला  हां।  ही  उस  पर
 अमल  हांगा  ।  यह.  लिमिटेशन  32

 दिसम्बर,  i980  तक  की  है,  यह  कमेटी
 की  रिकमैण्डेशन्ज  से  जडी  हुई  नहीं  है  ।
 मैं  उम्मीद  करता  हु  कि  यह  बिल  पास  कर
 दिया  जायेगा  ।
 MR  CHAIRMAN  The  question  js:

 “That  the  Bill  be  passed”
 The  motion  was  adopted
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 38.08  brs.

 RE.  BUSINESS  OF  THE  HOUSE

 MR.  CHAIRMAN:  The  next  item
 on  the  Agenda  is  Private  Members’
 Legislative  Business  at  3.30.  There
 are  24  minutes  more  to  3.30.  What  is
 the  wish  of  the  House?  Do  you  wish
 to  advance  the  time?  Mr.  Lakkappa
 is  here.  If  you  agree,  we  can  start
 the  discussion.

 The  question  is:

 “That  the  time  of  Private  Mem-
 bers’  Legislative  Business  be  ad-
 vanced”.

 The  motion  was  adopted
 MR  CHAIRMAN:  Before  we  take

 up  Mr.  Lakkappa’s  Bill,  there  are
 eleven  Bills  to  be  introduced.  I  do
 not  know  whether  the  Members  are
 here,  but  I  am  going  to  call  the  names.

 Sto  लक््सोमारायण  पांशेध  (मंदसौर)  :
 सभापति  महोदया,  इस  सम्बन्ध  में  मेरा
 एक  निवेदन  है।  जिन  सदस्यों  को  प्रपने
 बिल  प्रस्थापित  करने  है,  उन  को  तो  यह
 सूचना  है  कि  बिल  साढे  तीन  बजे  प्रस्थापित
 होंगे,  इस  लिये  मेरा  सुझाव  है  कि  भाप  इस
 बिल  पर  बिचार  विमर्श  चलने  दीजिये,
 क्लिं  को  प्रस्थापित  करने  का  काम  बाद
 में  हो  सकता  है--इस  का  केवल  यही  एक
 विकल्प  हैं।  झ्रत:  यह  भी  व्यवस्था रहे  ।

 सभापति  अहोश्य  :  श्राप  टाइम  को
 एडवांस  करने  के  बारे  में  एपी  कर  क
 हैं,  इस  लिये  जो  सदस्य  बाद  में  आपेंगे--
 Between  the  first  and  second  Bills, we  will  allow  them  to  introduce  their Bills  as  a  special  case.  Is  that  agreed?
 HON.  MEMBERS:  Yes.
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 15.07  hrs.
 SMALL  FARMERS  AND  AGRICUL-

 TURAL  WORKERS  SECURITY
 BILL*

 HRI  P.  RAJAGOPAL  NAIDU
 (Chittoor):  I  beg  to  move  for  leave
 to  introduce  a  Bill  to  provide  for  pay-
 ment  by  the  Government  to  the
 small  farmers  and  agricultural  wor-
 kers  of  compensation  for  injury  by
 accident.

 MR.  CHAIRMAN:  The  question  !s:
 “That  leave  be  granteq  to  intro~

 duce  a  Bill  to  provide  for  payment
 by  the  Government  to  the  small
 farmers  ang  agricultural  workerg  of
 compensation  for  injury  by  acci-
 dent.”

 The  motion  was  adopted,
 SHRI  P.  RAJAGOPAL  NAIDU:  I

 introduce  the  Bill.

 45  7%  hrs.

 RESERVATION  OF  (CERTAIN
 CATEGORIES  OF)  CLOTH  TO

 HANDLOOMS  BILL*
 SHRI  P.  RAJAGOPAL  NAIDU

 (Chittoor):  I  beg  to  move  for  leave to  introduce  a  Bill  to  provide  for  re
 servation  of  certain  categories  of  cloth
 to  handlooms.

 MR.  CHAIRMAN:  The  question  is:
 “That  leave  be  granted  to  intro-

 duce  a  Bil]  to  provide  for  reserva-
 ion  of  certain  categories  of  cloth
 to  handlooms.”

 The  motion  was  adopted.
 SHRI  P.  RAJAGOPAL  NAIDU:  I

 introduce  the  Bill,
 ne
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 5.08  kre.
 SUGARCANE  PRICE  (FIXATION)

 BILL*
 SHRI  P.  RAJAGOPAL  NAIDU

 (Chittoor):  I  beg  to  move  for  leave  to
 introduce  a  Bill  to  fix  the  price  of
 sugarcane,

 MR.  CHAIRMAN:  The  question  is:
 “That  leave  be  granted  to  intro-

 duce  a  Bill  to  fix  the  price  of
 sugarcane.”

 The  motion  wus  udopted.
 SHRI  P.  RAJGOPAL  NAIDU:  I

 introduce  the  Bill.

 38.8)  hrs.

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)
 BILL*

 (Omission  of  article  310,  etc.)
 SHRI  BHAGAT  RAM  (Phillaur):

 I  beg  to  move  for  leave  to  introduce  a
 Bill  further  to  amend  the  Constitution
 of  India.

 MR.  CHAIRMAN:  The  question  is:
 “That  leave  be  granted  to  intro-

 duce  a  Bill  further  to  ameng  the
 Constitution  of  India.”

 The  motion  was  adopted.
 SHRI  BHAGAT  RAM:  I  introduce

 the  Bill

 5.0  hrs.
 UNEMPLOYMENT  ALLOWANCE

 BILL
 BY  Surr  Laxxarpa—C€ontd.

 MR  CHAIRMAN:  We  now  take  up
 further  consideration  of  the  following
 motion  moved  by  Shri  K.  Lakkappa
 on  the  l0th  March,  ‘1978,  namely: —

 “That  the  Bil)  to  provide  for  com-
 pulsory  payment  of  allowance  to  all

 “~sPublished  in  Gazette  of
 23-3-78.
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 unemployed  persons  in  the  coun-
 try  be  taken  into  consideration.”

 डा०  रामजी  सिह  (भागलपुर)  :
 सभापति  महोदय,  श्री  लकप्पा  ने  जो  यह
 विधयक  उपस्थित  किया  है,  उस  का  मैं  सिद्धान्त
 रूप  &  स्वागत  करता  हूं  लेकिन  जेसा  मै
 ने  एक  रचनात्मक  संशोधन  उपस्थित  किया
 है,  उस  के  अनुसार  इस  में  थोड़ा  जोड़ना  चाहता
 हूं।

 लकप्पा  साहब  के  भ्नुसार  बेरोजगारी
 केवल  शिक्षित  लोगो  मे  ही  है।  इस  से  बढ़
 कर  कोई  बड़ा  अन्याय  नहीं  हो  सकता  है  |
 जितने  शिक्षित  बरोजगार  हैं  उन  से  कई

 गुना  ज्यादा  भ्शिक्षित  बरोजगार  है  ।  इसलिए
 उन  का  ध्यान  उस  तरफ़  दिलाने  के  लिए  मैं
 ने  यह  संशोधन  दिया  है  ।

 श्री  बसंत  साठे  (श्रकोला )  :  बिल  से
 सब  के  लिए  है  एजूकेंटेड  झौर  भनएजूकेटड  |

 डा०  रास  जी  सिंह :.  हमारे  माननीय
 साठ  साहब  ने  मूल  विधयक  का  अध्ययन  नही
 किया  है।  भ्रगर  व  धारा  2  को  देख  तो  पाएंगे  ;

 “Every  educated  person  including
 doctors,  engineers....”

 तो  मैं  यह  कह  रहा  था  कि  बरोजगारी
 की  समस्या  केवल  शिक्षित  लोगों  की  ही  नहीं
 होती हैं  बल्कि  प्रशिक्षित  लोगों की  भी  है  और
 बरोजगारी  का  सवाल  केवल  भारतवर्ष  के

 लिए ही  नही  है  बल्कि  वह  एक  ग्लोबल  फनोमेनन
 है  और  साम्यवादी  देशों  को  छोड़  कर  ऐसा
 कोई  देश  नही  है  जहां  पर  यह  सवाल  न  हो,
 यहां  तक  कि  विकसित  देशों  जेसे  भ्रमेरिका
 और  इंगलैंड  जैसे  देशों  मे  बरोजगारी  की
 समस्‍या  बढ़ती  जा  रही  है  ।  अगर  समय  रहता
 तो  मैं  आप  के  सामने  भांकड़  देता  कि  किस  तरह
 से  भ्रमेरिका  शौर  इंगलैंड  जैसे  विकसित  झौर
 उन्नत  देशों  में  प्रति  वर्ष  बेकारी  का  प्रश्न

 बढ़ता  ही  जा  रहा  है  लेकिन  भारतवर्ष  की
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 wren  सब  से  ज्यादा  है।
 निन राष्ट्रपति  गिरि  साहब

 ने

 =  मिलियन”  नामक  जो  पुस्तक  लिखी  है,
 उस  में  जो  बेकारी  के  झांकड  दिये  हैं  े
 करीब  i3  करोड़  के  हैं।  यह  30  वर्षों  की
 कमाई  है  हिन्दुस्तान  मे  t  प्रश्न  यह  है  कि  इस
 समस्‍या  का  समाधान  कंसे  हो  सकता  है।
 यह  निश्चित  बात  है  कि  पार्ठी  के  भ्राधार  पर
 इस  समस्या  का  समाधान  नही  किया  जा  सकता
 है  यह  एक  राष्ट्रीय  समस्या  है  भौर  इसमे  सब

 जखोगो  को  मिलजुल  कर  लगना  होगा।  बस्तुत
 यह  जो  बेकारी  का  प्रश्न  है,  इस  मे  हमे  यह  देखना
 पड़ेगा  कि  हमारी  योजना  की  दिशा  द्वी  गलत
 थी  झौर  यही  कारण  है  कि  बकारी  दिन  प्रति
 दिन  बढती  गई  ।  प्रथम  पच्रवर्षीय  योजना  पूरी
 हुई  तो  केवल  पौन  करोड  लोग  बेकार  थ,
 दूसरी  योजना  पुरी  हुई  तो  सवा  करोड  बेकार

 थे,  तीसरी  योजन।  में  यह  सख्या  पौने  दो  ब्रोड
 हो  गई  और  पंचम  पचवर्षीय  योजन।  श्रौर  20
 सूत्री  और  25  सूत्री  कार्यक्रम  झाया,  तो  उसके
 बाद  देश  i3  करोड  श्रादमी  बबार  हो
 गय  है।  इस  से  यह  प्रमाणित  होता  है  कि
 याजना  की  जो  दिशा  थी,  वह  निश्चित  रूप
 से  गलत  थी  भौर  बकारी  पैदा  करने  वाली  थी  ।
 इसलिए  मैं  यह  सोचता  हु  कि  बेकारी  को
 दूर  करने  के  लिए  जो  पहला  प्रश्न  है,  बह  यह  है
 कि  हमारी  योजना  रोजगारमुखी  होनी  चाहिए,

 एम्पलायमेट.  झारियेन्टड”  होनी  चाहिए  tv
 दुर्भाग्य  यह  है  कि  हमारी  वाजना  रोजगारमुखी
 नही  रही  है  लेकिन  प्लानिंग  से  ही  केवल
 बेरोजगारी  की  समस्या  का  दूर  नही  कर  सकते
 हैं  ।  भ्रच्छा  यह  होगा  कि  हमारा
 “इबलपसेट  झोरियन्टेड  एम्पलायमेट”  हो
 और  उस  रोजगार  से  विकास  में  सहायता
 मिले  7  केवल  50,  so  रुपये  के,  भीख
 दे  कर  हिन्दुस्तान  मे  भीखमगो  की  जमात  खडी

 करने  से  न  तो  देश  का  विकास  होगा  झौर  नन
 शोजगार  की  प्रतिष्ठा  होगी  ।  इसलिए  अभी
 भी  जब  हम  किसी  रोजगार  की  नीति  को
 निर्धारित  करें,  दो  हमे  देखना  होगा  कि  उस
 से  राष्ट्र  का  विकास  होता  है  या  नहीं।
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 केवल  इतने  से  ही  काम  नहीं  चलेगा  बल्कि
 दूसरी  बात  यह  भी  देखती  चाहिए  कि  रोजगार
 के  सवाल  को  शिक्षा  से  जोड़ना  होगा  ।  इसलिए
 हमारी  “एम्पलायमेट  झारियन्टड  एजूकेशन”
 हो  पिछले  50  वर्षों  से  जो  शिक्षा  की  दिशा  हमे
 मैकाले  साहब  से  विरासत  से  मिली  है,  उस
 को  ही  हम  30  वर्षों  से  ढोते  रहे  है।  यही
 कारण  है  कि  शाज  देश  मे  इतने  लोग  बेकार
 हैं।  जब  तक  शिक्षा  में  झाामूल  परिवर्तन  नही
 होगा,  जैसा  गाधी  जी  ने  कहा  था  कि  शिक्षा
 को  योजना  से  जोडा  जाए  यह  नही  किया
 जायगा,  तब  तक  समस्या  हल  नही  होगी  v
 वर्तमान  शिक्षा  मे  केवल  बरोजगार  पैदा  करने
 की  क्षमता  है।  जब  इजीनियर  और  डाक्टर
 बेकार  रहते  है  तब  उनकी  तरफ  तो  हमारा
 ध्यान  जाता  है  लेक्नि  भारत  मे  जो  करोडो
 लोग  और  बेकार  है  उनकी  तरफ  नही  जाता  है  t
 हिन्दुस्तान  मे  बरोजगारी  की  जो  समस्या  है
 उससे  भी  ज्यादा  विकट,  ज्यादा  गम्भीर  समस्या
 श्घं  बकारी  की  है।  भारत  एक  कृषि  प्रधान
 देश  है।  यहा  कृषि  मे  लगे  हुए  लोगो  को  साल
 भर  काम  नही  मिलता  है  ।  साल  मे  छ  या  चार
 महीने  ही  काम  मिलता  है।  देश  में  पाच
 लाख  गाव  है  1,  सभी  गावों  में  अर्ध  बेकरी
 की  समस्या  व्याप्त  है।  उनके  लिए  क्‍या  हो
 सकता  है।  उनके  लिए  प्रावश्यक  है  कि  कृषि
 का  विकास  किया  जाए।  उसके  बिना  गावा
 मे  रहने  वाले  जो  स्र्ल  पुश्र  है  उनका
 विकास  नही  हो  सकता  है  ।  झगर  इस  समस्या
 को  दूर  करना  है  तो  कृषि  का  विकास  भ्रौर  उसक
 साथ-साथ  ग्रामोद्योगो  का  विकास  वरना  होगा  |
 गावों  मे  रहने  वालों  का  आप  राउरकेला
 सिलाई,  बोकारो  जैसे  प्लाट  बना  कर  रोजगार
 नही  दे  सकते  है  is  हमारी  भ्रपनी  सीमाय  है  t
 हमारे  पास  ज्यादा  पूजी  नही  है  ।  बड  कारख।नो
 मे  जहा  एक  आदमी  को  रोजगार  देने
 म  पाच  लाख  रुपया  लंग  है  वहा  छोटा
 रोजगार  देने  में  लघु  उद्योग  स्थापित  करने  में
 भौर  उसे  मे  उनको  रोजभार  देने  मे  केवल  पाच
 पये  को  पूजी  लगती  है।  इसीलिए
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 [att  रामजी  सिंह]
 इंग्लड  के  बढ़े  प्रथशास्त्री  शूमाखर  ने  कहा  है
 कि  “स्माल  इज  ब्यूटीफुल”  ।  हिन्दुस्तान
 जसे  विकासशील  देश  में  बडे  उच्चोगों  की  तरफ
 देखने  की  श्रावश्यकता  नहीं  होनी  चाहिप  ।
 जो  बड़े  उद्योग  झ्रावश्यक  हैं  वे  तो  लगने  चाहिये  ।
 लेकिन  जहा  उनकी  झावश्यकता  नहीं  है,  नहीं
 लगने  चाहिय  t  श्रगर  बेरोजगारी  को  देश  मे
 दुर  करना  है  तो  निश्चित  रूप  से  कृषि  का  विकास
 करना  होगा  और  उसके  साथ  साथ  ग्रामोद्योगों
 का  विकास  करना  होगा  ।

 इस  समस्या  का  हल  सुझाने  के  लिए  भगवती
 कमेटी  ने  काफी  सुझाव  दिए  हैं  1  मैं  उन  की
 पुनरावृत्ति  बारके  इस  महान  सदन  का  समय
 अपव्यय  नहीं  करना  चाहता  1  लेकिन  इसके
 सिलसिले  में  जो  प्रस्ताव  लकप्पा  साहब  से  एक
 बड़े  सुन्दर  हृदय  से  लेकिन  सस्ती  लोकप्रियता
 हासिल  करने  के  लिए  रखा  है  कि  एलाउंस
 दिया  जाए  उसके  सम्बन्ध  मे  मैं  कहना  चाहता
 हूं  कि  यह  ठीक  बात  है  कि  कुछ  राज्यों  ने
 एलाउंस  दिया  है,  भारत  मे  सब  से  ज्यादा
 शिक्षित  बेरोजगार  बंगाल  में  है  प्नौर  वहा  की
 सरकार  ने  एलाउंस  उनको  दिया  है,  इसका  में
 'बिरोध  नही  करता  हूं  लेकिन  प्रश्न  यह  है  कि
 केवल  कुछ  लोगों  को  दस  बीस  या  पचास
 रुपये  दे  देने  से  समस्या  हल  हो  जाएगी  ?  जब
 योजना  भायोग  के  सामने  यह  समस्या  आएगी
 तो  उसको  सोचना  होगा  कि  इसको  कसे
 हल  करना  चाहिय  ।  सचमुच  में  जनता  पार्टी
 के  घोषणापत्र  में  हम  लोगो  ने  वायदा  किया  है
 कि  सभी  को  हम  रोजगार  दग  ।  लेकिन  क्‍या
 एक  वर्ष  में  रोजगार  दिया  जा  सकता  है  ?

 सचमुच  मे  इसके  लिए  दस  वर्ष  का  कार्यक्रम
 घोषित  किया  गया  है।  मैं  कहना  चाहता
 हूं  कि  अगर  यह  कार्यक्रम  भर  यह  वाणी  खोखली
 साबित  हुई  तो  जनता  वार्टी  का  भी  वही  हाल
 होगा  जो  हमारे  विरोधी  मिलनों  का  हुआ  है।
 इसलिए  आवश्यक  है  कि  दस  वर्ष  की  इस  योजना
 को  साकार  किया  जाए  इसको  मूर्त  रूप  दिया
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 जाए  शौर  हम  सब  लोगों  को  सरकार  से
 आग्रह  करना  चाहिय  कि  कालबड  कार्यक्रम
 के  भनुसार,  एक  वर्ष  में  कितने  दो  वर्ष  में
 कितने  लोगों  को  रोजगार,  कम  देन।  चाहिये
 और  इस  तरह  से  इस  समस्या  को  हल
 करने  के  लिए  हमे  धागे  बढ़ना.  चाहिय  ।

 मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  “राइट
 टू  कें  श्रमी  संविधान  शें  शामिल  कर  दिया
 जाए  |  मैंने  विधेयक  भी  उपस्थित  किया  है
 इसके  सम्बन्ध  में  अगर  आप  संविधान  में
 संशोधन  कर  देते  हैं  कि  हर  झ्रादमी  को  रोजगार
 दिया  जाए  और  यह  उसका  अ्रधिकार  है  तो
 भारत  का  योजना  श्रायोग  जो  है  उससे  अगर
 आप  जा  कर  पूछें  कि  वह  क्या  एका  एक  ऐसा  कर
 सकेगा  तो  इसी  नतीजे  पर  पहुंचेगे  कि  भ्राज
 वह  विफल  और  अ्रसफल  होगा  t  इसलिए
 “राइट  दू  वर्क”  सिद्धान्तत”  ठीक  है  लेकिन
 उसको  दस  वर्ष  में  बांध  देना  चाहिये  ।

 लकप्पा  साहब  ने  कहा  है  कि  जितने
 बेरोजगार  है  उनको  एलाउंस  दिया  जाए  t
 कितनों  को  देंगे?  हिन्दुस्तान  में  बेकारो
 की  संडया  चार,  पा  हजार  या  लाख  में  तो
 है  नही,  30  सालो  के  शासन  के  कारण  भाज
 3  करोड  लोग  बेकार  है।  वह  कहते  हैं

 कि  5  करोड  to  लगेगा  t  तो  माननीय
 लकप्पा  के  गणित  और  झंकगणित  की  परि-
 भाषा  दूसरी  होगी,  मेरे  विचार  से  इसके
 लिये  40  अरब  रुपये  लगेंगे,  जो  हिन्दुस्तान
 को  आर्थिक  योजना  की  शक्ति  के  बाहूर  की  बात
 है।  इसलिये  ऐसी  बात  करनी  चाहिये
 जो  अच्छी  हो  भौर  व्यावहारिक  हो  ।  और
 जैसे  तैसे  देने  से  क्‍या  होगा  कि  भिलमंगी
 की  प्रवृत्ति  बढ़ेगी  -  इसलिये  मे  माननीय
 लकप्पा  की  भावना  का  प्ादर  करता  हुं  भौर
 अपनी  सरकार  से,  खुशनसीबी  है  कि  श्रम  मंत्री
 जी  यहां  बैठे  हुए  है,  मैं  उनसे  कहता  हूं  कि  ag
 सचमुच  में  ऐसा  रोज़गार  दें  जिससे  अम  की
 प्रतिष्ठा  बढे।  भीख  में  रुपया  लेने  वाले  का
 तो  अपमान है  ही,  देने  बाले  का  भी  झपमान  है  ४
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 इससिपे  झाप  लोगों  को  भीख  स्वरूप
 ने  दीजिये,  बल्कि  काम  दीजिये  शौर  देते  जाइये
 प्रति  बर्च  तभी  जनता  पार्टी  झौर  राष्ट्र  का
 सम्मान  बढ़ेगा  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  मानवीय  लकप्पा
 की  भावना  का  झादर  करते  हुए  उतसे  अनुरोध
 कहूंगा  कि  मेरा  जो  निर्दोष  संशोधन  है  उसको
 स्वीकार  कर  लें  ।  और  जैसा  मैंने  कहा  है  :

 “The  Government,  keeping  in
 view  the  financial  resources,  will
 execute  the  Unemployment  Allow-
 ance  Scheme  in  phase  starting  with
 the  Scheduled  Caste  and  Scheduled
 Tribes  ang  Backwarg  Classes.”

 जो  समाज  का  सबसे  भ्रन्तिम  व्यक्ति  हैं  वहीं
 से  करना  चाहिये  |  इसीलिये  जो  भी  हम
 कास  करें,  बाहे  काम  देने  का  हो,  तो  समाज
 का  जो  भ्रन्तिम  व्यक्ति  है  वहीं  से  हम  भ्पना
 कार्य  करना  चाहिमे  ।

 भी  लखन  लाल  कपूर  (पूर्णिमा)  :
 सभाषति  महोदय,  मुझे  एक  विधेयक  पेश  करना
 था।

 सन्नापति  महोदय  :  भच्छी  बात  है,
 इसको  इंट्रोड्यूस  कर  सेमे  दीजिये  बिल  ।

 भी  नाथ सिह  (दौसा)  :  सभापति
 महोदय,  मेरा  व्यवस्था  का  प्रशन  है  ।  प्राइवेट
 मैल्वर्स  चिल  पर  साढ़े  तीन  बजे  बहस
 होनो  थी,  पहले  मेरा  नॉम  था  जौर  मैं  बैठा
 रहा,  बौर  आपने  हमारा  नाम  समय  से  पहले
 बुला  दिया

 सभापति  महोदय  :  भ्रापको  व्यवस्था
 का  प्रश्न  मैंने  सुन  लिया  ।  सदन  से  हमते  ह जा,  भ्राफ़ेशियल  बिज़नेस  समाप्त  हो  गया
 था।  तो  या  तो  सदन  24  मिनट  के  लिसे
 ऐडजरने  कर  के  फिर  दुबारा  मिलते,  या  सदत  का
 काम  चालू  रखते  समय  ऐडवांस  कर  के
 पइियेट  मेम्मर्स  बिज़नेस  का  ।  हाउस  ने  एक

 मत  से  निर्णय  दिया  कि  प्राइजेट  मैम्बर्स  बिजनेस
 को  ऐडवांस  कर  दिया  जाय  ।  हमने  कर  दिया  t
 ाप  बाद  में  भाये  ।  भ्रापको  भी  बुला  लिया
 जायगा,  उसमें  कोई  दिकक्त  की  बात  नहीं
 है  ।  आपको  तकलीफ़  न  हो  उसके  लिये
 व्यवस्था  की  है।  जो  भपने  बिल  इंट्रोडयूस  नही
 कर  सके  उनको  बीच  में  इंरप्ट  कर  इजाजत
 दी  जा  रही  है  ।  कोई  परेशानी  की  के  बात
 नही  है  t

 5.22  hrs.
 CONSTITUTION

 छः
 (AMENDMENT)

 ILL
 (Amendment  of  Articles  330  and  332)

 si  gua  wa  कछवाय  (उज्जैन)  :
 सभापति  महोदय,  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि
 भारत  के  संविधान  का  भौर  संशोधन  करने  वाले
 विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  भनुमति
 दी  जाये  ।

 सभापति  भहोबय  :  प्रश्न  है  :

 हुए  कि  भारत  के  संविधान  का  भौर  संशोधन
 करने  वाले  विधेयक  को  प्र:स्थापित  करने  की
 अ्रनुमति  दी  जाये  vo

 The  motion  was  adopted.

 gen  we  कछथाय  :  सभापति
 भहोदय,  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  भी  करता
 हूं  ——

 ‘1523  hrs.
 CONSTITUTION  (AMENDMENT)

 BILL
 (Amendment  of  Seventh  Schedule)

 ft  yee  we  wore  (उज्जेन)  :
 सभापति  महोदय,  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  कि
 संविधान  का  श्रोर  संशोधन  करने  वाले
 विजेयक  को  पुर  स्थापित  करने  की  अनुमति
 दी  जाये  ।
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 सभापति  सहोबय _  प्रश्त  है
 “कि  संविधान  का  और  सशोधन

 करने  वाले  विधेयक  को  पुर  स्थापित  करने
 की  अनुमति  दी  जाये  ।

 The  motion  was  adopted
 st  gen  ea  कछवाय  सभापति  महोदय,

 मैं  विधेयक  पुर  स्थापित  भी  करता  हू  ।

 ‘152A  brs

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)
 BILL*

 (Amendment  of  Article  348)

 शो हुकम  च्न्य  कछवाय  (उज्जन)  :
 सभापति  महोदय,  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  कि
 भारत  के  धविधान  का  आर  सशोधन  करने
 वाले  विधेयक  को  पुर  स्थापित  करने  की  अनुमति
 दी  जाये  1

 सभापति  महोदय

 “कि  भारत  के  संविधान  का  और
 सशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर  स्थापित
 करने  की  श्रनुमति  दी  जाये  |

 प्रश्न  है

 The  motion  was  adopted.

 wa  हुक्म  चन्द  कछवाय  सभापति
 महोदय,  मैं  विधेयक  पुर  स्थापित  भी  करता  हू  ।

 MR  CHAIRMAN  Mr  Ugra  Sen—
 He  3s  absent  Mr  Daya  Ram
 Shakya—He  35  also  absent  Mr
 Madan  Tiwary—He  is  also  absent
 Mr  L  L  Kapoor

 28  25  hrs,

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)
 BILL*

 (Amendment  article  19,  etc)
 aft  लखन  लाल  कपुर  (पूर्णिया)  :  मैं

 प्रस्ताव  करता  हू  कि  भारत  के  सविधान  का
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 और  सशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर
 स्थापित  करने  की  भ्रमुमति  दी  जाये  av  |  e
 MR  CHAIRMAN  The  question

 4s
 “That  leave  be  granted  to  antro-

 duce  a  Bill  further  to  amend  the
 Constitution  of  India”

 The  motion  was  adopted
 श्री  लखन  लाल  कपूर  मैं  विधेयक

 को  पुर  स्थापित  बरता  ह।
 5.26  hrs
 UNEMPLOYMENT  ALLOWANCE

 BILL
 By  Shri  K  Lakkappa—Contd

 MR  CHAIRMAN  Now,  we  conti-
 nue  the  discussion  on  Unemployment
 Allowance  Bill

 Mr  Rajagopal  Naidu
 SHRI  P  RAJAGOPAL  NAIDU

 (Chittoor)  We  are  discussing  about
 the  problem  of  unemployment  There
 is  unemployment  in  the  educated
 classes  and  also  in  the  uneducated
 Classes—in  the  rural]  masses

 First,  let  us  take  the  problem  of
 unemployment  in  educated  classes
 The  Janata  Government  have  commit-
 ted  themselves  that  they  are  going  to
 remove  unemployment  within  ten
 years’  time  It  38  only  on  paper,  they
 have  not  done  anything  till  now  They
 know  that  our  population  increases
 equal  to  the  population  of  Australia
 annually  The  figures  show  that  un-
 employment  js  increasing  But  they
 are  not  having  any  programme  at  all
 Can  the  Janata  Government  say  that
 they  have  done  anything  with  regard to  giving  employment  to  the  educated
 people  They  have  not  done  any-
 thing  There  are  restrictions  even
 now  in  the  Government  Departments that  they  should  not  employ  extra
 people  Therefore,  after  the  Janata
 Government  came  into  cxistence,  they
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 have  only  restricted  the  availability  of
 employment  for  the  educated  people.
 Ay  is  restriction,  not  expansion,  They
 have  not  thought  of  reforming  edu-
 eation—reforming  education  in  such  a

 -way  that  it  is  correlated  to  production,
 Even  now,  the  Janata  Party  Govern-
 ment  is  thinking  in  terms  of  employ-
 ing  people  in  unproductive  activities.
 They  should  not  do  it.  They  have  said
 that  they  are  going  to  start  rural  in-
 dustries  in  order  to  see  that  unemploy-
 ment  is  removed  in  rural  areas.  But
 I  question  the  Janata  Party  Govern-
 ment  as  to  what  they  have  done  in
 this  sphere.  Starting  rural  industries
 iS  not  an  easy  thing;  unless  the  infras-
 tracture  is  developed  in  the  villages,
 unless  the  villagers  are  trained,  un-
 less  the  skills  are  provided,  unless
 schemes  are  formulated,  it  is  not
 possible  to  start  rural  industries.  I
 am  asking  them  as  to  what  they  have
 done  in  this  regard.  They  are  saying
 that  they  are  going  to  bring  the  Sixth
 Five-Year  Plan  after  closing  the  Fifth
 Five-Year  Plan  one  year  before,  Even
 in  the  Sixth  Five-Year  Plan  which
 has  been  placed  before  us,  nothing  has
 been  indicated  or  said  about  training
 the  rural  masses,  so  as  to  take  up
 rural  industries  and  run  them.  There-
 fore,  when  we  consider  all  these
 things,  we  find  that  the  Janata  Govern-
 ment  is  only  doing  propaganda  that
 they  are  going  to  abolish  unemploy-
 ment,  but  they  are  not  doing  anything with  regard  to  that.  They  have  said
 that  they  are  going  to  have  rural
 roads.  For  the  information  of  the
 House  I  can  tell  you  that  in  my  dis~
 trict  they  came  to  over  35  kilometres.
 Therefore,  if  we  take  500  districts, what  will  be  the  mileage?  Is  it  possi- ble  for  them  to  construct  all  the  rural
 roads  even  within  00  years?  It  is  not
 Possible—unless  they  take  it  up sincerely  and  have  a  phased  pro- &ramme  to  construct  rural  roads,

 It  is  not  possible  to  provide  employ-
 ment  in  rural  areas  88  they  have  not
 taken  up  any  rural  housing  at  all.
 They  say  they  are  going  to  have  some
 housing  here  and  there  in  towns  and
 in  cities:  even  that  is  not  enough.  If
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 we  take  the  history  of  the  developed
 nations  we  can  find  that  whenever
 there  is  unemployment  among  the
 educated  and  uneducated  classes,  they
 have  taken  up  housing  in  cities  and
 housing  in  rural]  areas,  and  they  have
 taken  up  rural  roads  also,  and  also
 roads  like  the  national  highways,
 State  highways  etc.  But  our  Govern-
 ment  is  lagging  behind  and  therefore
 it  is  not  possible  for  them  to  create
 employment  in  rural  areas  among  the
 educated  classes.  Unless  they  have
 money  it  is  not  possible  to  do  it.  They
 say  they  are  against  deficit  financing,
 but  they  are  going  to  have  deficit
 financing.  They  have  no  other  way
 except  to  resort  to  deficit  financing
 because,  unless  they  resort  to  deficit
 financing  temporarily  at  least,  it  is
 not  possible  to  provide  employment  to
 the  people.

 One  of  my  friends  on  the  other  side
 has  said  that  giving  unemployment
 allowance  is  an  insult.  I  am  sorry  to
 hear  that.  If  we  take  the  instance  of
 western  countries  or  other  countrics,
 they  have  thought  it  to  be  a  social
 security  measure,  to  give  security  to
 the  unemployed,  though  the  unemp-
 loyment  Insurance  and  other  things
 are  there.  Therefore,  we  should  not
 be  ashamed  of  taking  the  allowance
 because  we  have  to  thrive.  You  know
 that  lakhs  and  lakhs  of  educated  peo-
 ple  are  unemployed  and  there  is  much
 agitation.  Even  during  Elections
 they  asked  us  “We  are  unemployed:
 what  are  you  going  to  do?  Do  you
 have  any  solution?”  It  is  quite  possi-
 ble  for  us  to  give  the  allowance  also.
 The  Maharashtra  Government  has
 taken  it  up  and  the  new  Government
 in  Andhra  Pradesh—that  is,  the  Con-
 gress  (I)  Government—has  taken  it
 up  and  has  declared  that  it  is  going
 to  give  unemployment  allowance  not
 only  to  the  Scheduled  Castes  and
 Scheduled  Tribes  and  Backward
 Classes  but  also  to  the  economically
 backward  classes—even  if  they  are
 Matriculates,  Graduates,  etc.  There-
 fore,  this  is  quite  necessary.  Unless
 we  take  up  this  question,  it  is  net
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 {Shri  P.  Rajagopal  Naidu]
 possible  for  us  to  see  that  employment
 is  provided.

 The  other  thing  is  with  regard  to
 rural  areas  and  uneducated  people.
 ‘There  are  no  Employment  Exchanges
 to  enlst  the  unemployed  people  in
 rural  areas.  It  is  quite  necessary
 that  in  off-seasons  the  agricultural
 Jabour  should  go  to  other  areas.
 ‘herefore  wherever  there  is  employ-
 ment  available  in  other  areas,  it
 should  be  notified  as  to  how  many
 people  are  necessary  and  conveyance
 should  be  provided  or  concessions
 should  be  given  to  the  agricultural
 labour  to  enable  them  to  go  to  other
 areas  and  find  employment

 MR.  CHAIRMAN:  Now,  the  time
 allotted  for  this  Bill  was  two  hours,
 out  of  which  one  hour  and  twenty-
 five  minutes  were  already  over,  Now,
 another  twenty  or  eighteen  minutes
 have  gone.  So,  what  is  the  wish  of  the
 House?

 SHRI  VASANT  SATHE  (Akola):
 Extend  the  time.

 MR.  CHAIRMAN:  How  much  time?

 ची  साथ  सिह  (दौसा)  मैं  समय  को
 एक  घंटा  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  रखता  हूं  ।

 सभापति  महोधम :  माननीय  सदस्यों  को
 यह  भी  सोच  लेना  चाहिए  कि  इस  के  बाद  दूसरे
 आ्मरेबल  भेम्वर्ज  के  भी  बिल्ज़  हैं  ।

 की  कपनाय  थादय  (प्रतापगढ़)  :
 सभापति  महोदय,  जो  समय  पहले  से  निश्चित
 किमा  गया  है,  वही  गरखा  जाय,  क्‍योंकि  इस
 तरह  समय  को  बढ़ाने  से  भ्रन्य  प्रस्ताव  रखने
 वाले  सदस्यों  का  हक  चला  जायेगा  t

 भरी  नाथू  सिह  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि
 इस  के  लिए  एक  घंटा  समय  बढाया  जाय  ।

 शी  रूपनाथ  सिह  यादव  :  लक्षप्पा
 साहब  का  जितना  समय  पहले  से  निश्चित
 है  बही  रखा  जाय  ।  दूसरे  सदस्य  का  हक  मारा
 नही  जाना  चाहिए  t

 MARCH  23,  7978  Allowance  Bill  286

 संभाषत्धि  महोदय  :  झाधा  चंदा  कढ़ाया
 जाय  ?

 शी  बसंत साठे :  नही,  एक  घंटा  बढ़ाया
 जाय  ।  दूसरे  का  हक  भारा  नही  जायगा,
 उन  का  भी  इंट्रोडर्यूस  हो  जायगा  |

 MR,  CHAIRMAN:  Shri  Sathe,_  if
 the  next  Bill  were  to  be  yours,  you
 would  have  shouted  to  the  sky  that
 you  wanted  a  chance  for  your  Bill  to
 be  taken  up  after  this.  If  this  Bill  is
 over,  then  my  bill  is  there.  After
 that  is  finished,  then  Shri  Kamath  gets
 a  chance  We  have  to  see  that  also.

 Now,  is  it  the  sense  of  the  House
 that  the  time  allotted  for  this  Bill  be
 extended  by  one  hour?

 SOME  HON  MEMBERS:  Yes

 MR,  CHAIRMAN:  The  time  aliotted
 for  this  Bill  is  now  extended  by  one
 hour.  We  have  at  our  disposal  now
 one  hour  five  minutes?  How  much  time
 will  the  Minister  and  Shri  Lakkappa
 take?

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  AND  LABOUR
 (SHRI  RAVINDRA  VARMA):  About
 fifteen  minutes.

 SHRI  K.  LAKKAPPA  (Tumkur):
 About  twenty  minutes,

 MR.  CHAIRMAN:  That  leaves  us
 about  25  minutes.  I  will  call  as  many
 Member  as  possible  during  this  time.

 Shri  Nathu  Singh

 aft  माथ  सिंह  सभापति  महोदया,
 मैं  लकथ्पा  जी  द्वारा  प्रस्तुत  बलि  पर  ओलने  के
 लिए बढा  हमा हूं  ।  श्राप  ने  जो  मुझे  समय
 दिया  उस  के  लिए  मैं  भाप  को  धन्यवाद
 देता हूं

 बेरोजगारी  की  जो  समस्या  है  उस  में
 उन  को  भत्ता  दिया  जाय  या  न  दिया  जाय
 इस  पर  झापस  से  मतभेद  हो  सकते  हैं  लेकित
 इस  बात  मे  किशी  को  भी  मतजेद नही  है  कि
 बेरोजगारी  की  समस्या  को  दूर  किया  जाम
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 जौर  जितंगी  जल्‍दी  हो  सके  यूया  असंसोध  को
 द्र  किया  जाय  क्योंकि  जब  युवा  भ्रसंतोष
 बढ़ता  है  सरकारे  बदल  जाती  हैं--देश  मे
 क्राम्ति  के  ऊपर  क्रान्ति  हुआ  करती  है
 लेकिन  यदि  किसी  दूसरी  पार्टी  की  सरकार
 बनती  है  तो  उसे  यह  सोचना  चाहिये  कि  युवा
 जो  कल  तक  उनके  साथ  थे  यदि  उनकी
 समस्‍यायें  हल  नहीं  की  गई  तोवे
 उस  पार्टी  और  उस  सरकार  से  दूर
 भी  जा  सकते  हैं।  आज  तक  यह  हुआ  है  कि
 बेरोजगारी  की  समस्या  को  सब  ने  जनता  के
 सामने  रखा  है  संसद्‌  मे  रखा  है  लेकिन  कुभा
 यह  है  कि  आज  तक  राजनीतिक  नेता  और
 भ्राथिक  नीति  निर्माता  बेरोजगारों  को  और
 बेरोजगारी  की  समस्या  को  झासा  देते  रहे

 है  न  कि  उसकी  जड़  मे  जा  कर  उसको  हटाने
 का  प्रयत्न  करे  )  तीन'  बार  देश  में  जने-
 गणना  हुई  है  ।  झभी  ero  रामजी  सिह
 0  करोड़  बेरोजगारो  के  भाकड़े  दे  रहे  भे  ।

 एक  दिन  श्री  फरनेडीस  ने  झाकडे  दिए  थे  कि
 पाक  करोड  बेरोजगार  हैं  '  कोई  कहता  है
 कि  चार  करोड  हैं  a  are  तक  तीस  साल  में
 जितने  भी  शिक्षित  और  झजिति  बेरोजगार
 है  उनके  आकडे  उपलब्ध  क्‍यों  नहीं  किए  गए,
 इसके  लिए  कौन  दोषी  है,  यह  मैं  जाना  चाहता
 ह्  तीन  बार  जनगणना  हो  चुकी  है  लेकिन
 बेरोजगारों  की  जनगणना  भ्राज  तक  किसी
 ने  नही  की।  1970  मे  रोजगारी  प्राककलन
 सम्बन्धी  दातवाला  समिति  ने  योजना  आयोग
 को  बेरोजगारों  के  प्राककलनों  से  सभ्वद्ध
 रीति  विजानी  मुद्दों  के  बारे  में  यह  सुझाव
 दिया  था  कि  क्षेत्र,  लिग,  झायु,  शहरी  या
 ग्रामोण  हैसियत  या  कर्मणारी  वर्ग  और  शिक्षा
 जसी  बातो  को  ध्यान  से  रख  कर  बेरोजगारी
 के  प्राककलन  किए  जाए  लेकिन  इन  सिफारिशो
 पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।

 तो  सब  से  पहले  तो  मेरा  यह  अनुरोध
 है  सरकार  से  कि  जिस  तरह  से  जनसख्या
 के  झाकडे  इकट्ठे  किए  जाते  हैं,  जनगणना
 होती  है  देश  मे,  उसी  तरह  से  बेरोजगारों  की
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 गणना  भी  होनी  चाहिए  शौर  यह  पता  होना
 चाहिए  कि  देश  मे  कितने  बेरोजगार  हैं  ।

 दूसरी  चीज  मैं  कहना  चाहूगा  कि
 बेरोजगारी  की  समस्या  हमारे  देश  से  बढ़ी
 कैसे  ?  बेरोजगार  दूसरे  देशों  मे  भी  है।
 अमेरिका  के  अन्दर  80  लाख  बेरोशगार  झाज
 है,  इंग्लैंड  के  झन्दर  i0  लाख  बेरोजगार  है।
 लेकिन  उस  को  बेरोजगारी  भत्ता  दिया  जाता
 है,  परन्तु  हमारे  यहा  बेरोजगारी  भत्ते  को
 चोषणायें  तो  हुई  है,  कुछ  राज्य  सरकारों  ने
 बेरोजगारी  भत्ता  देता  शुरू  किया  है,  लेकिन
 भत्ता  कितना  है,  50  रुपये  महीना  या  40
 रुपये  महीना,  जैसे  कोई  भीख  वे  रहे  है।  हमे
 भिक्षा  नही  चाहिये,  श्राज  के  युवक  को  भिक्षा
 नही  चाहिये,  उस  को  काम  चाहिये,  ताकि
 वह  अपने  वरिवर  का  तालन-पोषण  कर  सके  t
 wa  50  रुपये  मे  वह  कैसे  गुज्ञारा  कर  सकता
 है--इस  महंगाई  के  जमाने  में

 एक  झानगोय  सदस्थ  50  रुपये  मे  तो
 सिगरेट  का  खर्चा  भी  नहीं  प्ब्ल  सकता  |

 शबी  नाथ्‌  सिह  सिगरेट  का  खर्चा  भी
 इस  से  ज्यादा  श्ाता  होगा  ।  इस  लिये  40
 या  50  रुपये  देकर  आप  उस  को  शान्त  नही
 कर  सकते  हैं  1

 हमारे  देश  के  अन्दर  बेरोज़गारी  क्‍यों
 बढ़ी हैं  ?  इस  लिये  बढी  है  कि  श्राज  तक
 हमारी  शिक्षा  नीति  में  कोई  परिवर्तन  नहीं
 किया  गया  ।  चारो  तरफ  यूनीवर्सिटीज़  मे
 झसन्तोष  बढ  रहा  है,  हडताले  हो  रही  है।
 हमारे  यहा  सस्कृत  के  एक  महान  कवि  ने  कहा
 हैं

 बुभुक्षित  कि  न  करोति  पाप

 क्षीणा  नरा  निष्करणा  भवति  |

 भूखा  पेट  क्‍या  नहीं  करेगा,  जब  तक  हमारे
 पेट  को  रोटी  नहीं  मिलेगी,  यह  असन्तोष
 इसी  तरह  से  अढला  जामगा  v
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 [श्री  नाथ्‌  सिंह]
 इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  रोज़गार

 के  साधन  बढाहइये  ।  भ्रभी  तक  शिक्षा  में
 परिवर्तन  नहीं  किया  गया  है,  भौद्योगिक
 नौति  मे  बुनियादी  परिवर्तेत  नहीं  किया
 गया  है,  खेती  का  विस्तार  नहीं  किया  गया
 है  ।  मैं  झाकडे  दे  कर  बताना  चाहता
 हँ--हमारे  देश  के  अन्दर  40  करोड
 हैक्टेयर  ज़मीन  के  भ्रन्दर  खेती  होती  है,  लेकिन
 उस  मे  से  निलित  भूमि  केवल  34  करोड
 हेक्टेआर  है.  ।  हमारे  देश  के  अन्दर  कई
 हूषि  पड़ितों  ने  कहा  है--यदि  40  करोड
 हैक्टेग्नर  भूमि  से  सिचाई  की  व्यवस्था  हो
 जाय,  तो  हमारे  देश  में  इतना  नाज  मिलेगा
 कि  हम  विदेशों  को  भी  निर्यात  कर  सकेगे-
 लेकिन  ऐसा  हो  नही  रहा  है

 शिक्षा  के  क्षेत्र  म  ले  नोजिये--शिक्षा
 के  ऊपर  शहरी  क्षेत्र  मे हम  i  रुपया  30  पैसे
 दर  कपिटा  मथली  खर्च  करते  है,  लेकिन
 गायों  में  केवल  26  पैसे  खर्च  करते  है--
 इतना  बडा  अन्तर  2,  इतना  असन्तुलन  है,
 टुस  से  बेरोजगारी  नहीं  बढेगी,  तो  क्‍या
 बढ़ेगा,  असन्‍्तोष  नही  बढ़ेगा  तो  क्‍या  बढ़ेगा  ?

 हमारे  यहा  प्रारम्भ  में  ही  गलती  हो
 गई  थी--हम  ने  संविधान  के  अन्दर  बे  रोज-
 गारी  की  समस्या  को,  राइट-टु-वर्क  को
 फत्डामेन्टल  राइटस  में  न  रखकर  ढायेरक्टिव-
 प्रिसपलज  में  रख  दिया--आ्रार्टीकल  4
 मे  रखा  ।  हमारी  जनता  पार्टी  ने  घोषणा
 की  है--हमारे  जनता  पार्टी  के  कास्टीचुशन
 में  लिखा  है--
 “The  Janta  Party  believes  that  it  is

 possible  to  eluminate  destitution  with-
 in  a  decade  by  raising  every  family
 above  the  poverty  line  To  this  end,
 it  will  base  its  planning  and  policies
 on  the  Directive  Principles  of  the
 Constitution  and  particularly,  Art  42
 which  lays  down  that  “That  State
 shall,  within  the  limits  of  its  economic
 eapacity  and  development,  make  effec-
 tive  provision  for  securing  the  right
 to  work,  to  education  and  to  public

 MARCH  238,  978  Allowance  Bull  284,

 assistance  in  cases  of  unemployment,
 old  age,  sickness  and  disablement,  and
 in  other  cases  of  undeserved  want.”

 इस  लिये  मेरा  कहना  है  कि  हमे  जल्द
 से  जल्द  अपने  कार्स्टीचशल  में  परिवर्तन  करना
 चाहिये  |  यदि  हम  राइट-टु-बर्क  को  फण्डामेन्टल
 राइट्स  में  रख  दे,  तो  अपने  झाप
 बेदोजगांरो  को  रोजगार  देना  पड़ेगा  या  उन
 को  बेरोजगारी कसा  देना  पडेगा ।  इस  लिये
 मैं  मांग  करता  हू  कि  ढायरेक्बि  प्रिन्सिपल्ड
 से  राइट-टु-वर्क  को  हटा  कर  फण्डामेन्टल
 राइटस  में  रखना  चाहिये  ।

 इसी  सम्बन्ध  में  मैं  एक  बात  और  कहना
 चाहता  $  पिछन  दिनों  हमारे  प्रधान  मत्री
 जो  ने  सूरत  में  भाषण  देते  हुए  कहा  था  कि
 मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  .0  सालो  के  अन्दर
 इस  देश  में  बेरोज़गारी  समाप्त  कर  देंगे  ।
 उस  तरह  को  योजना  हम  पभी  से  प्रारम्भ
 करें,  ताकि  इस  देश  से  बेरोजगारी  की  समस्या
 हट  सके  t  पिछले  दिनो  जनेवा  में  विश्व
 रोजगार  सम्मेलन  हुआ  था,  क्योंकि  झाज  पूरा
 विश्व  बेरोजगारी  की  समस्या  से
 प्रभावित  है,  डरा  हुआ  है,  भयभीत  है  +
 इस  लिये  हमारा  यह  प्रयत्न  होना  चाहिये
 इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिये  हम
 जल्द  से  जल्द  कदम  उठायें  ।

 दूसरी  माग,  मैं  यह  करता  हूं  कि  बेरोजगारी
 की  समस्या  को  जल्दी  से  जल्दी  कंसे  दूर  किया
 जाय,  इस  पर  विचार  होना  चाहिए।  यह
 किसी  पार्टी  का  सवाल  नही  है,  कांग्रेस  पार्टी,
 जनता  पार्टी  या  कम्यूनिस्ट  थार्टी  का  सवाल
 नही  है।  कोई  भी  पार्टी  सरकार  में  चा  सकती
 है  और  कोई  भी  पार्टी  सरकार  से  बाहर
 हो  सकती  है।  यह  सवाल  इस  देश  की  बुनियादी
 आवश्यकताझ्ों  को  पूरा  करने  का  है  1  यह  सवाल
 आवश्यकताझो  को  पूरा  करने  का  है।  इस  देश
 के  युवा  भ्रसंतोष  को  रोकना  भी  एक  बड़ी
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 समस्‍या  है।  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  संसद
 सदस्यों  की  एक  कमेटी  बनाई  जाये,  जिसमें
 सभी  पार्टियों  के  सदस्य  रहें,  साथ  ही  उसमें
 बड़े-बहे  प्रथ  शास्त्री,  बड़े-बड़े  एकडमीशियन्ज
 झौर  फाइनेंसियल  एक्सपर्टस,  श्ादि  को  भी
 झामिल  किया  जाय  |  यह  कमेटी  इस  समस्या
 का  स्थायी  हल  निकालने  के  लिए  सरकार
 से  सिफारिश  करें।  वहू  इस  बात  का  सुझाव
 दे  कि  बेरोजगारी  की  समस्या  को  किस  प्रकार
 से  दूर  किया  जा  सकता  है।  मेरा  निवेदन
 है-इम  सम्बन्ध  में  जल्द  से  जल्द  कार्यवाही
 की  जाय  |  साथ  ही  मैं  एक  बात  और  कहना
 चाहूंगा  कि  जो  समिति  आप  बनायें,  वह  ऐसा
 न  हो  कि  दो  साल  में  या  तीन  साल  में  भ्रपनी
 रिपोर्ट  दे,  बल्कि  उस  के  ऊपर  समय  बांधा  जाय
 कि  6  महीने  के  अन्दर  झन्दर  समिति  अपना
 प्रतिवेदन  दे  द ेऔर  उसके  बाद  अ्रगले  6  महीने
 के  भीतर  सरकार  उन  सिफारिशों  को  लागू
 करे।

 सदन  में  जो  बजट  झाया  है-उससे
 बेरोजगारी  की  समस्या  हटेगी,  यह  बात  अभी
 मेरी  समझ  में  नहीं  भ्रा  रही  द्।  इसलिए
 इस  पर  पुनः  विचार  किया  जाना  चाहिए।
 हमारे  यहां  झाज  तक  जो  हुआ  है,  वह  यह  कि
 उद्योग  लगाने की  दर  तो  बढ़ो  है,  लेकिन  जो
 रोजगार  की  सम्भावनायें  हैं,  बे  बहुत  कम  है।
 यह  बात  आंकड़ों  से  मिद्ध  होती  है।  i975
 की  पहली  छमाही  बंठक  में  98937  कार्यरत
 फंक्‍्टरीज़  में  प्राप्त  दिन  औसतन  56.  6  लाख
 लोगों  को  रोजगार  मिला  जबकि  .974  की
 इसी  अवधि  में  93795  कायरत  फैक्टरीज़
 में  55.  7  लाख  लोगों  को  रोजगार  मिला।
 इसका  थ  यह  हैँ  कि  जहां  एक  झोर  फैक्टरी
 की  संख्या  में  5.  5  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई
 वहां  दुसरी  शोर  रोजगार  में  केवल  3.7
 प्रतिशत  की  1 ३  हुई।  इसका  ब्य  वह  है
 कि  हम  छोटे  छोटे  रोज़गार  नही  बढ़ा
 पाये  t  हममे  बड़ी  फंक्टरियां  लगाई,  पूजी- गत  उद्योगों  में  घन  लगाया  1  होना  यह
 चाहिए

 थो  कि  रोजगार  प्रधान  उद्योग
 हमारे  देश  में  लगाये  जाते  t  मेरी  मांग  है
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 कि  देश  में  जो  बेरोजगार  लोग  है  उनको
 छोटे  छोटे  उद्योग-धंधे  लगाने  के  लिए
 बिता  व्याज  के  ऋण  या  जाये  1  कोई
 ह द क  रोज़गार  लगाये  तो  जब  ऋण  वापिस
 लिया  जाये  तब  उसको  20-30  प्रतिशत  की
 छूट  दी  जाये  ताकि  उसको  प्रोत्साहन  मिल
 सके  1

 इसके  अलावा  गांवों  में  कृषि  विद्यालय
 खोले  जायें  ताकि  गांव  के  लड़कों  को  वहां  पर
 रोजगार  मिल  सके।  इसके  साथ  साथ  जो
 हमारे  ट्रेडीशनल  वर्क्स  है उनको  डेवलप  करने
 के  लिएगावो  में  स्कूल  खोले  जायें।

 अस्त  में  मैं  एक  बार  फिर  से  लकप्पा
 जी  को  इस  बिल  को  लाने  के  लिए  धन्यवाद
 देता  हूं  और  सिद्धान्त  रूप  में  इस  बिल  का
 समर्थन  करता  हूं  तथा  जनता  पार्टी  सरकार'  से
 निवेदन  करता  हुं  कि  सिद्धांत  रूप  में  इसको
 स्वीकार  करे  भौर  प्रैक्टिकल  रूप  में  उसका  हल
 ढ्ढे

 MR.  CHAIRMAN:  Shri  A.  Cc
 George.  This  is  the  last  speaker  After
 that  I  am  going  to  call  the  Minister.

 SHRI  A.  C.  GEORGE  (Mukanda-
 puram):  Madam  Chairman,  at  the
 outset  I  would  like  to  say  this..(In-
 terruption).

 MR.  CHAIRMAN:  It  is  not  possible
 to  call  everybody.  If  people  take  more
 time  what  can  I  do?

 SHRI  VASANT  SATHE:  If  Mr
 Lakkappa,  instead  of  taking  30  minu-
 tes..

 MR.  CHAIRMAN:  I  am  sorry.  You
 are  wasting  other  people’s  time.

 SHR]  Vasant  Sathe:  I  am  suggest-
 ing  something  very  good.

 MR.  CHAIRMAN:  Other  people
 have  their  rights.

 ओ  बसंत  साठे  :  लकप्पा  जी  यदि  अ्रपन
 समय  में  से  हम  को  पांच,  पांच  मिनट  दें

 दें,  तो  इस  में  श्राप  को  क्या  स्तराज  है  |
 MR.  CHAIRMAN:  Let  everybody

 take  only  one  minute.  I  don’t  mind.
 What  can  I  do?  You  are  wasting  time.
 Mr.  George,  you  please  take  two  or
 three  minutes  only.
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 SHRI  A.  C.  GEORGE:  At  the  outset
 I  would  like  to  expreas  my  full  sup-
 port  to  Mr.  Lakkappa  for  bringing  in
 this  very  very  appropriate’  and  timely
 piece  of  legislation.

 I  am  gratified  to  know  that  this  Bill
 will  be  handled  by  the  Labour  Minis-
 ter,  Mr.  Ravindra  Varma,  who  origi-
 nally  came  from  my  State,  Kerala,
 which  is  the  worst  sufferer  regarding
 this  menace  of  unemployment.
 here  is  a  saying  in  our  State  which,
 expressed  in  English,  means,  ‘Kerali-
 tes  are  outside  Kerala.”  ‘Marunadan
 M*layalees.  We  may  express  them  as
 Overseas  Keralites,  but  in  the  case  of
 Mr,  Ravindra  Varma,  I  will  not  use
 that  word.  |  will  use  the  words  ‘Over-
 the-mountain  Keralite’  to  him!  I  am
 sure  that  this  Bill  will  be  taken  in  the
 proper  spirit  by  him.  I  think  I  need
 not  repeat  all  the  arguments  which
 have  already  been  made.

 From  the  figures  supplie@  to  us  it
 is  seen  that  the  number  of  educated
 unemployed  registered  in  Employment
 Exchanges  throughout  India  is  48
 lakhs,  whereas  in  Kerala  alone  it  is  4
 lakhs.  It  shows  that  more  than  1/12th:
 of  educated  unemployed  are  in  Kerala
 alone,  whereas,  according  to  the  popu-~
 lation  figure,  they  gre  /30th.  If  you
 look  at  the  growth  of  unemployment,
 the  all-India  figure  jg  74  per  cent
 whereas  in  Kerala  it  is  more  than  8
 per  cent.  Ravindra  Varma  might
 have  read  from  the  newspapers  that
 Kerala  is  the  one  State  which  is_  the
 worst  sufferer  of  this  unemployr-ent
 menace.  The  United  Front  Govern-
 ment  in  Kerala  has  come  forward  with
 a@  proposal  which  is  in  tune  with  the
 spirit  of  Mr  Lakkappa’s  Bill  where
 they  are  giving  unemployment  bene-
 fits  to  the  people.  The  United  Front
 Government  in  Kerala  therefore  de-
 serve  all  our  sympathy  and  apprecia-
 tion;  and  I  think  it  would  not  be  long
 before  the  Central  Government  also
 comes  forward  with  a  similar
 proposal.  Certain  very  goog  points
 have  been  made  by  Mr.  Nathu  Singh

 vand  I  will  not  repeat  them  here.  He
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 said,  whether  it  is  Congress  or  Janata
 the  problem  is  the  same.  So,  this  un-
 employment  problem  is  to  be  faced
 and  tackled  by  all  of  us.  I  will  now
 come  forward  with  a  few  concrete
 suggestions.  This  problem  is  solved
 to  some  extent  by  the  exodus  6f
 Indians  to  other  countries.

 SHRIMATI  PARVATHI  KRISHA-
 NAN  (Coimbatore):  Brain  drain.

 SHRI  A,  C.  GEORGE:  We  have  got
 enough  brains  and  they  will  not  be
 drained;  it  is  only  the  so-called  fear
 of  pbrain-drain  which  will  lead  to  un-
 employment.  Madam,  what  is  the  use
 of  spending  Rs.  60,000  per  student  for
 getting  a  medical  degree  and  allowing
 him  to  stagnate  without  any  employ-
 ment?  More  than  one  lakh  of  them
 are  like  that.

 What  I  want  to  suggest  is  that  there
 ig  nothing  called  braindrain.  This
 country,  with  60  crores  of  people,  can
 afford  any  type  of  exodus.  At  least
 let  them  not  suffer.  I  would  like  to
 point  out  one  or  two  concrete  sugges-
 tions  which,  I  am_  sure,  my  hon.
 friend,  Shri  Varma  will  take  them
 seriously.  According  to  the  latest
 figures,  the  number  of  overseas
 Indians  is  more  than  20  laghs.  In
 spite  of  the  innumerable  bungling  on
 the  export  front  immence  capacity
 of  the  Janata  Government  shows  that
 our  foreign  trade  or  the  foreign  ex-
 change  position  is  comfortable.  That
 is  because  our  overseas  Indians  are
 contributing  to  that.  May  I  point  out
 that  the  contribution  of  the  overseas
 Indians  by  way  of  remittances  from
 abroad  is  more  than  Rs.  60  crores
 per  month.  Of  late  because  of  Isxity
 on  the  part  of  the  Government,  there
 is  downward  trend  and  that  is  going
 down.  But,  still  we  have  to  take  into
 consideration  the  contribution  of  the
 overseas  Indian.  Apart  from  solving
 their  unemployment,  their  contribu-
 tion  by  way  of  foreign  exchange  is
 Rs.  60  crores  per  month,  It  is  high-
 time  that  we  think  of  the  overseas
 Indians  and  Government  of  India  try
 to  form  a  Ministry  for  the  overseas
 Indians.  We  are  thankful  to  them  for
 solving  not  only  unemployment  to  a
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 great  extent  but  aleo  our  foreign  ex-
 change  situation.  It  is  not  an  one-
 way  traffic.  We  must  have  a  depart-
 ment,  we  must  have  a_  high-powered
 approach  to  see  that  these  overseas
 Indians  are  taken  care  of.  Let  me
 also  point  out  one  thing.  A  most
 serious  situation  is  developing  in  the
 Gulf  countries.  More  than  5  lakhs  of
 ocereas  Indians  are  working  there.
 I  am  rather  not  proud  but  I  am  satis-
 fied  to  see  that  60  per  cent  of  our
 Keralites  are  trying  to  solve  the  un-
 employment  problem  ‘by  going  over
 there.  There  are  innumerable  restic-
 tions  put  forward  by  the  foreign
 countries  against  them  besides  the
 Government  of  India.  (Interruptions).
 May  I  appeal  to  the  hon.  Minister  for
 Labour  and  Employment,  coming
 from  Kerala,  to  see  that  the  Depart-
 ment  of  Overseas  Indians  is  formed
 and,  more  80,  to  see  that  a  high-
 powered  delegation  goes  to  the  Gulf
 countries  consisting  of  Members  of
 Parliament  to  study  on  the  spot  about
 the  various  problems.  I  do  not  want
 the  Indians  to  go  there  as  indentured
 labour  or  slaves  on  the  plea  of  solving
 unemployment  problem.  At  the  same
 time,  there  should  be  a  proper  blend-
 ing  of  approach  which  must  not  be
 too  restrictive  or  too  liberalised.

 So,  I  suggest  that  a  Department  of
 Overseas  Indians  is  formed  as  early
 as  possible  You  will  see  that  im-
 mediately  a  delegation  of  Members  of
 Parhament  goes  to  the  Gulf  countries
 which  has  got  immense  potentiality
 for  employment.  We  have  got  im-
 mense  skilled  and  semi-skilled  labour.
 Let  them  therefore  study  what  are
 their  problems  there.  It  must  be  a
 goodwill  mission,

 Madam,  you  are  also  aware  of  the
 problem  in  Mascat,  Amman  and  other
 gulf  countries.  Their  social  outlook, their  concept  of  labour  and  trade
 unions  are  different,  We  cannot  im-
 Prove  them  overnight.  But,  at  the
 same  time,  we  have  to  safeguard  the
 interests  of  our  workers  That  ig  why I  said  that  there  must  be  a  proper blending  about  the  restrictiveness  and,

 9  L.S—0
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 at  the  same  time,  there  must  be  libera-
 Yalisation  in  regard  to  labour.  May  I
 suggest  that  when  we  are  discussing
 unemployment  problems,  we  must
 immediately  have  a  delegation  sent  to
 the  Gulf  countries  to  particularly
 tudy  about  the  employment  potential

 in  Saudi  Arabia?  Madam,  recently,  I
 ‘was  reading  that  one  of  the  responsible,
 topmost  persons  was  saying  that  we
 were  the  suppliers  of  labour.  And
 during  the  next  five  year  plan,  they
 would  be  spending  about  40  billion
 dollars.  Their  problem  is  manpower.
 We  are  just  across  the  ocean  and  80
 We  are  facing  them  and  we  are  the
 suppliers  of  labourers.  When  they
 are  thinking  of  spending  40  billion
 dollars  for  the  developmental  activi-
 ties,  how  will  they  spend  that  for  the
 purpose  when  they  do  not  have  the
 manpower  to  cxecute  the  scheme?
 So,  we  are  there:  we  have  unemploy-
 ment,  we  have  technocrats.  technicians
 and  eveything.

 Recently.  I  was  reading  only  day
 before  yesterday  about  a  topmost
 officer  of  the  Iran  Government  saying
 that  they  are  in  dire  need  of  the  Indian
 skilleg  labour.  Money  is  there;  em-
 ployment  potential  is  there  but  man-
 power  is  not  there.  We  have  to
 change  the  concept  of  population
 growth.  The  modern  propaganda,  the
 modern  thinking  is  that  population is  a  liability  in  India.  Family  Plan-
 ning  idea  is  a  liability  but  man-
 power  js  an  asset,  So,  let  us  differen-
 tiate  between  the  asset  and  liability.

 We  in  India  have  got  60  crores  of
 People,  educated  ang  skilled  people with  excellent  receptivity  to  absorb
 Modern  technology;  the  foreign  coun-
 trics  have  no  manpower  but  they  have
 got  the  money.  So  when  we  are  dis-
 cussing  the  scheme  of  unemployment.
 may  I  request  the  hon’ble  Minister
 to  think  of  the  perspective  and  future
 with  the  imagination  that  in  the  oil-
 rich  Gulf  countries  there  is  lot  of
 scope  for  employment.  There  is
 dearth  of  manpower.

 MR.  CHAIRMAN:  Please
 now.

 conclude



 ०  n  Unemployment

 SHRI.  A  C  GEORGE  To  sum  up—
 since  he  is  a  Kerahte  it  will  go
 straigBt  in  his  heart~I  hope  his  Gov-
 ernment,  the  Janata  Government,
 which  is  giving  us  hope  of  solving  the
 mnempleyment  problem  within  ten
 years  will  m  the  mean  time  emulate
 the  example  of  Kerala  Government
 and  give  at  least  equal  unemployment
 benefit  to  the  people  so  that  they  may
 five  for  the  next  ten  years  to  enjoy
 the  employment  benefit

 MR  CHAIRMAN  There  are  only
 twenty-two  munutes  left  out  of  the
 time  allotted  to  this  Bill  The  Minis-
 ter  has  to  reply  and  then  Mr  Lak-
 kappa  has  the  right  of  reply  Already
 time  has  been  extended  by  one  hour
 and  I  am  very  sorry  I  cannot  extend
 the  time  any  more

 SHRI  CHITTA  BASU  (Barasat)
 Medam  Chairman  I  want  to  make
 small  submission

 SOME  HON  MEMBERS  We  wart
 also  to  participate  in  the  debate

 MR  CHAIRMAN  I  am  very  sorry
 Already  time  has  been  extended  by
 one  hour  Mr  Chitta  Basu  may

 speak  and  complete  his  speech  within
 two  minutes

 SHRI  CHITTA  BASU  Madam  Charr-
 man  my  purpose  of  intervening  in  the
 debate  is  that  I  fcel  a  particular
 aspect  38  likely  to  be  wished  away
 namely  the  problem  of  educated  un-
 employed  I  would  only  mention  cer-
 tuin  projections  made  by  an  Economic
 Paper  called  Business  Standird  The
 rate  of  graduate  unemployment  will
 increase  from  l0  per  cent  at  present
 to  5  per  cent  in  1982-83.  The  rate  of
 post  graduate  unemployment  will  in-
 crease  from  3  per  cent  to  l]  per  cent
 In  the  coming  five  years  583  lakh
 graduates  2nd  post-graduates  will  be
 joing  the  unemployed  force  Out
 of  them  only  39  lakh  will  get  jobs
 Thus  every  year  the  army  of  the  un-
 employed  graduate  and  post-graduate
 youth  will  swell  up  by  5  lakhs  The
 total  stock  of  graduates  and  post-
 graduates  in  the  country  will  :ncrease
 from  68  inkh  to  95  lakh  in  the  next
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 five  years  and  that  is  why  I  support
 the  Bill  of  Mr  Lakkappa  I  want  to
 draw  the  attention  of  the  House  and
 particularly  the  Minister  in  charge  of
 Labour  that  if  this  is  the  projection
 for  coming  five  years  how  are  you
 going  to  solve  the  problem  and  meet
 the  situation?  The  West  Bengal  Gov-
 ernment  had  taken  a  very  particular
 view  of  it  Punjab  has  also  taken  a
 particular  view  of  it  Kerala  Govern
 ment  has  also  taken  a  particular  view
 of  it  The  particular  view  is  this
 that  there  should  be  some  kind  of
 sympathy  for  these  young  educated
 unemployed  m  our  country  Some  hon
 Member  on  the  other  side  was  saying
 that  to  allow  any  kind  of  financial
 assistance  to  the  unemployed  at  the
 rate  of  Rs  50  or  Rs  60  is  nearly  an
 encouragement  of  beggary  and  I  am
 ashamed  to  listen  to  this  kind  of  re-
 mark  coming  from  a  youth  There-
 fore  the  question  is  that  the  whole
 tenor  of  the  speeches  appears  to  me
 as  if  the  Parliament  wants  to  wish
 away  the  problem  The  question  1s.
 not  to  be  wished  away  but  it  ts  to  be
 put  forward  it  is  to  be  confronted  and
 in  that  respect  he  has  the  most  practi-
 cal  and  pragmatic  suggestions  and  in
 this  respect  I  would  urge  upon  the
 Central  Government  that  the  States
 who  have  gone  on  the  programme  of
 providing  gome  kind  of  unemploy-
 ment  relef  to  the  unemployed  people
 should  be  given  some  financial  assist
 ance  And  that  is  my  poimt  I  do  not
 lke  to  take  more  time  of  the  House

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMENT-
 ARY  AFFAIRS  AND  LABOUR  (SHR!
 RAVINDRA  VARMA)  Madam  I  join
 the  hon  Members  who  have  taken  part
 in  this  debate  in  congratulating  my
 good  friend  Mr  Lakkappa  for  drawing
 attention  to  a  very  grave  problem
 Madam  Mr  Lakkappa  cannot  be  ac-
 cused  of  bankruptcy  of  exuberance
 Even  so  the  other  day  when  he  spoke
 on  his  Bill  I  felt  that  though  his  heart
 was  full  he  was  not  quite  sure  whether
 the  proposal  that  he  was  placing  before
 the  House  was  justified  or  practicable
 I  am  im  full  agreement  with  him  as
 far  as  the  feelings  that  he  expressed
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 are  concerned,  There  can  be  absolute-
 ly  no  doubt  that  the  problem  of  un-
 employment,  and  of  the  educated  un
 employed,  is  a  very  grave  problem  in
 this  country.  My  good  friend,  Mr.
 .Lakkappa,  made  a  confession.  He  said
 that  for  many  years  now—he  has  al-
 ‘ways  been  honest,  and  his  confessions
 are  also  honest,  his  intentions  may
 also  be  honest.  The  other  day  he  made
 a  confession  and  he  said,  in  fact,  he
 had  been  attempting  to  get  this  idea
 acepted  in  the  previous  Lok  Sabha  as
 well.  He  is  a  man  of  experience.  In
 spite  of  his  great  desire,  in  spite  of
 his  genuine  conviction  that  this  is  a
 measure  that  he  should  put  forward,
 that  this  is  a  measure  for  which  he
 should  bring  pressure  on  the  Govern-
 ment,  he  found  it  impossible  to  get
 the  previous  Government  to  accept
 this  measure.  I  am  not  saying  that
 because  the  previous  Government
 failed,  this  Government  too  should
 fail.  Certainly,  Mr.  Lakkappa  has  a
 right  to  expect  better  from  our  Gov-
 ernment  than  his  own  Government.  I
 shall  not  grudge  him  that  right.

 SHRI  M.  RAM  GOPAL  REDDY
 (Nizamabad):  Our  Government.

 SHRI  RAVINDRA  VARMA:  I  am
 very  glad  you  acknowledge  that.  The
 best  thing  to  do  under  the  circum-
 stances  is  to  appropriate  the  owner-
 ship.  (Interruptions)  There  is  a  time
 limit.  I  would  rather  like  that  I  may
 be  permitted  to  continue.  Otherwise
 I  can  enjoy  these  repartees,  and  per-
 haps  the  hon.  Members  will  be  able
 to  enjoy  my  repartees  as  well.  I
 should  therefore  say  that  when  hon.
 Members  laid  emphasis  on  the  im-
 mensity  of  the  problem,  the  intensity
 of  the  suffering  of  those  who  are  un-
 employed,  and  the  imperative  neces-
 sity  to  ensure  that  this  problem  is
 tackled  on  a  national  basis  which
 transcendg  all,  considerations  of  party
 Politics  and  polemics  it  is  something
 which  should  be  welcomed.  I  there-
 fore  congratulate  all  the  hon.  Mem-
 bers  who  made  it  possible  for  the
 House  to  ntrate  its  attention  on
 this  question.
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 However,  as  my  distinguished  friend
 Chitta  Basu  said,  one  should  not  wish
 away  problems;  but  one  should  not  be
 swept  off  one’s  feet  by  wishes  either.
 It  is  one  thing  to  think  that  if  it  is
 within  our  means,  such  a  measure  35
 a  justifiable  measure,  it  is  entirely  an-
 other  thing  to  say  that  wishes  should
 be  given  reins,  and  we  should  be  taken
 for  a  ride  by  our  wishes....  (Inter-
 ruptions)  Unfortunately  it  is  not  only
 Necessary  in  this  House  to  say  that
 something  is  desirable  but  it  also  has
 to  be  proved  that  it  is  practicable  and
 it  ig  justifiable...  (Interruptions),  Let
 me  say  what  I  have  to  say;  I  am  not
 yielding.  Hon.  Members  have  had
 their  time  to  speak;  I  have  my  own.

 The  first  question  to  consider  is  the
 magnitude  of  the  problem;  the  second
 question,  the  magnitude  of  the  financial
 resources  necesSary  to  deal  with  the
 problem  ag  my  friend  Lakkappa  said;
 and  the  third  question  ig  the  justifi-
 ability  of  employing  means  and  scarce
 resources  on  such  a  massive  scale
 at  this  stage  for  something  which  is
 doubtful  as  far  as  productivity  is  con-
 cerned.  These  are  the  questions
 which  I  should  like  to  pose  before  the
 House.  and  on  those  questions  J
 should  like  to  state  our  position.

 On  the  question  of  the  magnitude
 of  the  problem,  my  hon.  friend  Lak-
 kappa  has  given  some  figures,  20,000
 doctors,  20,000  engineers  and  so  on.  I
 have  no  quarrel  on  that,  not  because
 I  accept  them  as  perfectly  correct  from
 the  point  of  view  of  statistics  but  be-
 cause  they  have  to  be  approximate,:
 at  any  given  point  of  time  it  is  not
 possible  to  be  totally  exact
 (Interruptions)  I  said  I  had  no  quar-
 rels  over  those  figures.  There  are
 many  ways  in  which  we  can  try  to
 make  an  informed  guess  of  the  num-
 ber  of  unemployed  and  _  under-
 employed.  My  good  friend  Nathu
 Singh  who  spoke  emotionally  on  this
 question  pointed  out  that  we  did  not
 have  adequate  statistics.  With  the
 available  statistics  if  we  want  to  look
 at  the  situation,  I  should  like  to  say
 that  the  live  registers  of  the  employ-
 ment  exchanges  as  they  stood  at  the
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 (Shri  Ravindra  Varma]
 end  of  June  १977  showed  that  there
 were  04,00  000  people  who  were  regis- tered  and  of  these  54  lakhs  were
 educated  I  do  not  want  to  go  into
 details  of  the  graduates  post  graduates
 engineers  etc  for  lack  of  time  These
 figures  obviously  have  their  hmuitations
 as  hon  Members  know  Everybody  who
 is  unemployed  is  not  registered  on  the
 register  of  the  employment  exchanges It  35  also  a  fact  that  there  are  some
 who  are  registered  even  though  they
 have  some  job  or  the  other  a  small
 percentage  may  be  there  5  or  30  per
 cent  There  is  a  certain  element  of
 maccuracy  incompleteness  in  the
 figures  of  the  hive  registers  in  the  ex
 changes  which  the  hon  Members
 opposite  cannot  question

 Another  source  of  information  is
 the  27th  random  sample  survey  of
 1972-73  It  shows  that  of  the  peo-

 Ple  above  the  age  of  »  years  that  is
 85  per  cent  of  the  population  chrom
 cally  unemployed  people  are  about  04
 crores  and  those  who  do  not  have  any
 stable  or  adequate  employment  are
 about  62  crores  according  to  the  27th
 random  sample  survey

 Then  on  the  basis  of  the  current
 Status  of  unemployment  the  survey
 reve  led  one  crore  of  people  with  not
 even  one  hours  work  a  week  in  that
 year

 Now  I  would  turn  to  the  Census
 which  is  also  an  index  of  the  mrigni-
 tude  of  this  problem  According  to
 the  97]  Census—if  the  rate  of  increase
 is  to  be  the  same  is  assumed  to  be
 the  sume  and  if  the  age  structure  re-
 vealed  in  the  97l  Census  i«  to  be  taken
 as  the  base—you  will  see  that  the
 population  is  approximately  sixty
 crores  today  Of  those  sixty  crores
 those  aged  xitout  fifteen  and  above
 will  be  nearly  35  crores  Ol  28  per  cent
 of  the  population  If  the  labour  parti
 cipation  rate  75  taken  as  about  sixty
 per  cent  then  the  number  of  persons
 above  fifteen  years  will  be  2i  crores
 From  the  National  Sample  Survey's
 figure  of  one-fifth  of  the  labour  force
 being  unemployed  or  under-employed
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 this  would  mean  a  figure  of  approxi-
 mately  42  crores  of  people  who  are
 chronically  unensployed  and  inade-
 quately  employed  to  the  extent  that  :t
 cannot  be  said  that  they  have  any
 means  of  income  which  ig  reckonab

 a This  gives  us  a  figure  of  aproximate.
 42  crores

 As  far  as  the  educated  unemployed
 is  concerned  if  the  ratio  38  again  us-
 sumed  to  be  constant—that  is  about
 twenty  per  cent  of  the  total  number
 of  unemployed—even  that  yields  2
 figure  of  84  lakhs  of  unemployed  This
 is  the  magnitude  of  the  problem  the
 approximate  magnitude  of  the  problem
 which  we  can  understand  on  the  basis
 of  the  sources  that  we  have

 Then  come,  the  question  of  the
 magnitude  of  the  financial  resources  re-
 quired  to  do  what  the  hon  Member
 has  suggested  that  we  should  do  3
 wish  to  point  out  here’  that  what  we
 are  discussing  what  I  am  referring  to
 35  not  the  question  of  what  we  can  do
 to  eliminate  unemployment  or  contro.
 unemployment  The  lmuited  question
 posed  by  the  hon  Members  Bill  is  the
 granting  of  an  unemployment  allow-
 ance  of  Rs  50  per  adult  to  those  who
 are  educated  and  Rs  400  per  person
 to  those  who  are  uneducated  Therefore
 addressing  myself  to  the  hmited  aspect
 of  the  Bil  which  is  the  main  purpose
 of  the  Bill  I  have  to  say  thit  the
 magnitude  of  the  resources  necessary
 are  unfortunately,  most  unfortunately
 far  beyond  what  the  hon  Member  has
 referred  to  the  other  day  Heid
 that  it  would  be  Rs  5  crores  per  an
 num_  I  am  on  record  as  having  got  up
 and  asked  thrice  for  the  figure  and
 not  once  did  he  deny  thrice  did  he
 accept  the  figure  before  the  cock  \rew
 He  said  fifteen  crores  I  got  up  ind
 asked  again—fifteen?  He  said  fifteen
 Then  I  said  the  difference  is  only  of
 a  few  zeros  The  approximate  figure
 at  the  rate  that  he  has  posed  will  be
 Rs  462  crores

 AN  HON  MEMBER  Per  Annum”
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 SHRI  RAVINDRA  VARMA:  No,  per
 snonth—Rs,  338  crores  for  the  unedu-
 eated  and  Rs,  24  crores  for  the  cdu-
 cated,  a  total  of  Rs.  462  crores  per
 month,  which  means.  (Interrup-
 tions),  which  means  Rs.  5544  crores

 per  annum,  a  very  small  figure  indeed.

 Now,  Madam,  this  does  not  take  in-
 40  account  the  expenses  on  admunis-
 tration.  This  is  purely  the  quantum
 required  to  pay  this  allowance  So
 apart  from  this,  in  a  big  country  like
 ours  with  six  hundred  thousand  villa-
 ges  and  what  not,  on  the  account  of
 administration—administration  has  its
 own  logic  of  growth  about  which  !  de
 not  have  to  hold  forth  today.

 PROF.  P.  G.  MAVALAKAR:  (Gan-
 Ghinagar):  Parkinson's  Law.

 SHRI  RAVINDRA  VARMA:  Perhaps,
 about  this  the  hon.  Member  knows
 better,  and  also  about  Parkinson’s
 Law  and  the  time  of  the  House,

 It  comes  to  Rs.  5544  crores.  Now
 Madam,  the  total  Plan  outlay—here  I
 am  almost  going  into  the  next  part  of
 my  subject  that  is  the  question  of  jus-
 liflabillity  of  this  expenditure—her,
 I  would  like  the  House  to  view  and
 assess  what  my  hon  friend  has  sua-
 gested  in  the  light  of  the  figures—for
 the  sixth  Five  Year  Plan  Draft,  as  they
 are  known  now.  This  Rs.  5544  crores
 per  annum  would  mean  about  Rs.  27  000
 ‘crores  for  five  years,  approximately,
 for  the  plan  period.

 For  the  Sixth  Five  Year  Plan,  the
 figures  now  provided—they  may  be
 revised—are  for  Agriculture  and  allied
 activities  Rs.  5,800  crores,  for  rural
 development  Rs.  2,800  crores,  for  In-
 dustry  and  Minerels  including  small
 scale  industry  Rs.  10,000  crores,  for
 energy,  power,  science  and  technology
 Rs.  20,800  crores.  Compare  these  figures
 with  Rs.  27,000  crores,  my  hon.  friend
 wants  the  Government  to  commit  it-
 self,

 SHRI  A.C.  GEORGE:  May  I  say
 dust  say  one  sentence?
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 MR.  CHAIRMAN:  Please  take  your
 seat.

 SHRI  RAVINDRA  VARMA:  He  has
 got  a  right  of  reply.  Now,  therefore,
 the  question  is,  given  our  resources,  as
 my  hon.  friend  from  Ahmedabad
 pointed  out,  given  our  resources,  given
 the  fact  that  the  total  amount  of
 money  that  we  are  going  to  spend  on
 the  public  sector  to  generate  employ-
 ment  is  about  69000  crores  on  small
 industries  to  generate  employment,  on
 the  whole  is  about  10,000  crores...
 (Interruptions).  If

 reat  t
 t  the  Gov-

 ernment  to  commit  i  to  spending Rs.  27000  crores  not  on  gomething  ‘pro-
 ductive,  not  on  something  which  would
 generate  employment,  byt,  just  to  pay
 an  allowance  to  those  who  are  not  em-
 ployed,  will  that  be  a  judicious,  a
 justifiable,  economically  viable  policy
 or  investment  of  our  scarce  resources?
 The  Government  cannot  hold  that  it
 will  be  so,  it  does  not  hold  that  it  will
 be  so  Therefore,  Madam,  I  do  not
 want  to  go  further  into  the  many  other
 administrative  difficulties,  lke  dim-
 culties  in  identification  of  those  who
 are  entitled  to  this  allowance,  or  the
 relation  between  the  quantum  of  the
 allowance  and  the  duration  for  which
 this  allowance  would  be  claimed,  or
 the  relation  between  what  today  is
 the  actual  minimum—not  the  national
 minimum  wage—that  is  available,  and
 Rs.  150/~  or  Rs.  100/-  which  is  recom-
 mended,—it  js  quite  clear  to  anybody
 that  if  there  is  a  difference  between
 the  actual  minimum  and  the  figure
 that  is  proposed  now,  there  will  be  89
 incentive  in  favour  of  accepting  what
 is  hngher  than  what  is  lower.  These
 may  be  unpleasant,  but  these  are
 facts  of  life

 Madam,  I  do  not  want  to  take  more
 of  the  time  of  the  House  in  view  of
 your  bell.  I  have  always  obeyed  the
 Chair,  and  I  will  not  disobey  you.
 But  I  do  not  want  to  give  the  House
 the  impression  that  I  am  not  dealing
 with  all  the  arguments  that  my  hon.
 friends  opposite  raised.  About  Maha-
 rashtra,  West  Bengal  and  one  or  two
 other  States,  a  reference  was  made.
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 {Shri  Ravindra  Varma]
 I  do  not  want  to  say  anything  against
 the  experiments  that  are  being  carr.ed
 out  But  I  would  like  to  pomt  out
 that  in  the  case  of  Maharashtra  too,  it
 is  confined  to  the  rural  population
 and  the  figure  there  38  one  rupee  per
 day  if  employment  cannot  be  provided
 m  the  village  or  in  the  district  These
 are  all  very  different  from  what  the
 hon  Member  has  proposed  in  the  Bill
 and  giving  one  rupee  a  day  if  you
 cannot  give  unskilled  work  is  not
 on  all  fours  with  what  he  has  sug-
 gested  But  i:t  can  always  be  made  to
 look  as  though  it  is.  on  all  fours  by
 those  who  are  swept  away  by  emotion
 Therefore  thse  experiments  may  be
 useful  but  at  this  moment  is  the  Sov-
 ernment  in  a  position  to  accept  this
 commitme  it?  It  as  not  Now,  I
 would  like  to  tell  my  hon  friend,
 therefore  to  look  at  this  question  not
 from  the  point  of  \iew  of  scoring  a
 point  in  the  debate  or  making  a  sug
 gestion—he  is  a  person  capable  of
 mising  above  polemcs  and  party  con-
 siderations  I  have  the  greatest  respect
 for  my  hon  friend  “M  Lakkappa
 Is  he  surprised  at  hearing  such  praise?
 I  hope  he  does  not  blush  but  I  can
 assure  him  that  I  am  sincere  in  giving
 him  these  comphments  He  should,
 therefore  view  his  su,  cstion  more  as
 a  guideline  88  a  suggestion  as  the
 posting  of  something  which  Js  desir-
 able  and  not  as  something  which  has
 to  be  accepted  even  if  there  are  no
 resources  If  that  2s  not  the  outlook
 then  it  328  not  so  much  of  a  construc
 tive  outlook  as  it  would  be  f  it  is
 made  as  a  suggestion  for  considera
 tion

 My  hon  friend  Mr  George  for
 whom  I  have  great  respect  and  regard
 aimed  an  arrow  at  my  heart  I  pro-
 tected  it  in  good  time,  I  mean  my
 heart  not  his  arrow  He  referred
 mostly  to  the  question  of  employment
 opportunities  in  the  Gulf  areas  and
 the  fact  that  many  from  Kerala  have
 sought  employment  there  He  wantei
 a  survey  to  be  made  of  the  opportum
 ties  of  employment  there  The  Cov-
 ernment  28  dealing  with  these  prot-
 Jems  and  there  can  be  no  two  opinions
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 on  the  question  of  the  necessity  to
 make  full  utilisation  of  the  opportun.-
 ties  for  employment  in  those  areas
 consistent  with  the  necessity  to  pro-
 tect  the  interests  of  our  workers  who
 are  deployed  in  these  areas  This
 balance  has  to  be  struck  We  cannot
 just  be  swept  off  by  the  fact  that  there
 are  opportunities  We  have  also  to
 protect  our  citizens  who  seek  employ-
 ment  elsewhere  Subject  to  this,  the
 Government  is  keen,  and  is  anxious
 to  do  everything  possible  to  avail  of
 these  opportunities  I  don’t  think,
 Madam  I  should  take  more  time  of
 the  House  Thank  you

 SHRI  A  C  GEORGE  What  about
 the  Department  for  Overseas  Indians?

 SHRI  RAVINDRA  VARMA  He
 wants  a  Ministry  to  be  created  Per
 haps  his  idea  is  that  special  attention
 should  be  paid  to  their  problems  He
 is  not  so  particular  about  the  creation
 of  a  new  department  Perhaps  he
 would  be  satisfied  if  I  am  given  that
 portfolio  as  well  (Interruptions)  The
 spirit  behind  this  suggestion  35  quite
 acceptable  understandable  and  justifi-
 able  and  we  will  give  all  attention  to
 the  problems  he  has  posed  With
 these  words,  I  would  request  my
 honourable,  distinguised  friend  Mr
 Lakkappa  to  withdraw  the  pill,  since
 the  purpose  of  his  bill  hag  been
 achieved

 6.26  hrs.

 [Surrmmatt  ParvaTHr  KRISHNAN  in  the

 Char]
 SHRI  K  LAKKAPPA  (Tumkur)

 I  am  not  lke  the  Minister  who  was
 very  eloquent  in  his  reply,  and  who
 requested  me  to  withdraw  my  pill
 This  shows  the  pohcy  of  the  Govern-
 ment  in  fighting  this  important  pro-
 blem  in  India.

 Madam,  I  must  congratulate  all  the
 Members  and  colleagues  who  cut
 across  party  lines  and  supported  not
 only  the  sentiments  and  the  spirit
 behind  the  bill,  but  also  highlighted
 the  problem
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 ‘There  is  a  letter  written  recently
 by  the  father  of  one  unemployed  per-
 gon,  whose  name  is  Dr.  8.  K.  Bhasin.
 The  latter  is  the  only  son  of  his
 father.  The  young  man  is  frustrated.
 His  father  has  written  recently  to  Mr.
 Morarji  Desal;  and  he  hag  expressed
 in  it  his  feelings  about  this  unemploy-
 ment  problem.  The  unemployed
 young  man  ig  a  first-class  M.Sc.  and
 a  Ph.D.  in  Chemistry.  He  is  jobless
 since  1970.  I  don’t  want  to  read  out
 the  full  letter,  but  only  relevant
 portions.  The  letter  says:

 “We  are  having,  off  and  on,
 announcements  from  high  rostrums
 by  the  Minisers  and  other  high-
 ups;  but  do  you  believe  that  these
 verbal  hopes  will  solve  their  dis-
 tress?

 T  ask  for  apology;  and  you  will  not
 ming  that  several  members  of
 Janata  Parliamentary  Party  to-day
 sharply  criticize  the  Government
 for  not  fulfilling  the  expectations
 and  aspirations  of  the  people.”

 To-day  is  the  first  anniversary  of  the
 Janata  Government.  I  thought  you
 would  give  a  gift  to  the  unemployed
 people  on  this  day,  and  accept  my
 bill.  But  it  35  most  unfortunate  that
 ‘he  Minister  of  Labour  who  is  very
 eloquent  and  who  has  sympathy  for
 the  unemployed  persons,  could  not
 accept  my  smal]  suggestion  for  giving
 only  Rs  150/-  to  the  unemployed
 graduate  engineers.  He  has  even
 seen  Street  fights  in  this  regard;  and
 there  ;s  politics  in  jobs.  It  is  con-
 ducted  in  different  styles;  and  recently
 there  were  ugly  scenes  in  Bihar.  In
 Maharashtra  it  will  be  done  from  the
 regional  point  of  view,  through  Shiv
 Sena.  Elsewhere,  the  sons-of-the-soil
 theory,  that  was  adumbrated  by  the
 hon.  Health  Minister,  in  Rae  Bareli
 recently,  will  be  there.  There  will
 be  an  explosive  situation,  as  a  result
 of  which  you  will  see  that  every-
 body,  irrespective  of  party  affilia-
 tions,  will  be  blown  off.  Therefore,
 I  would  request  the  Minister  not  to
 shed  crocodile  tears  on  this  subject— when  a  small,  tiny  State  like  Kerala
 ig  able  to  do  something.  For  the
 benefit  of  the  hon.  Minister,  |  would
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 like  to  quote  something  on  the
 subject.  Under  this  Unemployment
 Relief  Scheme,  the  unemployed  both
 men  and  women,  whose  names  are
 on  the  live  register  of  the  employ-
 ment  exchanges  and  who  have  not
 secured  any  employment,  for  five
 years  whose  family’s  annual  income
 does  not  exceed  Rs.  4,000  will  be
 paid  Rs.  400  per  annum.  A  small
 State  like  Kerala  has  organised  a
 scheme  to  meet  the  situation,  In
 Punjab  also  they  are  giving  an
 allowance  to  the  jobless;  so  also
 West  Bengal.  In  Karnataka  they
 have  started  by  saying  that  jobs  will
 be  provided  to  those  people  whose
 annual  income  js  less  than  Rs.  3,000.
 Maharashtra  also  have  got  a  similar
 scheme.

 When  the  various  States  are
 focussing  their  attantion  on  this  pro-
 blem  what  ig  it  that  the  Janata
 Government  is  doing.  Today  they
 are  celebrating  their  anniversary.  I
 think  jit  will  be  the  last  anniversary,
 if  you  do  not  change  your  attitude
 towards  this  problem.

 The  difficulty  is  that  we  are
 calculating  the  money  in  geome-
 trical  ratio  while  the  unemploy-
 ment  is  calculateqg  in  arithmetical
 ratio.  Further,  the  population  ig  in-
 creasing  at  a  fast  rate.  These  are  the
 problems  which  we  have  to  face.

 These  problems  cannot  be  looked
 into  easily.  They  cannot  be  solved
 in  an  easy  and  lazy  manner  because
 it  is  gigantic  in  nature.  When  you
 cannot  accept  a  sma’!  suggestion  made
 by  me,  how  can  you  solve  the  pro-
 blem.  Your  argument  could  not  con-
 vince,  not  only  the  sponsor  of  the
 Bill  but  even  the  Janata  Party  Mem-
 bers.  There  are  youngsters,  pro-
 gressive  members,  on  that  side  and
 one  day  they  will  revolt  against  your
 authority,  because  you  have  not  met
 even  the  minimum  necessities  of  the
 unemployed  people.  You  have  not
 met  any  of  my  points,  nor  come  out
 with  any  proposal,

 My  hon,  friend  was  referring  to
 resources.  You  have  got  Rs.  20,000
 crores  of  black  money  and  more  than
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 Rs.  5,000  crores  of  arrears  of  income-
 tax  from  the  monopoly  houses.  Why
 do  you  not  collect  it?  Wht  is  the
 Government  doing?  For  whom  are
 you  thinking  of  providing  relief
 measuses?  Is  it  to  the  monopoly
 fhouses  and  blackmarketeers?  You  say
 that  you  cannot  augment  resources  to
 provide  relief  to  the  unemployed
 graduates,  engineers  and  agricul-
 turists.  You  have  not  come  forward
 with  even  one  programme  that  is
 envisaged  in  the  budget.

 MR.  CHAIRMAN:  You  have  made
 your  point.  Now  you  have  to  con-
 clude.

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  This  is  not
 the  problem  of  a  political  party.  I
 am  not  forcing  you  to  commit  your-
 self  to  one  particular  line.  It  is  a
 Teal  problem  which  ig  facing  the
 country,  whfth  cuts  across  all  politi-
 cal  parties.  If  you  do  not  agree  to
 this  proposal,  people  will  wonder
 whether  there  is  any  government  at
 all  which  is  functioning  in  the  country.
 So,  I  say  that  you  must  concede  this
 Bill.  Show  a  good  gesture  and  con-
 eede  this  Bill.

 It  ig  not  a  complicated  Bill.  ‘You
 need  not  give  doles  to  everybody
 It  is  only  for  a  short  term  till  they
 get  a  job  If  you  have  programmes
 and  schemes  for  bulding  agriculatural
 and  industria]  infra-structure  in  all
 the  villages  where  the  unemployed
 people  are  living,  they  wil]  at  least
 have  confidence  in  the  future  of  the
 country.

 MR.  CHAIRMAN:  Mr.  Lakkappa,
 earlier  you  have  agreed  that  a  portion
 of  your  time  may  be  given  to  Shri
 Basu.  So,  you  should  conclude  now.
 It  is  not  fair  to  prolong  it.

 SHRI  K.  LAKKAPPA:
 another  three  minutes.

 MR  CHAIRMAN:  Only  one
 minute

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  He  has
 even  gone  to  the  extent  of  suggest-
 ing  an  amendment  of  the  Constitution
 guaranteeing  the  right  to  work.  So,
 this  is  not  new  thinking,  this  is  pro-
 @tesive  thinking  developing  in  the

 I  want
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 minds  of  ahe  younger  generation.  I
 do  not  know  how  they  are  thinking
 in  the  Janete  Party.

 My  hon.  friend’s  arguments  will  not
 be  conceded  by  any  right-thinking
 person.  If  you  go  not  accept  my  Bill,
 I  think  the  Janata  Party  is  not  only
 not  serving  the  nation,  but  you  will
 also  pay  for  it.  There  will  be  an
 upsurge  against  the  Janata  Party  by
 the  younger  generation  of  this  coun-
 try,  and  there  will  be  a  total  revolu-
 tion  to  remove  the  Janata  Party.

 With  these  words,  I  request  the  hon.
 Minister  to  change  his  mind,  to  take
 a  realistic  and  human  approach  to  the
 problem.  I  hope  he  will  accept  my
 Bill.

 MR  CHAIRMAN:  The  Minister
 had  made  a  request  that  you  with-
 draw  the  Bill  So,  I  would  like  to
 know  whether  you  wish  to  withdraw
 the  Bill.

 SHRI  K.  LAKKAPPA:
 hag  changed  his  mind.

 SHRI  RAVINDRA  VARMA  We
 will  give  full  consideration  to  all  the
 arguments  he  has  advanced.  I  once
 again  request  him  to  withdraw  the
 Bill.

 SHRI  K  LAKKAPPA:  No,  I  will
 not  withdraw  the  Bill.

 MR.  CHAIRMAN:  Now,  I  put  the
 Bill  moved  by  Shri  Lakkappa  to  vote.
 The  question  is:

 “That  the  Bill  to  provide  for  com-
 pulsory  payment  of  allowance  to  all
 unemployed  persons  in  the  country
 be  taken  into  consideration.”

 The  motion  was  negatived.

 I  hope  he

 6.40  hrs,
 MENTAL  HEALTH  BILL

 DR.  SUSHILA  NAYAR  (Jhansi):  I
 beg  to  move®:

 “That  the  Bill  ¢o  consolidate  and
 amend  the  law  relating  to  the  treat-
 ment  and  care  of  mentally  ill  per-
 sons,  to  make  better  provision  with
 respect  to  their  property  and  affairs
 and  for  matters  connected  there-
 with  or  incidental  thereto,  be  aken
 into  corstderation.”

 *Moved  with  the  recommendation  of  the  President.
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 Madam,  Chairman,  J  am  very  happy
 teday  that  at  last  after  more  than  22
 years  this  House  ha,  found  time  to
 discuss  the  Mental  Health  Bill—a
 Bill  to  take  care  of  those  people  who
 are  mentally  ill,  disturbed  and  to  make
 arangements  for  their  treatment  and
 proper  care  as  well  as  for  taking  care
 of  their  properties,  etc.

 The  mentally  ill  in  our  country,  I
 regret  to  say,  have  not  received  pro-
 per  attention.  The  law  that  governs
 their  treatment  and  care  has  been
 allowed  to  become  completely  out-
 moded,  The  Indian  Lunacy  Act  was
 passed  in  9l2  when  very  little  was
 known  with  regard  to  the  treatment  of
 mentally  ill  people.  They  were  just
 detained  in  gsocalleq  mental  asylums
 which  provided  a  custodial  care  The
 idea  was  to  protect  them  from  society
 and  to  protect  society  from  the  men-
 tally  ill.  Little  was  done  beyond
 providing  them  with  custodial  care
 in  these  asylums.  The  atmosphere  in
 these  asylums  was  full  of  despond-
 dency  and  despair  for  the  patients  as
 well  ag  for  the  staff.  Hardly  any
 patient  who  came  into  these  institu-
 tions,  left  with  the  reult  that  there
 was  overcrowding  and  poor  facilities.
 Madam,  you  must  have  read  in  the
 papers  two  year  ago  or  perh@p.  last
 year  that  a  large  number  of  menta!ly
 sick  people  in  the  Mental  Hospital  in
 Srinagar  died  of  cold.  It  wos  after
 that  they  started  some  sort  of  heating
 arrangement.  The  blanket,  provided
 for  them  were  often  stolen  by  the
 staff.  Some  steps  have  been  taken  to
 guard  against  that  type  of  thing.  I
 am  just  mentioning  this  incident  to
 show  how  badly  those  in  the  mental
 asylums  and  mental  hospitals  have
 been  neglected  in  the  past.  No  doctor
 really  wanted  to  go  to  work  jn  these
 hospitals.  Those  who  are  _  posted
 there,  took  it  ag  a  punishment.  There
 was  hardly  any  training  give>  to  the
 doctors  in  the  past  for  giving  proper
 treatment  and  proper  care  lo  the  men-
 tally  sick.  If  in  spite  of  all  these
 handicaps,  a  patient  did  occasionally
 recover  due  to  the  gturdiness  within
 ee

 his  own  mind,  there  were  endless
 difficulties  in  the  discharge  of  the
 patient  from  the  hospital,  because  the
 visitors  who  had  to  apprcve  of  his
 discharge  often  wanted  to  be  perfectly
 sure  that  there  was  not  the  least  bit
 of  insanity  left  in  the  patient.

 Not  only  was  the  discharge  difficult,
 the  admisaion  to  the  hospitals  was
 also  equally  difficult.  There  was  9
 cumbersome  procedure  wader  which
 the  magistrates  had  to  mae  an  order
 of  deterition  and,  someii.rnes,  it  89
 happened  that  there  was  an  emer-
 gency,  ang  tne  patient  was  very
 violent  of  very  ill  and  needeq  imme-
 diate  admission  and  treatment  but  it
 was  not  possible  to  get  him  ad:nitted,
 so  that  it  was  an  ordeal  for  the  family
 of  the  mentally  sick  person.  Because
 of  the  demoralisation  that  hag  set  in
 the  staff  and  because  of  the  over-
 crowding,  the  conditions  in  these
 assylums  went  on  deteriorating  in-
 stead  of  improving.  Nobody  went  to
 inspect  them;  nobody  laid  any  gstan-
 dards  as  to  the  minimum  _require-
 ments  that  must  be  met.  If  we  really want  to  go  into  all  these  things  and
 decide  and  determine  how  much
 harm  and  damage  has  been  done,  how
 much  suffering  has  been  caused,  it
 may  be  necessary  set  up  an  inquiry
 commission  to  know  fully  the  con-
 ditions  of  our  existing  mental  hos-
 pitals  and  to  become  fully  aware  of
 the  adverse  results  of  the  anachro-
 nistic  Indian  Lunancy  Act  of  4972
 as  it  has  been  mirrored  in  these  ex-
 isting  institutions.

 I  know,  the  hon  Minister  is  g  very
 kind-hearteq  person.  If  he  pays  one
 visit  to  some  of  these  hospitals,  his
 heart  will  cry  out  for  them...,

 AN  HON.  MEMBER:  He  will  go
 mad!

 DR.  SUSHILA  NAYAR;  ॥  do  not
 think  that  he  will  go  mad,  but,  I  think
 he  will  surely  do  something  for  the
 mad  people.

 During  the  last  four  decades,  a
 revolutionary  change  has  come  about

 *Moved  with  the  recommendation  of  the  President.
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 in  the  treatment  of  the  mentally  sick
 A  great  deal  of  progress  has  been
 made  the  world  over  and  effective
 treatment  methods,  such  as,  an  effec-
 tive  array  of  drugs  and_  effective
 methodology  of  psycho-thereapy  and
 electric  treatment  are  now  available.
 Certain  psycho-social  therapeutic
 procedures  both  with  the  patients  and
 with  familes  ang  groups,  what  is
 known  as  group  psycho-therapy  and
 mainpulations  of  social  environment
 have  also  become  available  in  the
 service  of  the  mentally  sick.  The
 outcome  of  mental  disorder  is  no
 longer  as  despondent  as  it  used  to  be.
 In  fact,  a  majority  of  the  mentally
 sick,  if  they  are  taken  care  of  at  an
 early  sage,  complete  recover.  I
 know  of  several  instances  of  brilliant
 young  people  who  are  very  sensitive
 and  highly  intellectual  who  break
 down  under  the  stress  and  strain  of
 modern  life  but,  with  proper  care
 and  treatment,  they  fully  recover  and
 become  valuable  members  of  society

 It  is  necessary  in  the  light  of  this
 our  mentally  ill  people  be  enabled  to
 receive  treatment  as  expeditiously  as
 possible  and  as  competently  as  possi-
 ble  Yet  the  olq  Lunacy  Act  stands
 in  the  way  by  raking  hospital  admis-
 slon  a  cumbersome  procedure  and  out-
 patient  treatment  is  not  just  avail-
 able  in  the  majority  of  cases.

 “A  large  section  of  the  mentally  ill
 can  now  be  treated  at  the  out-patient
 department  if  proper  facilitie.  are  pro-
 vided  The  old  Act  did  not  envisage
 that;  similarly.  the  old  Act  did  not
 envisage  the  possibility  of  providing
 nursing  homes  for  the  care  of  men-
 tally  sick.

 The  Bill  that  ]  am  presenting  be-
 fore  this  hon.  House  for  their  consi-
 deration  intends  to  remove  some  of
 these  impediments  and  shortcomings.
 It  lays  emphasis  on  the  provision  of
 treatment  and  restoration  of  health
 to  the  mentally  sick  people.  That  is
 why,  I  have  called  this  Bill  “Mental
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 Health  Bill  and  not  Lunacy  Act  as  it
 was  done  in  the  past.  It  seelss  not
 only  to  consolidate  and  amend  the
 law  relating  to  the  treatment  and  care
 of  the  mentally  ill,  but  also  lays
 down  certain  provisions  with  respect
 tq  their  property  and  affairs,  so  that,
 property  and  affairs  of  the  mentally
 sick  can  be  taken  proper  care  of.  I
 came  to  know  of  a  pathetic  case
 three-four  years  ago.  A  woman
 wrote  to  me  a  letter  saying  that  her
 father  was  mentally  sick.  He  was
 a  retired  army  officer.  His  pension
 was  due  to  him.  But  in  order  to  get
 his  pension  he  had  to  go  to  sign  the
 papers,  which  he  was  not  capable  of.
 So,  he  was  not  able  to  get  his  pen-
 sion.  The  poor  woman  had  _  been
 knocking  from  pillar  to  post  for
 getting  any  relief.  By  the  time  I
 got  a  reply  from  the  power  that  be,
 I  did  not  know  what  had  happened
 to  her  and  her  father.  J  lost  all  con-
 tacts  from  them  and  my  letter  came
 back  undelivered.

 Some  of  the  outstanding  points  of
 this  Bill  are:

 While  it  prescribes  procedures  for
 licensing  of  mental  hospitals  and
 nursing  homes,  it  also  provides  for
 periodic  inspections  and  =  certain
 minimum  standards  to  be  prescribed
 by  the  Government  or  by  any  agency
 that  may  be  given  this  responsibility
 by  the  Government  under  the  law.
 The  periodic  inspections  are  there  to
 make  sure  that  these  provisions  are
 met  in  actual]  practice,  and  the  men-
 tally  sick  are  not  being  neglected.
 There  is  also  penalty  prescribed  for
 establishing  and  maintaining  such  a
 hospital  or  nursing  home  in  contra-
 vention  of  the  requirements  laid
 down  in  the  law.

 The  Bill  also  seeks  to  provide  for
 treatment  facilities  being  made  more
 easily  available  to  the  mentally  sick,
 especially  for  emergency  admission
 on  the  initiative  of  a  doctor  or  a
 family  member  or  friend  for  a  period of  72  hours  which  may  be  extended
 upto  0  days  at  the  discretion  of  the
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 Medical  Officer  Incharge  of  the  Men-
 tal  Hospital  er  the  nursing  home.

 It  also  provides  for  voluntary  ad-
 mission  of  the  mentally  sick.  A  per-
 son,  who,  in  the  early  stage,  knows
 or  is  aware  that  he  is  getting  sick
 and  he  may  geek  assistance.  Admis-
 sion  can  be  givem  at  his  request  and
 he  can  also  be  discharged  at  his  re-
 quest,  whereas  the  present  procedure
 as  that  since  there  has  to  be  detention
 order,  it  is  necessary  to  get  the  release
 order.  It  is  extremely  difficult  and  it
 is  a  cumbersome  procedure.

 The  Bill  seeks  to  amend  the  proce-
 dure  for  obtaining  a  ‘Reception
 Order’,  and  also  provides  for  an  ap-
 peal  against  the  order  of  a  Magistrate.
 There  are  cases  where  vindictive
 relatives,  who  may  have  their  eye  on
 the  property  of  a  mentally  sick  per-
 son  or  of  a  person  whom  they  would
 like  to  have  declared  as  mentally
 sick,  got  fraudulent  orders  for  the
 admission  of  a  such  person  and  in
 the  past  there  was  no  way  in  which
 such  a  person  or  his  friends  could
 appeal  against  such  a  detention  order.
 But  under  this  new  law,  it  can  be
 done.

 The  Bill  also  makes  it  obligatory
 for  the  licensed  mental  hospitals  and
 mental  nursing  homes  to  provide  out-
 patient  treatment  facilities  for  those
 of  the  mentally  ill]  whose  condition
 does  not  warrant  admission  in  the
 hospital  and  who  can  be  taken  care
 of  as  out-patients.  Even  for  more
 sick  people,  who  are  not  violent,
 there  is  a  provision  in  several  coun-
 tries  for  day  care  centres,  and  that
 also  can  be  arranged  under  this  Bill.

 The  Bill  also  provides  for  powers
 for  the  police  to  initiate  action—
 which  they  could  not  do  in  the  past—
 for  the  care  of  the  mentally  sick  peo-
 Ple  who  may  be  cruelly  treated  by
 their  families  or  relatives  with  whom
 they  might  be  staying,  and  to  ensure
 that  they  are  taken  proper  care  of
 and  proper  control  is  exercised.

 This  Bill  attempts  to  rationalise
 and  suitably  amend  the  provisions  in
 respect  of  the  management  of  pro-
 perty  and  affairs  of  the  mentally  ill
 and  matters  connected  therewith  or
 incidental  thereto.  It  is  extremely
 important  that  this  be  done.

 As  such,  it  is  a  progressive  legis-
 lation  and  a  necessary  measure  which
 merits  full  consideration  and  early
 adoption.

 In  fact,  I  may  say  that  this  Bill  is
 long  overdue.  The  national  and
 professional  body  of  experts  concern-~
 ed  with  the  care  of  the  mentally  ill,
 that  is,  the  Indian  Psychiatric  Society,
 had  prepared  a  Draft  Bill  and  sent
 it  to  the  Government  of  India  as  early
 as  1950.  Almost  every  year  since
 then,  this  Society  has  been  urging
 on  the  Government,  through  various
 Resolutions  passed  in  their  meetings,
 to  pass  the  Bill,  but  it  is  unfortunate
 that  Parliament,  over  all  these  years,
 has  not  found  the  time  to  even  in-
 troduce  the  Bill.  This  delay  is  un-
 conscionable.  I  know,  the  Minister
 might  say,  ‘Now,  we  propose  to  bring
 such  Bill.’  I  may  tell  the  Minister
 that,  when  I  was  sitting  in  that  chair,
 I  also  said  the  same  thing—'We  are
 going  to  bring  it’.  In  fact,  we  had
 every  intention  to  do  so,  but  Parlia-
 ment  never  found  the  time  for  it.  It
 48  for  this  reason  that  I  have  taken
 it  upon  myself  to  introduce  it  ag  a
 Private  Member’s  Bill.  May  be,
 there  are  certain  shortcomings;  some
 improvements  may  be  possible.  But
 let  us  proceed,  let  us  go  at  least  a
 few  steps  forward  from  the  present
 situation  by  adopting  this  Bill.  It
 will  give  considerable  relief  to  ‘he
 mentally  sick  if  the  Bill.  as  r  have
 introduced  it,  is  p  d.  Amend:  ts
 can  be  brought  up  later  on.  If  the
 Minister  ig  very  keen  that  certain  fur-
 ther  improvements  be  made  right  now,
 the  Minister  can  agree  that  we  send  it
 to  a  Select  Committee  but  let  him  not
 tell  me  to  withdraw  it  on  the  plea  that
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 {Dr.  Sushila  Nayar}  dong  than  we  would  be  able  to  do
 otherwise, they  will  bring  an  official  Bill,  be-

 cause  that  will  again  be  delaying  tac-
 tics.  It  will  not  be  fair  to  the  men-
 tally  sick—the  large  number  of  men-
 tally  sick  in  this  country.
 वा  brs

 Madam,  I  have  had  some  close
 friends—brilliant  young  people—who
 have  suffered.  I  have  seen  their
 suffering  with  my  own  eyes  and  I
 have  seen  what  good  and  timely  treat.
 ment  can  do  for  such  sick  people. It  ig  for  this  reason  and  because  I
 want  all  the  people  in  the  country,
 who  can  be  benefited  by  adequate  and
 timely  treatment  for  mental  diseases
 to  get  this  facility  and  treatment  bene.
 fit,  that  I  am  so  eager  and  so  anxious
 that  this  Bill  be  passed  as  expeditious
 ly  as  ig  humanly  possible.  I  am  sure
 it  will  get  sympathetic  consideration
 from  the  Hon.  Members  of  this  House
 who,  I  am  gure,  are  motivated  by  the
 highest  humane  considerations  and
 compassion  for  those  unfortunate
 among  us  who  happen  to  be  afflicted
 with  mental  illness.

 Madam,  there  is  a  terrible  stigma
 attached  to  mental  illness.
 Mental  illness  is  like  any
 Other  physical  illness:  there  is  no
 reason  why  we  should  attach  this
 stigma  to  mental  illness.  Any  of  us  in
 this  House  may  face  the  situation  of  a
 near  and  dear  one  getting  mentally  ill.
 Therefore,  it  is  very  necessary  that  this
 Hon.  House  adopts  this  Bill  to  ensure
 that  there  is  proper  care,  early  care
 and  adequate  care  for  the  mentally  ill
 and  that  they  are  given  a  chance  to
 onCe  again  integrate  themselves  into
 normal  healthy  society.  Many  of  them
 are,  ay  I  have  sag  already,  brilliant
 People  and  they  can  make  consider-
 ble  contribution  for  the  good  of  the
 country,  provided  they  are  given  a chance  We  should  make  that  possible to  whatever  extent  it  may  be  feasible
 with  our  limited  resources.  I  know
 that  our  resources  are  limited  but,  if we  use  them  wisely  in  the  way  propos. ed  in  this  Bill  much  more  can  be

 With  these  words,  I  request  the  Hon.
 House  to  take  the  Bill  into  conmdera-
 tion.

 MR.  CHAIRMAN;  Motion  moved:
 “That  the  Bill  to  consolidate  and

 amend  the  law  relating  to  the  treat-
 ment  and  care  of  mentally  ill  per-
 8078  to  make  better  provision  with
 respect  to  their  property  and  affairs
 and  for  matters  connected  therewith
 or  incidental  thereto,  be  taken  into
 consideration.”

 There  is  one  amendment  to  the
 consideration  motion  by  Mr,  Yuvraj.
 But  he  is  not  here  and  so  it  lapses.
 Now,  Dr.  Saradish  Roy.

 DR.  SARADISH  ROY  (Bolpur):  At
 the  outset  I  must  congratulate  madam
 Dr.  Sushila  Nayar  for  bringin:  forth
 such  a  Bill.  In  the  last  several  years,
 during  the  term  of  the  last  Lok  Subha
 I  personally  tried  to  put  certain  ques-
 tions  in  the  House  regarding  the  re-
 pealing  of  the  Lunacy  Act  and  bring-
 ing  forth  a  Bill  for  Mental  Treatment.
 On  several  occasiong  this  matter  was
 discussed  in  the  Consultative  Com-
 mittee  meetings  and  the  Minister  as-
 sured  us  that  this  was  under  active
 consideration.  Sometimes  it  way  said
 that  the  draft  of  the  Bill  has  been  pre-
 pared:  sometimes  it  was  saig  that  it
 has  been  sent  to  the  Legislative
 Department  for  the  approval,  and  so
 on.  During  this  regime  of  the  present
 Health  Munster  also,  [  raised  this
 point  in  the  Consultative  Committee
 mectings  about  the  repeal  of  the  Luna-
 cy  Act  so  thaf,  for  the  treatment  of  the
 mentally  ill,  g  proper  Bill  can  be  in-
 troduced  in  this  House.  But  nothing
 happened.  Ag  Dr.  Sushila  Nayar  has
 said,  this  has  been  the  crying  demand,
 not  only  from  members  of  the  Medical
 profession  but  also  from  members  of
 the  Bar.  Only  last  year  the  Chief
 Justice  of  Calcutta  High  Court  while
 opening  a  mental  hospital  strongly
 recommended  the  repeal  ef  the  Lunacy
 Act.  It  is  derogatory  and  inhuman  in
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 the  sense  that  we  should  treat  the  men.
 tal  patients  in  a  humanly  manner,  but
 the  Act  does  not  envisage  treating
 these  persons  in  a  human  manner.
 This  Lunacy  Act  is  on  the  model  of
 the  Brittsh  Act  which  was  enacted
 some  time  in  i905-6  and  in  our
 country  it  was  enacted  in  1912.  Since
 then  during  the  last  sixty-six  yeers,
 only  on  three  or  tour  occasion,  certain
 amendments  were  made  to  the  Act
 here,  whereas  the  Bmtisherg  have  re
 pealed  their  Lunacy  Act  and  aave
 brought  another  one  taking  into  consi-
 deration  the  modern  thinking  about
 the  treatment  of  the  mental  patients,
 In  our  country,  however,  we  have  not
 been  able  to  get  any  time  to  think  over
 this  matter,  though  the  specialists  in
 the  field  and  the  judiciary  have  been
 repeatedly  uskiny  for  repealing  the
 old  Lunacy  Act,  There  hag  been  &
 demand  to  have  a  model  Act  for  traut.
 men,  of  these  mental  patients,  but
 nothing  has  yet  been  done.

 Now,  that  Dr.  Sushila  Nayar  has
 introduced  this  Bill,  I  would  suggest
 that  this  should  be  taken  as  a  model
 Bill;  Minister  may  accept  that  and  a
 Joint  Select  Committee  of  both  the
 House  may  be  asked  to  consider  it.  We
 were  told  in  the  Consultative  Commit-
 tee  that  the  Ministry  has  also  prepared a  draft  Bill  and  we  were  also  told
 about  certain  sahent  features  of  that
 Bill  J  must  confess  that  those  fea-
 tures  are  very  good.  All  those  features
 may  not  be  here  in  this  Bill;  I  am  not
 ब  legal  person.  but  I  think,  this  Bill
 should  be  given  a  proper  consideration
 betore  we  adopt  it,  I  would  request the  Minister  not  to  take  it  ac  a  prestige
 issue  because  this  is  a  non-official  {4i0), but  accept  it  to  refer  this  Bill  to  a
 Joint  Select  Committee  of  both  the
 Houseg  along  with  the  Government
 draft  so  that  we  have  before  us  a
 well-considered  Bill

 During  the  past  many  years  since this  Act  is  there,  we  have  been  treat-
 ing  the  mental  patients  as  lunatics, not  as  human  beings.  In  West  Bengal
 there  are  several  thousands  of  such
 people;  they  are  in  the  jails  as  Junatic
 convicts;  they  are  not  treateq  as

 human  beings.  A  large  number  of
 them  are  also  loitering  outside.  When
 they  become  violent,  they  are  put  in
 the  jails;  the  jails  are  overcrowded
 with  them.

 The  present  day  advance  in  med‘cal
 science  has  enabled  us  to  acquire  more
 Knowledge  to  treat  this  disease  scienfi-
 tally.  The  number  of  menta)  patients
 now-a-days  has  also  gone  up  due  to  the
 advance  of  technology  and  modern  day strain  and  stresses  as  compared  to  the
 old  days.  We  must  treat  these  patiente. in  a  human  manner  so  that  they  can
 recover  to  their  normal  life.  The  old
 Act  does  not  treat  such  persons  in  a
 humane  manner.  There  is  a  new  pro- vision  in  this  Bill  about  the  proverty
 rights  etc,  there  are  also  certain  res-
 trictions  as  well.  {  do  not  know,  how
 far  these  would  be  helpful.  As  |  said,
 we  must  treat  such  persons  at  if
 suffering  from  a  disease  and  treat  them
 bumanely.  This  stigma  of  lunatics

 must  go.

 I  would  request  the  hon.  Minister  to
 accept  this  Bill  as  a  basis  and  refer  it
 to  a  Joint  Select  Committee  of  the  two
 Houses  along  with  the  Government
 draft  so  that  the  Committee  consi-
 ders  it  in  all  :ts  aspects  and  comes  out
 with  a  well-considered  Bill.

 With  these  words,  I  once  again  con-
 gratulate  Dr.  Sushila  Nayar  for  bring-
 ing  such  g  Bill  in  the  House

 wt  geo  एल०  पटवारी:  (मंगलदाई):
 समापति  महोदय,  मैं  डा०  सुशीला  नैयर  जी
 के  बिल  का  समर्थेन  करने  के  लिए  खड़ा  हुभा
 है  १  उनका  यह  बिल  बहुत  ही  पमयोपयोगी
 हैं  ।  हमारे  देश  में  जब  इस  सम्बन्ध  मे  पहला
 कानून  पास  किया  गया  था,  उसका  झाघार
 मानवीय  नही  था  ।  अंग्रेजों  ने  इसको  बहुत
 महत्व  नहीं  दिया  था,.  उनकी  भावना  ऐसी
 नहीं  थी  कि  इस  बात  को  देखा  जाये  कि
 मनृध्य  किस  कारण  से  इस  बीमारी  से  ग्रस्त
 होता  है  ।
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 [श्री  एच०  एल०  पटवारी]
 सोभाग्य  से  हमारे  पूर्वांचल  में,  मेरे

 जिले  में  एक  ऐसा  भ्रस्पताल  है,  जिसे  मेन्टल

 हास्पिटल  कहते  है  भौर  जिसने  भ्रभी  हाल  मे
 झपना  00  साल  का  जन्मोत्सव  मनाया  |
 उसमें  मैं  भी  शामिल  हुआ  था  और  मैंने  वहा
 देखा  कि  देश  के  बहुत  से  विद्वान  लोग  जाये,
 जिन्होने  इस  बात  पर  बल  दिया  कि  अब

 हमारे  देश  में  मेन्टल  रोग  के  रोगी  को  रोगी
 समझा  जाय  |  |  झगर  आप  इस  बात  का
 पता  लगाने  की  चेष्टा  करेगे  कि  हमारे  देश  मे

 यह  रोग  कैसे  होता  है--तो  ापकों  मालूम
 होगा  कि  जो  व्यक्ति  समाज से  प्रेम  करता  है
 जिसको  समाज  के  प्रति  माया  है,  देश  के  प्रति
 माया  है,  सिन्‍्सीयरिटी  के  प्रति  माया  है,
 सामाजिक  श्र  खला  को  बनाये  रखने  के  प्रति
 माया  है,  ऐसा  व्यक्ति  जब  किसी  जुल्म  को
 देखता  है,  तो  वह  उसे  बरदाश्त  नहीं  कर  पाता
 है  भर  इसी  वजह  से  उसको  बीमारी  हो
 जाती  है

 अभी  जैसे  पिछले  दिनो  एमर्जेसी  &  हुआ---
 उस  समय  काफी  लोग  उन  अल्याचारों  को,
 उन  जूल्मो  को  देख  कर  बीमार  होने  लगे
 थे  ।  आज  जिस  देश  में  समाज  व्यवस्था

 टूट  रही  है,  लोग  न्याय  से  वचित  हो  रहे  है---
 बहा  लोगों  पर  इसका  प्रभाव  पड़ना  स्वाभाविक
 है  भ्राज  शडपूल्द  कास्टस,  शडयुल्ड  ट्राइब्स
 और  बकवर्ड  क्लासेज  के  लिये  सिजिवशन  करने
 की  बात  हो  रही  है,  लेविन  कुछ  लोगों  का
 कहना  है  कि  र्जिवेंगन  उन  लागा  के  लिये
 करता  चाहिये  जां  इसका  विरोध  करते  है

 मेरे  पास  कह्छ  ट्राइवल  लोग  आए--उनवा
 कहना  था  कि  जैसे  देश  में  ब्राह्मण  लॉग  है--
 उनके  लिय  रिजर्वेशन  होना  चाहिये  ।  देश  में
 ब्राद्मणो  की  सख्या  जितनी  है,  उस  के  हिसाब
 से  रिजवेगन  कर  दीजिये,  बाकी  स्थान  दूसरों
 को  दिये  जाने  चाहिये  ।  जो  लोग  रिजर्वेशन
 के  लिये  चिल्लाते  है--होता  क्‍या  है  ?

 शडयूल्ह  कास्टस  को  i0  परसेंट  दे  दिया,
 बाकी  का  60  परसेंट  खुद  ले  जाते  है  ।  मैं

 पूछता  हु--वे  क्सिका  हक  खाते  है  ।  देश
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 की  यही  बीमारी  है  |  इसलिये  मैं  समझता
 है  कि  eto  नैयर  का  बिल  बहुत  महत्वपूर्ण
 है  और  मैं  मत्ती  महीदय  से  अनुरोध  करता  हू
 कि  वे  इसको  जरूर  स्वीकार  करें।  आप  चाहे  तो
 इसको  सेलेक्ट  कमेटी  को  भेज  दे,  जिसको
 डा०  नैयर  भी  स्वीकार  करती  है  1

 भरा  विचार  है  कि  देश  की  समस्या  के
 साथ  मेन्‍्टल  की  बीमारी  जुडी  हुई  है  |  इसके
 लिये  किसको  दोष  देंगे  ?  ाज  सवेरे  ही
 हमारे  साठ  साहब  ने  कहा  था--यूनिर्वासटी
 में  क्या  हो  रहा  है  ?  मैं  जिस  घर  मे  रहता  हू--
 उसके  पीछे  कल  रात  i:  महिलाझों  को
 लाया  गया  और  उनको  ट्रेनिंग  दी  गई--
 “इन्दिरा  जी  जिन्दाबाद  कहो,  मोरारजी
 देसाई  मुर्दाबाद  कहो  ।  जहा  ऐसी  ट्रेनिंग
 दी  जाती  है  और  वे  लोग  जो  देश  को  और
 समाज  को  प्यार  करते  है--जब  ऐसा  सुनेंगे
 तो  आप  बतलाइय,  उन  पर  इसका  क्‍या
 प्रभाव  पडेगा,  वे  बीमार  नहीं  होगे  तो  क्‍या
 होगा  ?  ये  क्‍या  करते  है  ?  रात  को
 महिलाओ  को  लाकर  ट्रेनिंग  देते  है  कि  यह  कहा
 “इन्दिरा  गाधी  की  जय  जब  बे  यह  कहती
 है  कि  हम  यह  केसे  कहे  क्योकि  और  लाग
 उनकी  बुराई  करते  है  शौर  उनको  अच्छा
 नहीं  कहते  है,  ता  य  कहते  है  कि  तुम  ऐसा
 क्हों  भौर  तुम्हारा  कुछ  बन्दोबस्स  हो  जाएगा।
 इस  तरह  की  हवा  ये  देश  में  फैला  रहे  है  ny

 स्वास्थ्य  झोर  परिजार  कल्याण  मली
 (श्री  राज  नारायण)  जो  लोग  ऐसा
 सिखाते  है  उनको  कहा  रखा  जाए  ।

 शी  एच०  एल०  पटवारी  उस  के  लिये
 मेरा  यह  सुझाव  है  कि  श्राप  एक  बिल  लाए
 शौर  उसको  सेलेक्ट  कमेटी  में  भेजे  जिसमें  एक
 मेन्टल  होस्पीटल  बनाने  की  व्यवस्था  हो  झौर
 उसम  इस  तरह  की  ट्रेनिंग  देने  वालो  को  रखा
 जाए  a  इस  तरह  के  जो  लोग  हैं,  वे  मेन्टली
 बीमार  #,  साठे  साहब  मेन्टली  बीमार  है
 झौर  ये  मानतीय  सदस्य  भी  बीसार  हैं
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 इस  तरह  को  मेन्टल  बीमारी  को  रोकने  के
 लिए  प्रापको  कुछ  करना  होगा  ।

 SHRI  fom  M.  STEPHEN  (Idukki):
 Please  note  down  how  he  is  expressing

 MR.  CHAIRMAN:  His  point  is.  if
 you  are  put  in  the  select  Committee
 you  an  be  cured.

 श्री  एज०  एल०  पटथारी  कुछ  लोग
 कहते  है  हमारे  यहा  ला  एण्ड  आईर  बिगड
 गया  है  लेकिन  मेरा  कहना  यह  है  कि  उन
 लोगो  को  भी  इस  मेन्टल  वबोमारी  से  सम्पर्क
 है।  मैं  आपको  बताऊ  कि  हमारे  यहा  आसाम
 मे  शमों  माननोय  सिकन्दर  बरूत  गये  थे  t
 हमारे  साथ  उनको  जाना  था,  इमलिए  वे
 बेचारे  हमारे  गाव  चले  गये  क्याकि  वहा  पर  लोग
 उनका  इल्त्रजार  कर  रहे  थे  श्र  उन  से  कहा
 गया  कि  अगर  वे  नहीं  गज,  तो  मर  जायेगे  ।
 इसलिए  उनकी  जान  बचाने  के  लिए  नें  चले  गये
 लेकिन  जब  वापस  ा  रहे  थे  तो  वहा  पर
 20,  20  हाथ  के  केते  के  पेडो  को  रास्ते  मे
 रख  दिया  गया  बरौरी  उनका  रास्ता  ब्लाक
 कर  दिया  गधा  n  आप  श्री  सिकन्दर  बरन  जी
 से  दसके  बारे  मे  पुछ  लोजिए  कि  ऐसा  ह्ध्ा
 है  या  नहीं  ।  आज  देश  में  ऐसो  हालत  ये
 बदा  करते  है  ।  इस  तरह  के  लोग  मेल्टली
 आम  र  डर  t  It  is)  also  8.  crime-
 मैं  कोई  तमाशा  नहीं  कर  रहा  हू,  सही  बात
 बता  रहा  हूं  ।  श्रच्छे  व्यक्ति  के  दिमाग  में
 ऐसी  चीज  पदा  नहीं  हो  सकतो  है  1  इसलिए
 मै  ऐसा  समझता  ढ़  कि  जो  लोग  देश  से  गहारी
 कर  7हे  है,  उनको  मेन्टल  बीमारी  को  संज्ञा
 देती  बाहिए  ।  मैं  यह  भो  कहना  चाहता  ह्ृ
 कि  मेन्टल  डिजीज  का  स्पष्टीकरग  करना
 चाहिए  कि  मेन्टल  डिजीज  क्‍या  है  t

 Menta}  disease  meang  the  behaviour
 as  Was  shown  by  Shr:  Sathe.
 जो  लाग  देश  के  साथ  गद्दारी  करते  है,  उतको
 मेन्टन  प्रस्ततालो  म  रखना  चाहिए  गौर  मैं
 समझता  हूं  कि  इस  तरह  का  जो  बिल  है,
 उससे  देश  को  लाभ  होगा  और  बीमारी  के
 ट्रीटमेंट  फे  लिए,  उनको  इस  तरह  की  बीमारी

 से  फायदा  पहुंचाने  के  लिए  जो  प्राविजन
 इस  जिल  में  गरखा  गया  है,  वह  समयोपयोगी  है  ।

 मा  साथ  साथ  मैं  सिनिस्टर  साहब  से
 अनुरोध  कहूंगा  कि  तेजपुर  मे  जो  मेन्टल

 होस्पीटल  है,  उसके  इम्प्रूवमेंट  की  कोई ५. व्यवस्था  वे  करें  t

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  समाप्त  करता
 ह

 PROF.  P.  6.  MAVALANKAR  (Gan-
 @hinagar):  I  mse  to  support  the  Bill
 which  our  esteemed  colleague  Dr.
 Sushila  Nayar  hag  brought  before  this
 House  to-day.  J  do  wish  to  support  it
 by  congratulating  her  warmly  for  her
 initiative—what  she  could  not  do  while
 she  was  Health  Minister  from  962  to
 967  she  hag  at  least  been  able  to  do
 now  as  a  former  Health  Minister  and
 a  present  private  Member  of  this
 honourable  House.

 I  am  glad  and  {  also  congratulate
 once  again  for  her  bringing  this  from
 the  archieves  of  her  own  Ministry,
 from  her  own’  desk.  She  might  be
 remembering  where  the  Bill  was  lying
 She  brought  it  from  the  archives  now
 in  the  form  of  a  Private  Members  Bill.
 As  a  matter  of  fact,  I  feel  that  a  BiJl
 of  this  nature  should  have  really  come
 from  the  Government  themselves.  ‘The
 intentiong  of  the  Janata  Government
 are  very  good  and  very  honest  and  we
 got  the  latest  proof  of  this,  this  very
 day,  about  repealing  MISA  completely.
 So,  we  got  this  proof  of  their  inten-
 tions.  They  are  well-intentioned  peo-
 ple.  They  sometimes  do  not  adminis-
 ter  efficiently,  but  they  are  well-
 intentioned  people.

 THE  MINISTER  GF  HEALTH  AND
 FAMILY  WELFARE  (SHRI  RAJ
 NARAIN):  Cur  two  Bills  are  ready.

 PROF.  P.  6.  MAVALANKAR;:  This
 Bill  should  have  come  from  the  Gov-
 ernment.  But  perhaps  it  ig  a  good
 destiny  that  instead  of  Shri  Raj  Narain
 becoming  tha  pilot  of  his  Bill  of  mentaj
 Health,  perhapg  the  former  Health
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 [Prof  P  G  Mavalankar)
 Minister  (Dr  Sushila  Nayar)  should
 become  the  inititator  of  this  very  sm-
 portant  Bill

 att  राज  नरायण  मै  आपका  जानकारी
 दे  दू  कि  सरकार  यहू  बिल  ला  रही  है।
 कबिनंट  ने  उसे  पास  कर  दिया  है  ।

 MR  CHAIRMAN  The  Munster
 Can  give  the  information  at  the  time
 of  the  reply

 ब्रो०  पी०  जी०  मावलफर  सभापति
 महोदया,  झगर  यह  चाहते  है  कि  एसा  बिल
 पास  किया  जाए  ता  राज  नारायण  जी
 कह  दे  कि  हम  सुशाला  जी  का  बिल  स्वोकार
 करते  है  ।

 थ्रो  राज  मसारायण  जो  बिल  हम  ला
 रह  है  उसको  कापी  हमार  पास  है  ।

 MR  CHAIRMAN  May  I  request  the
 Minister  to  enlighten  the  House  al  the
 time  of  his  reply?

 PROF  P  G  MAVALANKAR
 Madam  Chairman  as  I  was  telling
 you  3३  would  have  lkeg  the  Govern-
 ment  to  bring  this  Bill  but  since  the
 Bill  has  already  been  now  on  the  anvil,
 coming  as  it  does  from  a  Private  Mem
 be.  ३]  would  rcquest  our  esteemed
 Health  Mn  ster  jn  all  seriousness  and
 m  ll  earnestness  that  he  should  not
 stand  on  any  established  practice  or
 erestige  that  all  Bills  must  necessar  ly
 come  from  the  Government  After  all
 the  real  purpose  of  a  Private  Mem  ergs
 Bill  i,  also  to  let  the  Private  Member
 occaszonally  get  the  credit  or
 having  scored  over  the  Government
 not  गा  terms  of  intentions  but  in  te  mg
 of  bringing  the  Bill  at  a_  particular
 Point  of  time  Governments  inten-
 tions  were  good  but  they  coul{  not
 find  time  Since  the  Private  Member  ८
 Bull  has  found  the  time  for  it  by  getting
 priority  in  the  Ballot  why  should  our
 Ray  Niriuny:  not  accept  this  Bill  and
 then  suitably  modify  it  on  the  basis
 of  the  Bill  that  he  say,  he  has  got  in
 hig  possession?  That  ig  my  request  to
 him  I  would  go  a  step  further  I  am
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 Not  saying  that  a  Bull  of  thig  nafure
 Can  immediately  be  passed  Certain-
 ly  if  the  House  acceptg  the  main  pro-
 poSalg  at  the  consideration  stage  we
 tan  certainly  move  the  motion  for
 reference  to  a  Select  Committee  [
 have  in  my  humble  judgeinent  collect.
 ed  twenty  names  and  |  thought  that  3६
 would  be  useful  to  have  this  kind  of
 a  Committee—  20  from  this  House  an]
 40  from  the  Rajya  Sabha  If  the
 Minister  wants  9  can  pass  this  list  of
 twenty  name,  for  his  consideration
 These  names  could  also  be  changei  2
 am  not  odving  that  that  is  the
 final  thing  So  Comrmuittec  mem-
 bership  78  not  an  important  thing  But
 then  this  thing  that  th.  Bull  goes  to
 a  Select  Committee  of  both  Houses,
 a  Joint  Select  Committee  will  in  it
 self  be  a  kind  of  a  small  history  in
 our  Parhamentary  Institutions  and  a
 good  gesture  a  very  generous  gesture
 a@  verv  right  gesture  and  perhaps  Ra)
 Narain  J;  and  the  Janata  Government
 will  create  a  history  in  this  Parha-
 ment  that  a  Private  Members  Bull
 has  becn  endorsed  by  the  Government
 and  it  has  allowed  the  Private  Mem
 ber  now  to  carry  on  with  that  Bull
 turther

 I  will  give  you  an  mstance  I  am
 sure  you  know  it  that  it  was  Mr
 A  P  Herberd  who  )ate:  on  became
 Sir  Alan  P  Herbert  who  introduced

 in  the  British  House  of  Commons  in
 3937  a  Bill  with  regard  to  the  Laws
 of  Marriage  and  Divorce  He  was
 so  successful  fortunately  tha  the  then
 Government  in  Britain  did  not  stand
 on  any  prestige  on  that  That  is  why  it
 was  successful  Th«  Government
 accepted  the  principle  the  Govern-
 ment  accepted  the  Bill  the  Govern-
 ment  accepted  the  arguments  put  for-
 ward  bv  Sir  Alan  P  Herbert  with  the
 result  that  :t  went  into  all  these  vari-
 ous  stages—first  reading  second  read
 ing  Committee  stage,  Reports  Select
 Committee  etc  and  third  reading  get-
 ting  passed  by  the  House  of  Commons, and  then  by  the  House  of  Lords,  and
 it  became  an  Act
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 अर,  CHAIRMAN:  And  he  became
 a@  very  famous  humourous  writer--
 what  is  called  sentimental  humour.

 PROF.  P.  G.  MAVALANKAR:  May
 I  say  also  incidentally  that  he  was  a
 very  good  Independent  Member  of  the
 British  Parliament?

 MR,  CHAIRMAN:  |  was  just  won-
 dering  that  all  those  Private  Members
 become  humourous  only  after  the
 acceptance  of  their  Bills.

 PROF.  P.  6,  MAVALANKAR:  48
 I  was  telling  you,  he  was  successful
 in  that  because  Government  gene-
 rously  and  graciously  agreed  to  the
 idea  and  principle  that  occasionally  a
 Bill  could  also  be  initiated  by  a  Pri-

 bey
 Member  and  Government  accep- ted  it.

 To  those  who  are  interested,  I  may recommend  a  very  fine  book  which  he
 himself  wrote,  Sir  Alan  wrote,  entit-
 Jed  ‘The  Ayes  have  it’  That  is  the
 title  of  the  book  and,  in  that  book, Sir  Alan  detailed  and  described  how the  Bill  is  passed  through  various
 stages.  With  all  the  impediments  and
 troubles  he  had,  ultimately,  he  was
 able  to  get  the  Bill  passeg  in  both
 Houses  of  Parliament.

 Perhaps,  Shri  Raj  Narain  Ji  would
 Tremember  that,  and  so  let  this  private
 Member  Bill  be  d  by  ws  and  this
 will  be  a  history  for  us.

 MR,  CHAIRMAN:  You  do  not  draw
 his  attention  to  this  Hook.  Otherwise
 he  may  try  to  evade  it.

 PROP.  P,  G.  MAVALANKAR:  It
 would  have  been  an  obstacle  for  him
 but  for  the  cooperation  which  the  then
 Government  gave  to  the  Member  of
 Parliament,  Sir  Herbert  in  this  case.
 Madam,  Chairman,  you  will  see  the
 objects  and  reasons  given  by  Dr.
 Nayar,  Of  course  she  has  very  ably explained  in  broad  details  the  objec- tives  of  this  Bill.  QObvisously,  she
 wag  doing  it  with  competence  and
 knowledge,  That  statement  is  very
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 brief.  What  does  it  say?  It  8898  three
 things—l)  the  Indian  Lunacy  Act  was
 as  old  as  1912.  We  are  now  in  1978.
 Much  water  has  flown  under  the
 bridges  of  Jamuna  and  Ganga  and  all
 the  rivers  of  this  country.  The  whole
 focus  has  changed;  science  has  pro-
 gressed;  technology  has  advanced;
 society  has  gone  ahead.  Our  attitudes
 have  changed.  Some  of  these  patients
 are  no  longer  so  bad  that  we  won't  be
 able  to  treat  them  successfully  and
 in  a  sufficiently  balanced  way.  After
 all,  the  mentally  diseased  people  are
 not  mad  people  or  lunatic  people.
 They  are  also  to  be  treated  with  a
 scientific  approach,  with  a  sympa-
 thetic  approach,  with  a  human
 approach,  with  a  humane  consideration
 and  with  all  the  advances,  experi-
 ments,  scientific  tools  ang  equipments
 available  at  the  disposal  of  the  psyc-
 hiatrist.  The  mental  health  science  in
 our  country—in  fact  (here  are  any
 number  of  individuals  in  this  countrv—
 can  stand  on  par  shoulder  to  shoulder
 with  the  exvcrts  in  the  mental  science
 and  mental  hygiene,  the  psychiatrists,
 in  any  part  of  the  word.

 Therefore,  one  thirg  is  that  many
 things  have  happened  from
 ‘1992  to  1978:  vou  will  see

 that  this  Act  of  1912  has  become  ob-
 solete  and  anachronistic  as  she  has
 rightly  said  I  think  saz  hag  used  the
 word  ‘outmoded,  out-of-date  or  ob-
 solete’  tt  is  very  natura)  and,  as
 my  hon.  friend  Dr.  Roy  was  saying.
 the  whole  attitude  of  the  people  and
 the  administrators  in  charge  of  mental
 hospital  from  792  to  932  was  not
 changed  So.  with  the  changing  times,
 they  consider  the  patients  in  the
 mental  hospitals  as  lunatics  or  con-
 victs  or  some  people  to  be  treated
 either  cruelly  or  crudely  or,  perhaps.
 both  crudely  and  cruelly.  That  is  the
 attitude  of  these  people  So.  do  we
 want  to  continue  this?  If  you  do  not
 want  to  continue  that  attitude,  the
 enoner  this  kind  of  Bill  is  brought  to
 the  statute  Book  thn  better  it  is,
 Therfore,  I  congratulate  Dr.  Nayar
 aga  ior  the  nominelature  which  she
 has  given  to  this  Bill,  namely,  "Mental
 Health  Bill,  1977,
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 Now,  madam,  the  two  titles  them-
 selves  suggest  two  extremes,  In  2903
 what  was  called  Lunacy,  in  1978,  we
 call  it  ‘mental  health’.  This  is  the
 change.  That  is  how  it  bas  pro-
 greased,  If  that  is  so,  then  I  suggest
 that,  in  view  of  fact  that  when
 science  has  advanced,  the  society  has

 ,  and  the  attitudes  have
 peen  revolutionised  and,  in  short,  the
 whole  focus  hag  changed  then  why
 not  have  this  Bill  passed  as  early  88
 possible  so  that  thousands  of  people
 who  are  to-day  languishing  in  a  most
 unfortunate  and  in  a  most  cruel  man-
 ner  in  these  hospitals  can  be  treated
 with  a  much  better  understanding  and
 better  sympathy?  After  all,,  they  are
 the  citizere  of  this  country.  It  may
 be  possible  that  some  of  them  may  be
 our  own  brothers  and  sisters  or  friends
 or  relations.  We  cannot,  therefore,
 take  them  for  granted  as  lunatics  and,
 as  if  for  all  times  to  come,  they  were
 permanently  mad  people  In  fact,
 Madam,  Chairman  why  not,  many  of
 us  are  treated  as  occasionally  mad?
 For  example,  some  of  us  get  very
 angry.  Can  we  not  say  that  when  we
 are  in  extreme  anger,  we  also  tend  to
 be  lunatics  and  when  the  anger  is
 restored  to  normalcy,  in  normal  times,
 we  again  realise  our  mistakes  and
 say  ‘yes’  we  have  made  a  mistake  and
 when  we  are  normal  people,  our
 Passions  have  subside  As  the  saying
 goes,  “when  in  anger  count  ten”
 ‘When  you  get  back  to  normalcy,  there
 is  an  equilbrium.  A  certain  equil-
 brium  makes  a  man  from  sane  to
 insane  when  he  js  abnormal  and
 becomes  normal,  he  becomes  a  sane
 person.  again.

 If  that  is  so,  then  I  want  to  suggest
 that  we  must  not  go  about  saying  that
 thousands  of  people  are  insane.  As  &
 matter  of  fact,  I  would  go  one  step further  and  look  at  this  problem  from
 another  angle.  And  that  is  this.
 How  many  are  under  the  old  Act?
 Apart  from  those  who  are  in  the
 mental  hospital,  there  are  many  more
 thousands  outside  the  mental  hospitals
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 and  many  more  would  be  suffering,
 from  this  disease  because  of  the  defec.
 tive  attitudes  of  those  in  authority,  I
 am  not  saying  in  political  authority
 but  in  every  field  of  life;  because  peo-
 ple  who  are  in  the  hospital,  it  they
 are  to  be  treated  as  mad  people,  f
 wonder  whether  people  who  are  not.
 in  the  hospital  can  automatically  call
 themselves  as  sane  people!

 MR  CHAIRMAN:  The  Private
 Members’  Business  was  taken  up  at
 303  hours  and  the  total  time  that  was
 allotted  to  the  hon.  Members  is  two
 hours  ang  thirty  minutes  Since  we
 have  already  taken  the  allotted  time,
 now  you  have  to  conclude

 PROF.  P.  G  MAVALANKAR:  8०
 I  was  saying  that  he  should  also  look
 at  the  problem  from  this  angle  whe-
 ther  those  who  are  not  in  the  hospital
 are  necessarily  or  automatically  sane
 people  Here  ]  will  narrate  a  small
 story  of  good  humour  aas  it  is,  which
 I  read  some  years  ago  ‘There  was  a
 certain  mental  hospital  in  England
 where  one  patient  had  hallucination
 that  he  was  the  King  of  England  and
 that  he  was  King  George  When  one
 day  it  so  hapvened  tha‘  the  King  of
 Britain,  King  George  hurself  was  on
 a  visit  to  ‘his  hospital,  he  was  in,
 advance  informed  about  the  patient.
 And  when  the  patient  way  presented
 to  the  King,  the  patient  at  once  re-
 torted  “oh,  he  thinks  he  is  the  King,
 when  ]  am  the  King  of  England,  King
 George,  here.”  On  hearing  this,  the
 King  never  felt  offended  or  insulted.
 He  took  in  good  humor  and  treated  the
 patient  with  sympathy  and  humane-
 ness  So,  my  point  is  that  those  of  us
 who  are  in  the  world  and  outside  the
 mental  hospitals  should  look  at  this
 problem  and  at  these  sick  people  with
 great  sympathy  and  humaneness’'  I
 am  concluding  by  saying  that  let
 Government  not  stand  on  prestige  and
 let  them  accept  this  Bill  and  let  it  go
 to  the  Select  Committee.  I  ean  give even  the  names—20  Members  from  this
 House  and  30  Members  could  the
 suggested  from  the  Rayya  Sabha—and
 the  whole  thing  should  go  ta  the  Relect,
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 Committee.  Then  the  House  will
 have  the  credit  of  having  referred  this
 to  the  Select  Committee  and  got  if  ulti-
 mately  passed.

 SHRI  PURNA  SINHA  (Tezpur):
 Medam  Chairman,  the  Bill  that  has
 come  up  before  this  august  House
 has  been  brought  forward  by  Dr.
 Sushila  Nayar,  who  has  been  in  the
 medical  fleld  for  the  last  so  many years.  But  there  are  certain  practi-
 cal  agpects  of  the  question  of  mental
 patients.  Perhaps  I  may  inform  the
 hon.  Members  that  I  come  from  a
 place  where  there  is  a  mental  hospi- tal  which  has  been  there  for  more
 than  705  years,  as  Mr.  Patwari  re-
 ferred  to.  It  is  within  a  half  furlong from  my  place.  [  have  also  been  the
 President  of  the  Workers  Association
 of  the  Mental  Hospital  for  fifteen
 years  and  I  have  some  insight  of  the
 working  of  the  mental]  hospital.  The
 poin  is  that  a  mental  patient,  when
 he  is  not  taken  care  of,  while  re-
 maining  at  lerge  he  is  not  only  dan-
 gerous  for  himself  but  also  dangerous
 to  the  society.  When  he  js  arrested
 by  the  Police  and  kept  in  judicial
 custody  for  a  period  of  six  months  or
 so,  waiting  for  accommodation  after
 the  District  Magistrate's  order  for
 reception  in  the  mental  hospital,  the
 patient  who  became  insane  for  any
 reason  temporarily,  because  of  his
 detention  for  a  long  period  of  six
 months,  he  becomes  mad  and  incura-
 ble.  These  are  some  of  the  practical
 problems  which  they  face  all  the
 time.  Then  there  are  certain  other
 contraints  also.  The  local  district
 magistrate  must  pass  an  order  to
 admit  a  person  into  the  hospital,  then
 only  he  gets  a  seat.  The  resident  of
 another  district  would  not  be  ad-
 mitted.  Ours  is  a  mental  hospital
 which  is  concentrally  contributed  but
 it  is  a  State  Government  run  hospital
 under  the  Indian  Lunacy  Act  of  1912.
 It  was  formerly  an  asylum  for  men-
 ta]  patients.  It  was  subsequently
 converted  into  a  mental  hospital  and it  is  still  going  on  as  a  mental
 hospital.
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 But  what  is  done  in  those  hos-
 pitals?  After  a  person  is  taken  to  the
 hospital  he  is  kept  either  in  a  cell  if
 he  is  violent,  or  in  some  sort  of  a
 barrack  if  he  is  not  violent.  Now-
 a-day  electric  shock  therapy  is
 done;  a  shock  is  injected  into  him
 and  he  remains  unconscious  for  some
 time  and  thereafter  more  shocks  are
 given.  After  several  such  shocks
 either  he  comes  round  or  he  does  not.
 If  after  the  treatment  there  is  a  re~
 lapse  he  comes  back  and  remains
 there  for  sometime  and  then  sent
 back.  After  three  times  like  this  he
 is  refused  admission  and  he  goes
 back  to  the  jiety  and  remains  a
 mental  patient,  may  be  he  will  be
 roaming  all  over  the  place  doing  mis-
 chief.  What  is  the  precaution  for
 that?  What  should  be  done  about
 that?

 Then  there  are  cases  where  people
 have  entereq  mental  hospital  as
 patients  and  they  have  died  there,
 There  should  be  some  official  arrange-
 ment  to  keep  them.  They  do  not  res-
 pond  to  any  treatment;  they  remain
 there  for  30,  40,  50  years;  and  they  live
 a  long  life;  they  do  not  die  quickly;
 they  have  to  be  confineg  to  @  hospi-
 tal;  they  remain  a  burden  on  the
 State...

 MR.  CHATRMAN:  May  I  just  in-
 terrup  you  for  a  minute?  Now  that
 the  time  allotted  for  private  Mem-
 bers’  business,  that  is  2  and  half
 hours,  is  over  I  should  like  to  take
 the  sense  of  the  House  whether  they
 want  to  extend  the  time  and  sit  or
 they  want  to  adjourn  now.  You  want
 to  extend  the  time?

 DR.  SUSHILA  NAYAR:  Not
 today.

 MR.  CHAIRMAN:  In  that  case
 Mr.  Sinha  may  continue  his  speech
 next  time.

 27.38  bre.
 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till

 Eleven  of  the  Clock  on  Monday,
 March  27,  978/Chaitra  6,  900  (Saka).


